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 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  क ेसोलिक  उत्तर

 ]

 को  संघ  सूची  में  शामिल  करना

 #346,  डा०  टो०  कल्पना  देदो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हरियाणा  में  रिवाड़ी  के  निकट  धारुहेड़ा  में  स्थापित  दो  उर्वरक  कारखानों  से

 से  फैल  रहे  प्रदूषण  के  काशण  लोगों  में  व्याप्त  असंतोष  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया

 गया  और

 क्या  राष्ट्रीय  जीवन  और  अर्थव्यवस्था  पर  प्रदूषण  के  कुप्रभाव  को  देखते  हुए  सभी

 प्रकार  कै  प्रदूषण  के  विषय  को  केन्द्रीय  विषय  बनाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  सत्रासय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  हां  ।

 समवर्ती  सूची  में  सुरक्षाਂ  को  शामिल  करने  के  लिए
 प्रस्ताव  विचा  राधीन  है  ।

 डा०  टो०  कह्पना  देवो  :  अध्यक्ष  प्रदूषण  पारिस्थितिकीय  व्यवस्था  बुरी  तरह  से

 दृषित  करता  जल  और  शोर  प्रदूषण  जीवधारियों  के  शारीरिक  और  मानसिक  स्वास्थ्य
 पर  बुरा  प्रभाव  डाल  रहे  हैं  ।  वायु  का  प्रदूषण  रासायनिक  घुओं  आदि  से

 होता  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  आक्सीजन  की  मात्रा  में  कमी  हो  जाती  हैं  जो  कि  मानव  जीवन  के fey
 लिए  आवश्यक  है  और  काबंन  डाई  आक्साइड  तथा  जहरीली  गैसों  की  मात्रा  की  वायुमंडल
 में  वृद्धि  हो  जाती  है  जो  साँस  लेने  पर  घुटन  अथवा  प्रदाह  उत्पन्न  करके  मानव  जीवन  को  खतरे
 में  डालती  जिसका  भयानक  उदाहरण  भोपाल  गैस  त्रासदी  है  !

 जल  प्रदूषण  का  कारण  रसायन  तथा  गर्म  जल  है  जब  उसे  उद्योगों  नहरों  और
 नालों  में  छोड़ा  जाता  है  जिससे  प्राकृतिक  जल  के  जैव-चक्र  के  ध्वंस  होने  से  जन  द्वषित  होता  ह  ।

 मैं  जानती  हूँ  कि  तेजी  से  औद्योगीकरण  देश  के  द्वारा  आर्थिक  विकास  की  प्रक्रिया  मैं
 वातावरण  को  पूर्णतः  प्रदूषण  मुक्त  रखना  ।  नामुमकिन  है  ।  परन्तु  मैं  समझती  हैं  कि  सरकार  को

 मापदष्ड  स्थापित  करने  चाहिए  जिसमें  सहने  योग्य  प्रदूषण  की  छूट  हो



 मौखिक  उत्तर  1°  1986

 एक  माननीय  सदस्य  :  प्रश्न  क्या  ?

 अध्यक्ष  महोवय  :  वह  प्रश्न  पर  पहुँचने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हैं  ।  -

 डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  मैं  प्रश्न पर  आ  रही  हूँ  ।  दी  मल्टींटैंक  इन्टरनेशनल  लि०  और

 ओरियन्टल  कार्बन  और  कैमीकल  लि०  गंध्रक  तेजाव  संयत्र  से  निकलने  वाली  अनिष्टकारी  तथां

 जहरीली  गैसों  को  संसाधित  किए  बिना  ही  में  छोड़  रहे  हैं  जिससे  फसलें  और  शाक

 सब्जियाँ  नष्ट  हो  रही  हैं  तथा  मनुष्यों  तथा  पशुओं  के  स्वास्थ्य  क ेसाथ  खिलवाड़  किया  जा  रहा
 अतः  मैं  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या  इन  उर्वरक  सांयंशों  को  स्थावित्त  करने  से  पूर्व  हर्स्थिगा

 प्रदूषण  बोर्ड  से  परामर्श  किया  गया  था  तथा  क्‍या  अनुमति  ली  गयी  ।  अगर  तो  उसके
 क्या  कारण  हैं  और  उंपरोकत  मामले  में  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  बाद  में  उठाये  जाने  वाले
 कदमों  की  बजाए  निवारक  कायंवाही  करने  के  लिए  कौन  से  व्यावहारिक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गत  तीन  वर्षा  में  बोर्ड  के  नोटिस  में  कितने  मामले  आये  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की
 गयी  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  इस  प्रश्न  को  तैयारी  करने  में  बहुत  परिश्रम  किया  है  इसलिए
 मैंने  इन्हें  अनुमति  दी  है  !

 थो  जियाउर  हमान  अंसारो  :  जहाँ  तर  इन  दो  औद्योगिक  उपक्रमों  का  संबंध॑

 स्थानीय  मंजिस्ट्रेंट  को  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थीं  और  सब-डिविजनल  मजिस्ट्रेट  ने  दंड  प्रक्रिया

 संहिता  की  धाराਂ  133  के  अन्तगंत  इन  दो  औद्योगिक  उपक्रमों  को  बन्द  करने  के  लिए  कार्यवाही
 की  ।  ये  उपक्रम  उच्च  न्यायालय  में  चले  गये  ।  माननीय  उच्च  त्यायालय  ने  उपक्रभों  को  बन्द  करने
 के  आदेश  को  रदृद  कर  दिया  और  आगे  जाँच  करने  के  आदेश  दे  दिये  |  जाँच  के  बाद  एक  दल
 बताया  गया  और  कुछ  मापदण्ड  निर्धारित  किए  गये  और  इन  दो  औद्योगिक  उपक्रभों  द्वारा  किये
 जाने  के  लिये  कुछ  कायंवाई  भी  निर्धारित  की  उनमें  से  कुछ  कायंअ)ई  उलनोंने  की  हैं  ।
 जहाँ  कुछ  मशीनों  की  जरूरत  थी  वहाँ  उन्होंने  उनके  लिए  क्रयादेश  दे  दिये  इन  दो  औद्योगिक
 उपक्रमों  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  ।  औद्योगिक  उपक्रमों  द्वारा  जो  प्रदूषण  फैलाया  जा  रहा  है  हम
 उसके  प्रति  बहुत  सचेत  हैं  और  इन  बातों  पर  नियंत्रण  करने  के  जिए  कदम  उठाव  जा  रहे  हैं  ।

 डा०  टो०  कल्पना  देवो  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  यह  कितने  समय  लक  विचाराधीन
 रहेगा  ?  क्‍या  मैं  यह  जान  सकती  हूँ  कि  क्या  किन्‍्हीं  राज्यों  से  परामर्श  किया  गया  था  ?  अगर
 किया  गया  था  तो  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  विशेषकर  आंध्र  पश्चिम  बंगाल
 और  कर्नाटक  राज्यों  की  ?

 ॥  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  तो  नं  कहा  है  दि  कोई  बात  विचा  राधीन  है  ।

 We
 डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  उन्होंने  .  अपने  उत्तर  में  यह  कहा  है  |  यह  कब  तक

 विा  राधीन  रहेगा  ?  क्‍या  मैं  जान  सकती  हैँ  कि  क्या  किल्‍्हीं  राज्यों  से  परामर्श  किया  गया  था  ?
 अगर

 किया  गया  था  तो
 राज्यों

 की  प्रतिक्रिया  क्या  थी  विशेवकर  आंध्र  पश्चिम
 बंगाल  और  कर्नाटक  राज्यों  की  ?

 भो  लियाउरंहमान  अंसारी  :  मेरे  विचार  मेरी  बात  को  ठीक  से  समझ ।  नहीं रे
 ,  ।  नहीं  गया  ।

 मैंने  नहीं  कहा  है  कि  कोई  बात  विचाराधीन  है  ।  कुछ  मापदण्ड  जो  निर्धारित  किये  गये  हैं  वे  उन
 + ~
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 उपक्रमों  को  बता  दिये  गये  हैं  ।  मेरे  विचार  से  वह  प्रश्न  के  भाग  का  उल्लेख  कर  रही  हैं  जिसमें

 मैंने  कहा  है  कि  समवतीं  सूची  में  सुरक्षा  को  शामिल  करने  के  लिए  एक  भ्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ।  बात  यह  है  कि  कुछ  समय  से  यह  महसूस  किया  जा  रहा  है  इस  विषय  को

 समवर्ती  सूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  श्री  एन०  डी०  तत्कालीत  योजना  मंत्री

 की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  गयी  थी  जेसने  प्रिफारिश  की  थी  कि  पर्यावरणीय

 सुरक्षा  को  समवर्ती  सूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  |  परन्तु  इसे  समवर्ती  सूची  में  शामिल
 करने  के  अतिरिक्त  कुछ  अन्य  प्रावधान  भी  हैं  जिनके  अधीन  संसद  संविधान  के  अनुच्छेद  248

 और  253  के  अन्तगंत  बनाने  में  सक्षम  अनुच्छेद  253  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  ही

 वायु  प्रदूषण  नियंत्रण  अधिनियम  संसद  द्वारा  पारित  क्रिया  गया

 श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  इस  देण  में  प्रदूषण  से  बहुत  तबाही  हुई  है  ।  दूसरे  देश  प्रदूषण
 को  नियंध्रित  करने  के  लिए  पहले  ही  कुछ  कदम  उठा  चुके  हैं  ।  और  इस  संबंध  में  उन्होंने  कुछ
 वाई  की  हैं  और  वे  बहुत  ही  आधुनिक  परन्तु  हम  अभी  भी  विचार  कर  रहे  हैं  कि  प्रदूषण  को

 नियंत्रित  करने  के  लिए  हमें  कौन  से  कदम  उठाने  मैं  मातनीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा
 कि  निकट  भविष्य  में  कौन  से  कदम  उठाये  जाने  वाले  हैं  क्योंकि  गत  छः  माह  के  दौरान  तीन  बार

 गस  रिसाब  के  उ.पन्‍्त  प्रदूषण  ने  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के  लोगां  में  तवाही  मचायी  स्थानीय

 आधिकारीगग  अभी  भी  नहीं  जा4ते  कि  इसके  लिए  क्या  किया  जाये  और  इस  त्रासदी  के  साथ

 कैसे  निपटा  जाये  ।  अतः  यदि  ऐसी  घटना  फिर  हो  गयी  तो  सरकार  कौन  से  कदम  उठाएगी  ।'

 श्री  जियाउरंहम।न  अंसारी  :  वास्तव  में  पर्यावरण  सुरक्षा  के  लिए  ही  इस  संसद

 के  गत  सत्र  भ॑  मैंने  एक  आश्वासन  दिया  था  कि  पर्यावरण  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  एक  विस्तृत
 विय्यक  लाना  चाहता  है  और  मैं  इस  सम्मानित  सभां  को  आश्वासन  देता  हूँ  कि  इसी

 सत्र  में  हम  पर्यावरण  सुरक्षा  संबंधी  विधेयक  पेश  करेंगे  ।  इस  विज्रेयक  मैं  प्रदूषण  तथा  पयविरण

 सुरक्षा  संबंधी  सभी  पहलुओं  को  पहले  से  मौजूद  अधिनियर्मा  के  अलावा  सम्मिलित  किया  जाएगा  ।.

 सरकार  वतंमान  काूनों  में  जो  वायु  और  जल  प्रदूषण  को  नियंत्रित  हैं  कतिपय  संशोधन

 करने  का  ओऔी  सुझाव  देने  जा  रही  है  ताकि  कामून  को  और  अधिक  और  कड़ा  सख्त  बनाया  जा

 सके  ताकि  जो  कारखाने  वयुमंडल  और  जल  को  दूषित  कर  रहे  हैं  उनके  खिलाफ  सदछत  कार्यवाई
 की  जा  सके  |

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मैं  प्रधानमंत्री  का  ध्यान  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  की  तरफ  दिलाना

 चाहता  कोचीन  स्थित  इंडियन  रेयर  अयंस  फैक्टरी  में  प्रदूषण  की  समस्या  के

 बारे  में  |  कुछ  गैर-सरकारी  अध्ययनों  के  अनुसार  इस  इंडियन  रेयर  अर्थंस  के  कर्मचारियों  में

 कैंसर  के  मामले  बहुत  अधिक  हैं  ।  प्रदूषण  की  वजह  से  विकृत  बच्चे  पैदा  हो  रहे  हैं  और

 दुर्भाग्य  से  यह  फैक्ट्री  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  अन्तगंत  नहीं  अज्ञी  अतः  मैं  प्रधानमंत्री  से

 एक  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूँ  कि  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कौन  से  उपाय  किये  जायेंगे  अथवा  क्या  .

 इंडियन रेयर अर्थंस फैक्टरी की इस प्रदूषण घटना की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की श्री नियाउ रहमान अंसारी : मेरे विचार से इस खास फैक्टरी के बारे में पूछे गये इस विशेष प्रश्न के लिए मुझे नोटिस की जरूरत होगी । हे
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 प्रधान  मंत्री  राजीब  :  अगर  माननीय  सदस्य  हमें  ब्यौरा  देंगे  तो  हम  निश्चिय

 ही  शिकायत  के  संबंध  में  जाँच  करायेंगे  करेंगे  ।  '

 राव  बीरेस्द्र  सिह  :.  मुझे  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  देने  के  लिए  क्योंकि

 यह  प्रश्न  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  से  संबंधित  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  बात  उनके  ध्यान  में

 लायी  गयी  है  कि  गत  तीन-*चार  वर्षों  से  प्रति  वर्ष  ।  इन  दो  उवंरक  एककों  के  द्वारा  फैलाए  गए

 प्रदूषण  के  का  रण  काफी  बड़े  क्षेत्र  की फसल  नष्ट  हो  गयी  क्या  सरकार  ऐसे  किसानों  को  मुआवजा
 देने  के  लिए  प्रस्तांवित  विद्रेयक  में  प्रावधान  करने  पर  विचार  करेगी  जिनकी  फसल  ऐसे  क्षेत्रों  में

 नष्ट  होती  क्या  इन  दो  उवंरक  एककों  के  प्रदूषण  से  किसानों  की  फसल  को  हुई  क्षति  का

 मुआवजा  देने  के  संबंध  में  किसानों  के  अभ्यावेदनों  पर  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  इन  दो
 ह

 एककों  के  संब्रंध  में  मैंने  पहले  ही  बता

 दिया  है  कि  शिकायत  सब-डिविजनल  मजिस्ट्रेट  के  पास  दर्ज  की  गयी  थी  और  उन्हूने  दंड  प्रक्रिया

 संहिता  की  धारा  133  के  अन्तर्गत  कार्यवाई  की  ।

 .._  जहाँ  तक  फसल  के  नष्ट  होने  के  संबंध  नागरिक  कातुन  के  उ.न्तगंत  प्रावधान  यह  है  कि
 उन  कारखानों  के  खिलाफ  क्षति  के  लिए  मुकदमा  दायर  किया  जाये  ।  मौजूदा

 प्रदूषण  नियंत्रण  काननों  वायु  प्रदूषण  और  जल  प्रदूषण  नियंत्रण  अधिनियम  के  अन्तर्थत  कार्यवाई
 करने  के  लिए  हमारे  पास  पर्याप्त  प्रावधान  नहीं  हैं  ।

 ॥॒

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  347.

 प्रो०  एन०  जौ०  रंगा  :  इसका  यह  मतलब  नहीं  कि  प्रत्येक  किसान  को  मुआवजा
 प्राप्त  करने  के  लिये  अदालत  में  जाना  क्‍या  सरकार  को  अपने  आप  ही  उनके  अभ्यावेदन

 पर  कार्यवाही  नहीं  करनो  चाहिए  और  मुआवजा  नट्टों  दे  देना  चाहिए  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संदया  347  श्री  श्रीवललभ  पाणिग्रही  ।

 ईराम-इराक  पुड़

 न
 #347  शी  थोबल्लभ  पाणिप्रहो  :

 को  एम०  रघधमा  रेडडी  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईरान-इराक  युद्ध  पुनः  तेज  हो  जाने  के  कारण  भारत  को  काफी  चिन्ता  हुई
 क्योंकि  दोनों  ही  देश  भारत  के  मित्र  हैं  और  निग ुट  सम्मेलन  के  सदस्य

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  युद्ध  का  छठा  बर्ष  चल  रहा  है  और  इसमें  दोनों  देशों  के

 बहुत  अधिक  लोग  मारे  गए  हैं  और  उनकी  बहुत  अधिक  सम्पत्ति  नष्ट  हुई  तथा  बंहाँ  की  प्रगति

 और  थिकास  रुक  गये  भौर

 4
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 यदि  तो  इस  युद्ध  को  रुकवाने  के  लिए  भारत  ने  क्‍या  नवीनतम  प्रयास  किए  हैं  ?

 विदेश  मंत्रो  बलिराम  :  हाँ  ।  सरकार  ने  18  1986  को

 एक  वक्तव्य  जारी  किया  था  जिसमें  ईरान-इराक  लड़ाई  के  फिर  से  जोर  पकड़  लेने  पर  भारत  ने
 अपना  क्षोभ  और  चिन्ता  व्यक्त  की  थी  ।

 हाँ  ।

 सरकार  ने  18  ,  1986  को  वक्तव्य  जांरी  करके  दोनों  देशों-से  तत्काल
 लड़ाई  समाप्त  करने  की  अपील  करते  हुए  उनसे  कहा  था  कि  वे  लड़ाई  का  रास्ता

 चीत  के  जरिये  शांति  पूर्ण  ढंग  से  समस्या  का  समाधान  करें  ।  भारत  ने  यह  इच्छा  जाहिर  की  है
 कि  वह  दोनों  पक्षों  के  मतभेदों  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  व्यापक  और  सम्मानजनक

 हल  ढू  हने  में  निष्ठापूर्ण  और  रचनात्मक  तरीके  से  उनकी  मदद  करने  के  लिए  तैयार  है  ।

 श्री  श्री&ल्‍लभ  पाणिप्रही  :  महोदय  यह  लम्बी  लड़ाई  समाप्त  करवाने  हेतु  दोनों  देशों  की

 एकाधिक  अवसरों  पर  बातचीत  पर  र।जी  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  किए  गए  सच्चे
 प्रयासों  के  लिए  मैं  उनका  धन्यवाद  करता  हूँ  ।  अभी  तक  ऐसे  प्रयास  सफल  नहीं  हुए  |

 लिए  मैं  माननोय  मंत्रों  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  दोनां  देशों  जो  कि  गुट-निरपेक्ष
 आन्दोलन  के  सदस्य  भी  बातगोत  के  लिए  राजी  करने  के  रास्ते  में  क्या  अड़चनें  हैं  ?  इन  दोनों
 देशों  की  भारत  द्वारा  हाल  शो  में  दिए  गए  वक्तव्य  के  संबंध  में  कया  प्रतिक्रिया  है  जिसमें  भारत
 सरकार  द्वारा  इन  दोनों  देशां  के बीच  लगातार  लड़ाई  पर  चिता  व्यक्त  की  गई  विशेषकर
 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सुरक्षा  परिष्द  द्वारा  केबल  8  या  10  दिन  पूर्व  एकमत  से  संकल्प  पारित

 किए  जाने  के  भारत  सरकार  द्वारा  तत्काल  युद्ध  बंद  करने  के  आह्वान  के  बाद  ?

 श्री  बो०  आर०  भगत  :  बातचीत  सफल  न  होने  का  एक  कारण  यह  है  ।

 निरपेक्ष  राष्ट्रों  दारा  महासचिव  तथा  इस्लामी  देशों  के  सुंगठनों  द्वारा  कई  बार  बातचीत  की

 गई  हैं  ।  कितु  उनमें  से  कोई  भी  सकफ+  नहीं  हुई  क्योंकि  दोनों  सरकारों  द्वारा  कही  गई  बातें  बिल्कुल
 अलग  की  और  उन्हें  एक  करने  का  कोई  रास्ता  नहीं  था  ।  उन्हें  एक  करने  के  लिए  बार  बार  किए
 गए  प्रयास  असफल  रहे  ।

 यह  सही  है  कि  अंतिम  बैठक  में  जब  पिछले  महीने  फरवरी  में  अंतिम  बार  मतभेद  गहरे

 हो  गए  थे  तब  सुरक्षा  परिषद  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  का  जिसमें  भुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  तथा

 भारत  द्वारा  तय  की  गई  शर्तो  पर  तत्काल  यूद्ध  बंद  करने  का  आह्वान  किया  गया  ईराक  ने

 संयुक्त  राष्ट्र  संकल्प  को  किया  कितु  ईरान  ने  नहीं  ।

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रहो  :  मेरे  विचार  जैसा  कि  समचार  पत्रों  में  छपा  ईरान  के

 दृष्टकोण  में  कुछ  परिवतंन  आया  विशेषकर  अल्जीरिया  के  विदेश  मंत्री  द्वारा  प्रयास  किये  जाने

 पर  ।  जैसा  कि  पत्रों  में  छपा  है  कि  अल्जीरिया  की  सरकार  ने  बातचीत  के  लिए  प्रयास

 है  के  विदेश  मंत्री  मे  खाड़ी  के  देशों  का  दौरा  किया  और  यह  बताया  गया  है  कि  इस

 प्रयास  के  परिणाम  स्वरूप  ईरान  ने  ईरांक  के  राष्ट्रपति  श्री  हसन  को  सत्ता  से  हटाने  की  मांग  छोड़

 दी  क्या  भारत  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  और  क्या  इस  संदर्भ  में  भारत  गुट-निरपेक्ष
 आन्दोलन  का  अध्यक्ष  होते  के  नाते  स्वयं  अकेला  ही  बातचीत  के  लिए  प्रयास  करना
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 वरमाराभमका कक

 है  अथवा  कोआपरेशन  और  इस्लामी  देशां  के  संगठन  जैसे  अन्य  उन  निकायों

 के  साथ  मिलकर  प्रयत्न  करना  चाहता  जो  खाड़ी  के  क्षेत्र  में  चल  रहे  इस  लम्बे  युद्ध  को  यथा

 सम्भव  शीघ्र  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ?

 थी  बी०  आर०  भगत  :  हम  इस  समाचार  की  पुष्टि  नहीं  कर  सकते  कि  अल्जीरिया

 ने  बातन्नीत  शुरू  कराने  के  लिए  प्रयास  किया  और  जहां  तक  नए  .  सिरे  से  बातचीत  शुरू
 कराने  का  प्रश्न  गुट-निरपेक्ष  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  इस्लामी

 महासचिव  के  विशेष  प्रतिनिधि  द्वारा  किए  गए  सभी  प्रयत्नों  की असफलताओं  को  देखते  हुए
 नए  सिरे  से  बातचीत  शुरू  करने  का  कोई  लाभ  नजर  नहीं  आता  ।

 थी  एम०  रघुमा  रेडडो  :  ईराक-ईरान  के  बीच  शांति  लाने  तथा  युद्ध  समाप्तैकरबाने  में

 भारत  का  साथ  किन-किन  देशों  ने  भारत  का  विचार  इस  मुद्दे  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 में  उठाने  है  ताकि  इस  समस्या  का  हल  निकाला  क्‍या  भारत  इराक  तथा  कुछ
 अन्य  शांति-प्रिय  देशों  के  बीच  त्रिपक्षीय  बैठक  आयोजित  करेगा  ?

 श्री  थी०  आर०  भगत  :  गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  में  स ेजिन  चार  देशों  के  विदेश  मंत्रियों  ने

 बातचीत  करवाने  के  प्रयास  किए  हैं  वे  हैं  तथा  फिलिस्तीन  मुक्ति  संगठन
 के  राजनीतिक  विभाग  के  अध्यक्ष  ।  इस्लामी  देश  तथा  सभी  खाड़ी  के  देशों  ने  भी  इस  प्रयास  में
 भाग  लिया  और  स्वीडन  कें  प्रधानमंत्री  स्वर्गीय  श्री  ओल्फ  पामे  महासचिव  के  विशेष  प्रतिनिधि

 इसके  अतिरिक्त  हम  दोनों  देशों  से  निरतंर  सम्पकं  बनाए  हुए  हैं  और  अभी  हाल  ही  में  इरान
 के  विशेष  दूत  के  रूप  में  वहां  के  उपमंत्री  यहां  आए  थे  ।  वे  झ्जुझ्से  तथा  प्रधान  मंत्री  स ेमिले  और

 सन्देश  ले  गए  हैं  और  हमने  इस  स्थिति  के  संबंध  में  अपने  विचार  बता  हैं  ।  हमने  उनसे
 तत्काल  युद्ध  बंद  करने  का  आग्रह  किया  ।  ये  सब  चल  रहा  है  ।

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  वित्त  तथा  अस्त्र-शस्त्रों  के  मामले  में  ईराक  की  ईरान  की  तुलना  में

 बेहतर  स्थिति  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  ईरान  को  हुए  नुकसान  के  बावजूद  ईरान  फिर  से
 उग्र  हो  उठा  है  और  ईराफ  को  आत्मरक्षा  करनी  पड़  रही  है  चाहे  वह  फाउ  प्रायद्वीप  में  हो
 अथवा  अन्यत्र  ।

 WIT  क्या  सरकार  द्वारा  ईरान  द्वारा  दोबारा  युद्ध  शुरू  करने  के  कारणों  का  कोई  विश्लेषणात्मक
 अध्ययन  किया  गयां  है  और  क्‍या  सरकार  ने  यह  नोट  किया  है  कि  सातवां  बेड़ा  दि

 प्राइज  तथा  कुछ  अन्य  जहाज  करांची  से  चल  पड़े  हैं  ?  क्या  इससे  ईरान-ईराक  युद्ध  खाड़ी  के  अन्य
 देशों  में  फैलने  का  खतरा  है  और  क्‍या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ने  ईरान  को  बता  दिया  है  कि

 खाड़ी  के  देशों  में  युद्ध  बढ़ने  से  अतेरिका  के  महत्वपूर्ण  हितों  को  खतरा  है  ?

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  इस  प्रकार  के  झगड़ों  स्थानीय  झगड़ों  में  युद्ध  बढ़ने  का  तथा

 बाहरी  शक्तियों  के  युद्ध  मे ंशामिल  होने  का  खतरा  सदा  रहता  है  और  यही  कारण  है  कि  हमने
 सदा  यही  कहा  है  कि  इन्हें  शांतिपूर्ण  बातचीत  के  माध्यम  से  निपटाया  जाना  चाहिए  ।

 दोनों  देशों  की  शक्ति  के  संबन्ध  में  अलग-अलग  समाचार  हैं  ।  कितु  हम  इस  संबन्ध  में  कोई
 निर्णय  नहीं  लेना  चाहते  ।  इसके  अतिरिक्त  इस  संबन्ध  में  स्त्रोतों  से  पुष्टि  नहीं  की  जा  सकती  ।

 विभिन्‍न  स्रोतों  के  साध्यम  से  विश्लेषण  प्राप्त  होता  इसलिए  मैं  इस  संवन्ध  में  कुछ  नहीं
 कहना  जाहता  |
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 वर्षों  से चल  रहे  इस  युद्ध  में  बाह्य  शक्तियों  का  कोई  सीधा  हस्तक्षेप  नहीं  है  ।
 यद्यपि  ईराक  को  कुछ  देशों  से  अस्त्र-शस्त्र  मिल  रहे  हैं  भौर  ईरान  को  कुछ  अन्य  देशों  से  अतिरिक्त

 पुर्जे  इसके  अतिरिक्त  कोई  समस्‍या  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  करांची  के  पास  अमेरिकी  यह  भी  हमारे  लिये  सीधा  खतरा

 है  ।  क्या  आप  इस  बारे  में  कुछ  बता  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  एक  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बो०  आर०  भगत  :  कल  के  लिए  एक  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  हम  उसका  उत्तर  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  मैंने  कहा  है  ।

 #348.  श्री  सी०  पो०  ठाकुर  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  कीਂ  तांती  जाति  को  जो  अनुसूचित  जातियों
 की  सूची  में  शामिल  की  पर्यायवाची  जाति  माने  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुए

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसके  बारे  में  बिहार  सरकार  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने
 को  कहा  और

 केन्द्रीय  रारकार  द्वारा  इस  बारे  में  कब  निर्णय  किये  जाने  की  संभावना  है  9

 कल्याण  संत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिधर  :  तथा  जी
 श्रीमान  ।  ॥

 को  ब्हिार  में  अनुसृच्चित  जातियों  की  सूची  में
 का  पर्यायवाची  मानकर  शामिल  करने  के  प्रस्ताव  अन्य  ऐसे  प्रस्तावों  क ेसाथ  बिहार  सरकार

 सहित  संबन्धित  राज्य  सरकार|संघ  शापित  क्षेत्र  प्रशासन  और  भारत  के  महापंजीकार  से  परामर्श
 करके  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूच्ियों  के  प्रस्तावित  विस्तृत  संशोधन
 के  संदर्भ  में  विचार  किया  जा  रहा  इस  अवस्था  में  ऐसी  कोई  तारीख  बताना  सम्भव  नहीं  है
 जिस  तक  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातिथों  की  सूचियों  के  विस्तृत  संशोधन  के

 प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 इसके  अतिरिक्त  अनुसूचित  जातियों  और॑  अनुसूचित  जनजातियों  की  वतंमान  सूचियों  में

 संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  तथा  342  (2)  की  दृष्टि  से  केवल  संसद  के  किसी

 अधिनियम  द्वारा  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  कतिपय  जातियों  को  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  की  सूची  में  रखने  का  मकसद  यह  है  कि  उनकी  सामाजिक  तथा  आर्थिक

 दशाओं  में  सुधार  अब  क्या  माननीय  मंत्री  जी  इस  तथ्य  से  अवगत  हैं  कि  हाल  बने  जमगणना

 के  अनुसार  बिहार  में  कुछ  अनुसूचित  जातियाँ  ऐसौ  हैं  जिनमें  एक  भी  मैट्रिक  पास  नहीं  है  और

 एक  भी  साक्षर  भहिला  नहीं  है  और  कतिपय  अनुसूचित  जनजातियाँ  ऐसी  जंसे  संधाल  परगना

 की  पहाड़ियाँ  जनजाति  तथा  छोटा  नागपुर  की  बिरहोर  जो  तेजो  से  लुप्त  हो  रही  हैं  ।
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 संभासय  में  राज्य  राजेरा  कुमारी  यह  मुख्य  प्रश्न  में

 नहीं  यह  संदर्भ  से  बाहर  है  ।

 झो  सो०  पी०  ठाकुर  :  क्या  सरकार  छोटा  नागपुर  के  भुदयाँ  को  अनुसूचित  जनजातियों
 की  सूची  में  तथा  मछली  पकड़ने  वाले  मछवा  लोगों  को  अनुसूचित  जाति  की  सूची  में  सम्मिलित

 करने  की  सं(च  रही  है  क्योंकि  उनकी  दशा  भी  उतनी  ही  खराब  है  जितनी  दूसरो  अतुसूचित
 जातियों  को  ।

 ह

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  बात  रुख्य  प्रश्न  से  कसी  निकलती  आप

 केवल  तानन्‍ती  समुदाय  के  विषय  में  ही  पूछ  सकते  हैं  ।

 करी  स्तो०  पी०  दाकुर  :  इस  पर  दूसरे  पूरक  प्रश्न  नहीं  पूछे  जा  सकते  हैं  ।

 '
 आध्यक्ष  बहोइय  :  लमभग  500  समुदाय  हैं  जो  इसकी  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेंथों  :  हम  उन  सभी  के  विषय  में  नहीं  कह  सकते  ।

 की  बक्‍कम  वृरुणोसजमन्‌  :  [970  या  1971  में  तत्कालीन  कानन  मंत्री  श्री  पनम्पलली

 गोविन्द  मेनन  ने  राज्य  सरकार  द्वारा  सुझाये  गये  बहुत  से  समुदायों  को  अनुसूचित  जातियाँ  तंथा

 अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  सम्मिलित  करने  के  लिये  एक  संशोधन  वित्रेयक  प्रस्तुत  किया  ।

 और  केरल  राज्य  से  कुदुम्बी  समुदाय  को  भी  शामिल  किया  गया  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  नहीं  है  ।

 असल  मुद्दा  यह  है  कि  यद्यपि  विश्वेयक  प्रस्तुत  किया  गया  लेकिन  उसे  पारित  नहीं  किया  जा

 सका  ।  क्या  सरकार  अब  इस  विश्रेयक  को  पुनः  पुरः:स्थापित  करने  विचार  करेगी  और  इसे
 संसद  द्वारा  पारित  करायेगो  ?

 डा०  राजेरद्र  कुमारी  बाजपेयों  :  सरकार  एक  व्यापक  विश्ेयक  ला  रही  है  और  उस  समय

 हम  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करेंगे  ।  समय-समय  पर  यह  प्रश्न  उठाया  गया  है  और  केवल  संसद

 ही  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  थी  सूची  में  किसी  नाम  को  जोड़ने  या  उसमें
 से  कोई  नाम  हटाने  में  सक्षम  अतः  हम  इस  सम्बन्ध  में  एक  बहुत  व्यापक  विधेयक  लाने  की
 सोच  रहे  हैं  ।

 भरी  बसुदेव  आचाय  :  चू  कि  सरकार  अनूसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की

 इस  सूची  में  संशोधन  के  लिये  एक  कामून  लाना  चाहतो  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 जान  सकता  हूँ  कि  वे  कौन  सी  अनुसूचित  जातियाँ  तथा  अनुसूचित  जनजातियाँ  हैं  जिन्हें  सरकार

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूत्री  म  शामिल  करना  चाहती  है  ?

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  मुख्य  प्रश्न  स ेनिकलता  है  ।  यह  अभ्रासंमिक  है  ।

 डा०  राजेसा  कुमारों  आाजपेयी  :  इसको  एस  समय  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष -  महोदय  :  प्रश्न  केवल  तान्‍्ती  समुदाय  के  बारे  में  है  और  प्रश्नों  के  लिये  अब

 नहीं  है  ।  यदि  आत्प  अग्य  बातें  पूछना  चाहते  हैं  तों  आप  एक  पृथक  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 8
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 विभिन्‍न  विभागों  में  शम्प्यूटर  लगाने  के  बारे  सें  सम्बन्धी  अध्ययन

 9349,  श्री  बसुदेव  आचाय  :  क्‍या  प्रधान  मनत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  विभागों  में  कम्प्यूटर  लगाने  और  अनुबती  परिचालनिक

 प्रशासनिक  पहलुओं  के  बारे  में  व्यवहायंता  सम्बन्धी  अध्ययन  करने  पर  कितनी  धनराशि  खर्च
 को  गई

 यह  अध्ययन  कार्य  किन-किन  अभिकरणों  को  सोंपा  गया  था  और  किन-किन  विभागों
 के  बारे  में  यह  अध्ययन  कराया  गया

 उन  विभार्गा  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  सम्बन्धः  में  इन  अभिकरणों  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 क्ये  जा  चुके  हैं  ?

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकोँ  मंत्रालय  तथा  परमाण  ऊर्जा  इलेक्ट्रातिकी
 सहासागर  विकास  विभाग  और  अन्तरिक्ष  विभाग  के  राज्य  संत्रो  शिवराज  ८ो०  पा

 से  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विघधरण

 भारत  सरकार  ने  अन्य  अभिकरणों  द्वारा  किए  गए  प्रभुख  अध्ययनों  के

 लिए  विभिन्‍न  विभागों  में  कम्प्युटरीकरण  से  सम्बन्धित  संभाव्यता  अध्ययन  के  लिए
 14  लाख  रु०  ख्  किया  इसके  विभिन्‍न  विभागों  में  कम्प्यूटरीकरण  से  सब्बन्धित

 संभाव्यता  अध्ययन  टलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  द्वारा  किया  लिसका
 गठन  भारत  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  विभागों  की  कम्प्यूटरीकरण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  में  उनकी

 सहायता  करने  के  लिए  एक  प्रमुख  संगठन  के  रूप  में  किया  गया  है  ।  रषष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र

 ऐसे  संभाव्यता  अध्ययन  निःशुल्क  करता  है  ।  संभाव्यता  अध्ययन  तैयार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 सूचना-विज्ञान  केन्द्र  द्वारा  अब  तक  लगभग  120  मानव-महीनों  का  प्रयास  किया  गया  जहाँ

 कहीं  विधि  प्रचालन  सम्बन्धी  तथा  प्रशासनिक  उलझन  से  सम्बन्धिस  मामले  अन्तग्ग्रस्त

 उन  पर  सम्बन्धित  विभाग  द्वारा  या  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  द्वारा  प्रत्येक  मामले  में  अलग-अलग

 रूप  से  कार्यवाई  की  जाती  हैं  ।

 तथा  ब्यौरे  संलग्न  अनुबसध  में  दिए  गए  हैं  ।
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 हलक  काम  भार
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 निम्नलिखित  विभागों  की  रिपोर्ट  शूस्य  उन्होंने  यह  संकेत  दिया  है  कि  उनके  लिए

 बाहरी  किसी  अभिकरण  द्वारा  कोई  व्यवहायंता  रिपोर्ट  तेयार  नहीं  की  गई  है  ।

 1,

 2.

 3.

 4

 5.

 6

 7.

 भारत  के  महापंजीयक

 प्रोजना  आयोग

 सांख्यिकी

 इस्पात  विभाग

 खान  विभाग

 उर्वरक  विभाग

 खादय  तथा  आपूर्ति  विभाग

 वैज्ञानिक  तथा  औंद्योगिक  अनुसंधान  विभाग

 कृषि  सांडियकी  तथा  सुचना  दस

 डी  जी  एस  एण्ड  डी

 कार्यक्रम  कार्यास्वियन  मंत्रालम

 शहरी  विकास  मंत्रालय

 सिंचाई  मंजालय

 खेल-कूद  एवं  युवा  कार्य  विभाय

 ललित  कला  विभाग

 नारी  एवं  शिशु  कल्याण  विज्ञाग

 शिक्षा  विभाग

 संस्कृति  विभाग

 .  समाज  कल्याण  मंत्रालय

 व्यय  विभाग  जी
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 भी  बसुबेव  आचारय  :  निःसम्देह  सरकार  को  बर्त  मान  नीति  का

 महत्वपूर्ण  अंग  यह  2।  वीं  सदी  के  आधुनिकीकरण  के  कार्यक्रम  का  महत्वपूर्ण  अंग  लेकिन

 इसका  प्रभाव  हमारे  देश  की  रोजगार  क्षमताओं  पर  इस्लेण्ड  तथों  जमभेनी  में  जहाँ

 कम्प्यूटरीकरण  किया  गयो  क्षमता मैं  कम्प्युटरीकरण  के  कारण  प्रत्यक्ष रूप  से  40%
 का  ह्वास  हो  गया  ।  इग्लण्ड  तथा  फ्रांस  में  अध्ययनों  से  यह  भी  पता  चला  है  कि  एक  दशक  के

 दौरान  सफेद  पोश  रोजगार  में  40%  की  कमी  हो  गयी  ।  इग्लेण्ड  में  अकेले  बकिय  क्षेत्र  में

 के  3000  स्थान  कम  हो  गये  ।  ब्रिटेन  में  बंकिंग  क्षेत्र  में  रोजगार  के  50;000  स्थान

 कम  हो  गए  हैं  ।  कम्प्यूटरीकरण  से  यह  क्षेत्र  केवल  पूजी-बहुल  ही  हो  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  कृपया  प्रश्न  पर  आइये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  ऐसा  मत  समझिये  कि  मैं  आपके  प्रति  उतना  दयालु
 होउंगा  जितना  कि  उस  महिला के  प्रति  हूँ  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या

 कम्प्युटरीकरण  के  लिये  हमारे  देश  में  रोजगार-क्षमताओं  इस  पहलू  का  भी  अध्ययन  किया  गया

 है  या  नहीं  ।

 श्री  शिवराज  पाटिल  :  कम्प्यूटरीकरण  से  सरकारी  गतिविधियों  तथा
 जिक  गतिविधियों  के  सभी  क्षेत्रों  में  जो  प्रभाव  पड़ेगा  उससे  सरकार  भली-भाँति  अव॑गंत  हम

 महसूस  करते  हैं  कि  कम्प्ट्टरीकरण  से  रोजगार  क्षमता  कम  नहों  ऋल्कि  रोजगार  के  अवसर

 बढ़  गे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  जा  वह  बह  रहे  हैं  उसको  सुनिये  ।  आप  बात  सुनने  से  पहले  ही
 प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  ।

 श्री  शिवराज  वबो०  पाटिल  :  जापान  में  जो  कि  घमी  आबादी  दीली  देश  कम्प्यूटर  ही
 नहीं  बल्कि  रोबटों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  और  बड़ी  आत्मांधुनिक  मशीनों  का  प्रयोग  किया
 जा  रहा  लेकिन  फिर  रोजगार  क्षमता  कम  नहीं  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  वह  करने  जा  रहे

 बरी  शिवराज  बो०  पाटिल  :  मैं  अपने  वक्तव्य  की  पृष्टि  मैं  दिल्ली  के

 एक  उत्पाद-शुल्क  कलक्टरेट  के  आँकड़े  वहाँ  एक  कम्प्यूटर  लग्राने  में  3  लाख  स्मय्े  के
 बराबर  खर्च  हुआ  लेकिन  विभाग  को  एक  माह  के  दौरान  ही  7.8  लाख  रुपये  का  लाभ  हुआ  ।  ये
 7.8  लाख  रुपये  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिये  उपलब्ध  होंगे  ।

 उस  पैसे  का  सदुपयोग  हम  और  उद्योग  स्थापित  करने  रोजगार  क्षमता  व्योजभा.की

 वृद्धि  करने  में  उपयोग  करेंगे  तथा  सिंचाई  सुविधा  में  वृद्धि  करने  उबंरक  का  अधिक  उत्पादन

 करने  तथा  अधिक  स्कूल  खोलने  जैसे  कार्यो  में  सभी  लोगों  के  हित  में  उपयोग  करेंगे  और  इंससे
 अधिक  रोजगार  मिलेगा  |
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मेरी  समझ  मे  नहीं  मुभे  आशा  है  कि  लोगों  को  समश्  में

 आयेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  कृपया  मेरे  पास  आइये  ।

 )

 भ्री  बसुदेव  आचार्य  :  हमारे  देश  में  व्योपक  रूप  से  बेरोजगारी  सरकार  ने

 भर्ती  पर  भी  प्रतिबन्ध  लगाया  हुआ  है  ।  कया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूँ  कि  लंगभग
 24  विभागों  में  कम्प्युटर  लगाने  में--उनके  उत्तर  में  यही  बताया  गया  है-कितना  धन  ल्च  होगा
 और  विदेशों  से  कम्प्यूटरों  के

 आयात  में  कितना  खर्च  होगा  |  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 से  जान

 सकता  हूँ  कि  कम्प्यूटरों  के  लगाने  में  कितना  धन  खर्च  होगा  ।

 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  विभागों  .  में  प्रयोग  किये  जा  रहे  सारे  कम्प्यूटरों  को  हम

 बाहर  से  नहीं  मेगा  रहे  हमारे  देश  में  भी  कम्प्युटरों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  और  वे
 विभाओं  द्वारा  इस्तेमाल  किये  जा  रहे  हैं  ।

 जहाँ  तक  सारे  देश  में  जिला  से  लेकर  केन्द्रीय  स्तर  कम्प्युटरीकरण  का  प्रश्न  है
 हम  देश  में  चार  स्थानों  प्रादेशिक  कंम्प्यूटर  केन्द्र  कहा  जाता  हैं-एक-एक  कम्प्युटर
 स्थापित  करने  जा  रहे  इन  प्रादेशिक  ऊम्प्युटर  केन्द्रों  पर  देश  के  सारे  भागों  से  सूचना  एकत्र  की

 dpeus  और  वह  सूचना  नियोजन  विद्यत  सिचाई  शिक्षा  विभाग  तथा  :

 सभी  अन्य  सरकारी  गत्तिविधियों  हेतु  उपलब्ध  करायी  जायेगी  जिससे  कि  बेहतर  योजनाऐਂ  बना
 सके  तथा  उस  सूचना  से  कार्यकुशलता  बढ़ा  सके  तथा  समय  भी  क्रम  हम  जिस-स्तर  पर

 भी  कम्प्टटर  लगाने  रहे  हैं  ।  यदि  केन्द्र  राज्य  सरकार  जिला  स्तर  पर  प्रयोग
 फिये  जाने  वाले  सभी  फम्प्युटरों  को  लें  तौਂ  100  करोड़  रुपये  के  आसपास  की  लागत  बैठती  है  ।
 62  करोड़  रुपयों  का  तो  सातवीं  पंचवर्शीय  योजना  में  प्रावधान  किया  गया  है  तथा  बाकी  पैसा
 राज्य  सरतारों  तथा  अन्य  ग्राध्िकारियों  द्वारा  उपलब्ध  कराया  जायेगा  ताकि  ये  सुविधा  प्राप्त  हो
 सके  ।  कृपया  यह  स्मरण  रहे  कि  इस  सुविधा  का  हमें  उपयोग  करना  यदि  हम  इस  सुविधा  का

 उपयोग  नहीं  करेंगे  तो  हम  विश्व  में  पीछे  रह  हमारो  कार्य  कुशलता  नहीं  बढ़ेगी  और  हम
 उद्योग  स्वास्थ्य  तथा  स्वच्छता  में  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  विश्व  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर

 सकते  हैं  ।

 ॥  शी  शांताराम  नायक  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  इस  देश  की  प्रमुष्त  केन्द्रीय  जेलों

 में  कमप्यूटर  लगाते  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कहना  क्‍या  चाहते  है  ?  उन्हें  भागने  से  रोकने  के  लिये  ?

 प्रधान  मंत्री  राजीव  :  यद्यपि  जेलों  में  कम्प्यूटरी  करण  लागू  करने  का  हमारा

 कोई  विशेष  कार्यक्रम  नहीं  है  तथापि  हम  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  हम  देश  में  भारों

 तरफ  हो  रहे  अपराधों  का  पता  कम्प्यूटर  से  किस  प्रकार  लगा  सकते  हैं  और  उनमें  तालमेल  बिठाने
 की  चेष्टा  करते  हैं  तथा  यह  सुनिश्चित  करते  हैं  कि  अपराधियों  को  किस  प्रकार  बेहतर  ढंग  से

 पकड़  सकते  हैं  ।  पिछले  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर  मैं  मैं  यह  जोड़ता  कि  इस  प्रश्न  का  संबंध
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 केवल  रोजगार  से  नहीं  है  ।  कम्प्यूटर  के  कारण  रोजगार  के  अवसर  कम  नहींਂ  अंपितु  और

 बढ़ेगे  किन्तु  वे  विभिन्‍न  स्थानों  में  बढ़ेगे  और  इस  प्रकार  रोजगारों  का  अन्तरण  हो  जॉयंगा

 किन्तु  वे  कम  नहीं  होंगे  ।  किन्तु  सरकार  के  हमारा  कुछ  भी

 भारत  की  जनता  के  धन  के  हम  अभिभावक  हैं  तथा  हम  दस  बात  का  ध्यान  रखते  हैं  कि  इस
 घन  का  दुरुपयोग  न  हो  तथा  यथा  संभव  इसका  निवेश  सर्वोत्तम  कार्यों  में  किया  हम  देख

 रहे  हैं  कि  प्रशासन  व्यय  इसना  बढ़ता  जा  रहा  है  कि  जनता  के  कल्याण  के  लिये  बनाए  .  गये

 क्रमों  में  भी कटोती  करनी  पड़ती  है  हमें  जहाँ  तक  संभव  हो  अधिक  से  अधिक  धन  बचाना  चाहिए
 तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के एककों  तथा  जनता  की  सेवा  करने  वाले  अन्य  एककों  के

 करण  में  सुधार  करना  चाहिये  जिससे  जनता  के  सर्वोत्तम  सेवा  प्राप्त  हो  तथा  उन  सेवाओं  पर

 कम  से  कम  राशि  व्यय  हो  तथा  ऐंनी  पर  सर्वाधिक  प्रन  राशि  व्यय  की  जा  सके  जो
 जन  जीवन  के  विवास  से  संबंधित  यह  बहुत  सुगम  है  कि  हम  सातवीं  योजता  में  180  करोड़
 रुपये  व्यय  कर  सके  हर  एक  को  सरकारी  रोजगार  दे  बहुत  से  लोगों  को  रॉजगार  दे  सकें

 किन्तु  इससे  भारत  की  जनता  का  भला  नह  होगा  ।  कर  से  संबंधित  एक  विशभांग  में
 करण  के  मामले  के  संबंध  में  श्री  शिवराज  जी  ने  एक  छोटा  सा  उदाहरण  दिया  है  ?  वह  लगभग
 लाख  रुपये  की  बात  कर  रहे  थे  ?  इसका  कया  अर्थ  है

 ”  इसका  मतलब  यह  है  कि  जो  लोग  क

 विभाग  के  पाँच  वर्ष  तक  चक्कर  काठते  रहते  उन्होंने  अपना  भुगतान  कर  दिया  है  यदि  मुझे
 ठीक  याद  है  बयोंकि  झुफ्रे  टिप्पणी  बहुत  पहले  लगभग  ठं।न  महीने  पहले  प्राप्त  हो  गई  थी  ।  इशका
 मतलब  है  कि  हजारों  लोगों  दी  परेशानी  बच  गई  है  ।  वह  जिस  सात  लाख  रुपये  की  बात  कर  रहे

 वह  रुपया  धन  के  रूप  में  तो  नहीं  बचा  है  किन्तु  वह  रुपया  व्याज  के  रूप  में  बचा  है  जो  पाँच  या
 दस  वर्षो  के  बजाये  तीन  के  अन्दर  भुगतान  पर  हमें  प्राप्त  ।  यह  जनता  का  जो  बच

 गया  है  अन्यथा  यह  धन  प्राप्त  नहीं  होता  ।  इस  प्रकार  इससे  वास्तब  में  लोगों  की  सहायता
 मिलती  इससे  विकास  कार्य  में  सहायता  मिलती  है  और  यह  धन  को  वर्बादी  नहीं  है  ।  रोजगार

 क्षमता  में  परिवतंन  होता  है  ।  जिस  कार्य  को  हाथ  से  करना  पड़ता  वह  सेवा  क्षेत्र  अथवा  उत्पादन
 केत्र  और  स्विसिंग  क्षेत्र  आदि  में  बदल  जाता  है  ।  हम  अन्य  मार्ग  भी  अपना  सकते  हम  कह
 सकते  हैं  हमें  बहुत  सारे  रोजगार  चाहिये  ।  हम  आज  टाइपराइट  रोसे  छुटकारा  पासकते  हैं  ।  सरकार

 जो  कुछ  करती  है  उसको  लिखते  के  लिये  हमें  हजारों  लिपिकों  की आवश्यकता  होभी  इससे  रोजगार  के

 अवसर  बढ़  जायेंगे  ।  हम  सिलाई  मशीनों  से  छुटकारा  पा  सकते  हमें  हाथ  से  सिलाई  करने  वाले

 दर्जी  रखने  हम  इस  तरह  की  चीजें  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  भुद्दा  यह  है  कि  क्‍या  यह  देश  के

 हित  में  होगा  या  नहीं  ।  इससे  देश  आगे  बढ़ेगा  या  पीछे  चला  जायगा  ?  मूल  प्रश्न  यह  है  ।

 हम  महसूस  करते  हैं  कि  देश  को  आगे  बढ़ना  मुझे  विश्वास  है  कि  इस

 सभा  के  अधिकॉश  सदस्य  चाहले  हैं  कि  देश  आगे  बढ़े  किन्तु  यदि  किन्‍्हीं  लोगों  को  इसके  बारे

 में  लो  वे  अपने  सम्देह  बिना  किसी  संकोच  के  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।

 क
 )

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  संसद  के  का  में  कम्प्यूटर  लागू  कर  दिये  जाये  तो  कैसा  रहे  ?

 घोलना  कार्यक्रम  के  बारे  में  राज्यों  हाशा  वास्तविक  प्रगति  के  बारे  सें  केशा  को  होमासिक

 सभा
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 कार्स-निष्पावन  प्रतिवेदनों  की  प्रस्तुति

 .  ,  न
 ४350,  श्री  अनस्त  प्रसा३  सेठी  :

 श्री  थी०  बो०  देसाई  :  वया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  योजना  कार्यक्रम  की  ठोस  वास्तविक  प्रगति  के
 बारे  में  शैमासिक  प्रतिवेदन  भेजने  के  लिए  कहा  गया  है

 यदि  तो  क्‍या  गरीबी  हटाओ  योजनाओं  पर  विशेष  रूप  से  बल  दिया  गया

 यदि  तो  अब  तक  कितने  राज्यों  ने  केन्द्र  को  अपनी  कार्येनिष्पादन  प्रतिवेदन
 भेंजे  और

 क्या  ऐसे  प्रतिवेदन  माँगने  से योजना  की  घनराशि  का  समुचित  उपयोग  भी  सुनिश्चित
 किया  जयेगा  ?

 योजना  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  (  श्री  अजीत  कुमार  पंजा  )  :  योजना  आयोग  ने
 सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  विकास  के  प्रत्येक  शीर्ष/उपशीर्ष  के  लिए  अनुमोदित  योजना
 परिव्ययों  के  मुकाबले  व्यय  से  संबंधित  तिमाही  प्रगति  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  निर्देश  दिए  हैं  ।

 जहाँ  तंक  निर्धारित  वास्तविक  लक्ष्यों  के  मुकाबले  वास्तविक  उपलब्धियों  के  प्रबोधन  का  संबंध
 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  आवश्यक  निर्देश  जारी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 और  मुझय  गरीबी  विरोधी  स्कीमें  एकीकृत  ग्रामीण  बिकास

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  का

 ग्रामीणं  विकास  विभाग  गहन  रूप  से  कर  रहा  ये  गरीबी  विराधी  कार्यक्रम
 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्र।लय  20  सूत्री  कार्यत्रम  के  प्रबोधन  के  एक  भाग  के  रूप  में  भी

 प्रबोधित  किए  जा  रहे  सभी  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  न  गरीबी  विरोधी  कार्यक्रमों  के

 द्यौनन्‍्विय  न  की  प्रगति  को  देते  रहे  हैं  ।

 हाँ  ।

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेडी  :  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  यह  कहा  है  कि  राज्य

 कारें  केन्द्र  को  रिपोर्ट  देती  रही  किन्तु  राज्यों  के  कार्य  निष्पादन  के  बारे  में  कोई  बात  नहीं  कही

 गई  है  ।  तथापि  मैं  यह  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  1985-86  के  वित्तीय  वर्ष  में  20  सूत्री  कार्यक्रम
 के  कुछ  महत्वपूर्ण  घटकों  के  लक्ष्य  बहुत  अधिक  पिछड़  गये  हैं  और  यही  हाल  गरीबी  हेटाओं
 क्रम  वा  रंहा  है  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सच्च  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस
 प्रयोजन  के  लिये  आवंटित  की  गई  राशि  को  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिये  अन्तरितं  कर  दिया  है

 अश्ववा  इस  राशि  को  बेकार  जाने  दिया  क्योंकि  वे  इसके  प्रति  बढ्ध  नहीं  यदि  हाँ  ती

 जभ  रौज़्यों  के  विरुंह  क्‍या  कार्यवाहों  को  गई  और  उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  क्या  भारत

 सरकार  ने  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्‍व॒यन  के  बारें  में  पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 पंजा  :  प्रश्न  के  तीन  भाग  हैं  ?  जहाँ  तक  प्रश्त  के  पहले  भाग  अर्थात्‌  वास्तविक
 लक्ष्य  में  गिरावट  आते  वा  संबंध  है  जी  विभांग  किसी  विशेष  विकास  कार्य  के  लिये  उत्तरदायी
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 बे  इस,बारे  में  सूचना  देंगे  ।

 जहाँ  तक  निधिथों  के  अन्य  कार्यो  पर  व्यय  किये  जाने  का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में

 अभी  कुछ  नहीं  बताया  जा  सकता  31  1985  को  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  विशेष

 निदेश  पाने  के  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  ने  सभी  मुख्य  मंत्रियों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के

 प्रमुखों  को  एक  पत्र  लिखा  था  जिसमें  योजना  के  कार्याव्वयन  पर  निगरानी  रखने  का  सुझाव  दिया

 गया  इसके  बाद  31  1985  को  योजाना  आयोग  के  सचिव  ने  एक  पत्र  लिखा  था

 जिसमें  इस  बारे  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  पूछा  गया  था  ।  इस  कार्य  में  हमें  जो  कठिनाई  पेश  आ  रही

 बह  यह  है  कि  वह  किसी  विशे  प्रयोगों  के  अनुसार  रिपोर्ट  न  भेजकर  विभिन्‍न  प्रकार  से  रिपोर्ट  भेजते

 यही  कारण  था  कि  13  1986  को  योजना  आयोग  को  एक  प्रफोर्मा  तैयार  करना  पड़ा  ।

 इसे  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मुख्य  सचिवों  को  भेज  दिया  गया  है  ।  इस  प्रफोर्मा  में

 सम्बन्धी  सभी  शीषंक  दिये  हुए  हैं  ।
 ह

 जैसा  कि  मैं  पिछली  बार  उत्तर  दे  चुका  कद  योजना  राशि  पूरी  की  पूरी  व्यय

 कर  दी  तभी  यह  पता  चल  सकता  है  कि  क्‍या  राशि  को  अन्य  कार्यों  पर  खर्च  किया  गया  है  ।

 यदि  पूरी  राशि  खर्च  न  की  जाये  तो  इसका  पता  लगाना  संभव  नहीं  है  ।  इस  तरीके  से  तथा  तैयार

 किये  गये  प्रफोर्मां  स ेयोजना  आयोग  हर  तीसरे  महीने  बात  का  पता  लगा  सकेगा  कि  क्या  निधि

 को  किसी  और  काम  में  लगाया  गया  इसकी  निगरानी  करना  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का

 कार्य  तथापि  यह  जो  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  हमें  प्राप्त  होगाः  अर्थात्‌  योजना  आयोग  वी  निगरानी
 से  हम  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  बी  योजना  सम्बन्धी  गतिविधियों  पर  नजर  रख  सकेंगे  ।

 श्री  अनस्त  प्रसाद  सेठी  :  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  में  इस  कार्यक्रम  से  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  कितने  प्रतिशत  लोग  लाभान्वित  हुए  और  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिये  सातवीं  योजना  में  आप  क्‍या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  जिससे  इस  कार्यक्रम  से

 सूचित  जातियों  और  अगुसूचित  जन  जातिथों  के  लोगों  को  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ?

 भरी  पंजा  :  जहाँ  तक  प्रथम  भाग  का  संबंध  उसके  लिये  मुके  सूचना  चाहिये  ।

 जहाँ  तक  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  हमने  जनजातीय  उप-योजना  तैयार  कर  ली  तथा  हमने

 यह  पता  लगा  लिया  है  फि  हमें  कहाँ  जोर  देना  चाहिये  और  उनपें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जन  जातियां  भी  शामिल  जनजातीय  उपयोजनाएਂ  तैयार  की  गई  है  ताकि  इनके  लिये  जो  राशि
 आवंटित  की  जाती  है  बह  उस  प्रयोजन  के  जिये  ही  व्यय  की  जा  सके  ।

 भी  जितामणि  पाणिग्रहो  :.  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इन
 गरीबी  हटाओ  कार्यक्रमों  की  निगराशी  कर  ते  समय  निगरानी  करने  वाली  एजेन्सी  को  यह  पता  चला
 है  कि  इन  कार्यक्रमों  के  घटक  के  रूप  सें  केन्द्र  सरकार  भारी  मात्रा  में  जो  गेहूँ  आवंटित  करती

 वह  गेहूँ  इस  कार्यक्रमों  में  लगे  श्रमिकों  को  नहीं  दिया  जाता  है  अपितु  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेन्सी
 द्वारा  वह  थोक  विक्र  ताओं  बे  दे  दिया  जाता  है  और  थोक  विक्रेता  उसे  खुदरा  व्यापारियों  को  दे  देते

 और  ठेकेदार  उसे  खुदरा  व्यापारियों  से  प्राप्त  करता  इस  सारी  प्रक्रिया  में  6  से  लेकर
 8  महीने  का  समय  लग  जाता  है  और  इन  कायंक्रमों  में  लगे  श्रमिकों  को  वह  गेहूँ  नहीं  मिल  पाता

 और  है  उस्ते  ठेकेदारों  के  जाते  में  जोड़  दिया  जाता  इससे  बड़ी  भारी  बाधा  उत्पम्न  हो  गई
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 '  है  ।,  यह  गेहूँ  लोगों  तक  नहीं  पहुँच  पाता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  निगरानी  एजेन्सी

 इस  बात  क़ी  निगरानी  करेगी  जिससे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उचित  उपाय  किये  जा  सके
 कि  श्रमिकों  के  लिये  आबन्टित  किया  गया  गेहूँ  श्रमिकों  को  ही  प्राप्त  हो

 ?

 श्री  पंजा  :  गरीब  लोगों  को  ऊचा  उठाने  तथा  जरूरंतमंद  लौगों  के  लिये  जो  गेहूँ
 वितरित  किया  जाता  वह  ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  बांटा  जाता  है  तंथा  इसकी  निगरानी
 मंत्रालय  द्वारा  निगरानी  कार्यक्रमਂ  कार्यात्वयन  समिति  के  माध्यम  से  की  जाती
 इस  प्रश्न  को  उसी  विभाग  से  पूछा  जाना  चाहिये  कि  क्या  वास्तव  में  हेरा  फेरी  होती  है  अथबा  नहीं
 अथवा  जिन  लोगों  के  लिये  वद्॒  दिया  जा  रहा  वह  उन  तक  पहुँच  रहा  है  अथवा  नहीं  -।

 थी  चितासणि  पाणिग्रही  :  ऐसा  गेहूं  का  आबंटन  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 हमें  जिला  ग्रामीण  विकास  ऐजेन्सी  से  क्‍यों  पूछना  चाहिये  ।  निगरानी  एजेंन्सी  यहाँ  है  ।

 थरो  पजा  :  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  लिये  गेहूँ  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  वित्तरण  का  कार्य
 सीधे  नहीं  किया  जाता  यह  फाम  समेकित  ग्रामीण  विकास  या  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  अथवा
 काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  जैसा  कि  मैं  पहले  उत्तर  दे  खुका
 हैं  केवल  योजना  में  शामिल  परियोजनाओं  की  निगरानी  करते  हैं  ।

 चितामणि  पाणिग्रही  :  मैं  थे  कठिनाइयां  बता  चुका  हूँ  ।  निगरानी  कक्ष  इन  कठिनाइयों  के
 बारे  में  विचार  क्‍यों  नहीं  करता  और  इसका  समाधान  क्‍यों  नहीं

 श्री  पंजा  :  माननीय  सदस्य  उत्त  जित  न  हों  ।  मैं  इस  मामले  की  जाँच  की  है  ।  एक
 विभाग  यह  काम  नहीं  कर-सकता  ।  इसीलिये  यह  कायं  विभिन्‍न  अन्य  एजेन्सियों  द्वारा  किया  जा  ,

 रहा  है  ।  इनमें  एक  ग्रामीण  विकास  विभाग  है  |  वह  इस  बारे  में  बता  योजना  आयोग

 निश्चित  रूप  से  तभी  इसके  बारे  में  कुछ  बता  सकेगा  जब  ये  सब  चीज  साथ-साथ  लो  जायें  और

 हमारे  उनका  मूल्यांकन  करे  तथा  कार्य  निवादन  के  बारे  में  पता  किन्तु  जहाँ
 तक  गेहूँ  अथवा  धन  को  दूसरे  काम  में  लगाने  का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  ग्रामाण  विकास  विभाग

 तथा  एजैन्सियां  बता  सकती  हैं  जो  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  से  सम्बन्ध  रखती  हैं  ।

 आओ  चितासमणि  पाणिप्रहो  :  जव  कठिनाइयाँ  अभिव्यक्त  की  ज़ा  रही  हैं  तो  मंत्री  मंत्री
 दंय  का  कत्तंव्य  हो  जाता  है  कि  बहू  उनका  पता  लगायें  और  उस  बारे  में  सूचना  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बेहतर  यहं  होगा  कि  आप  उनसे  बात  करें  तथा  उनके  विचार  समझने
 की  नेष्टा  करें  ।

 श्रो  पंजा  :  जी  आपकी  आज्ञा  मुझे  सिरोधाय॑  है  ।

 शी  एडआर्डो  फ़ैलोरो  :  गरोबी  उन्मुलन  कार्यक्रमों  ने  इस  देश  में  ग्रामीण  निर्धन्र

 के  लिए  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति  जो  जो  इस  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेअवगत

 है  वह  उत्तको  जानता  है  अपने  निर्वायन-क्षेत्र  के  प्रत्येक  गांव  का  दौरा  किया  है  और  मैंने

 इस  कार्यक्रम  की  प्रगति  का  लॉयलीा  से  लिया है  ।

 +भ्रो०  कहर  इण्डबते  :  वास्तव  उनको यह  शिंकाग्रत  है।कि  उन्हें  अधिक  खाद्य  ब्ाप्त  हो

 रहा  है  ।
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 ओ  एडआ्डो  फैलीरो  :  फिर  भी  योजना  आयोग
 ने

 स्वयं  जिसकी  मन्त्री  जी  ने  अध्यक्षता

 की  एवीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  मूल्यांकन  प्रतिवेदन  पर  पिछले  वर्ष  स्वीकार  किया

 और  कहा  था

 मूल्यांकन  अध्ययन  में  एकत्र  बी  गई  जानकारी  से  संकेत  मिलता  है  कि
 *

 विस्तृत  मार्ग  निदेशों  के  बावजूद  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  उन्हें  किसी  एकरूपता  के

 साथ  पालन  नहों

 इसका  आशय  यह  है  कि  यह  कार्यक्रम  और  अधिक  प्रभावी  होता  यदि  राज्य  सरकारों  ने

 इस  कार्य  को  अधिक  गम्भीरता  से  लिया  होता  ।  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  खुद  इस  देश  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  और  पाया  कि  मार्ग  निदेशों  और  कार्यक्रमों  को  उतनो

 गम्भी  रता  से  कार्यन्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  जितना  कि  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  देश  में

 ग्रामीण  निर्धनों  को और  अधिक  लाभ  होता  यदि  राज्य  सरदारों  ने  इस  पर  अधिक  गम्भीरता  से

 कार्यवाही  की  होती  ।

 परन्तु  योजना  आयोग  के  इस  मूल्यांकन  अध्ययन  के  बाद  जिंससे  मंत्री  महोदय  मम्बद्ध
 आगे  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?  अध्ययन  के  बाद  इसकी  सिफारशों  को  और  प्रधानमंत्री  जी  के
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउनके  दौरे  के  बाद  वी  गई  टिप्पणियों  को  किस  प्रकार  से  कार्यान्वित  किया  गया  ?

 इस  बारे  में  आपने  क्‍या  किया  है  ?

 करी  ए०  के०  पंजा  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  आभारी  हूँ  कि  उन्होंने  अत्यन्त  संगत  मुद्दा
 उठाया  वास्तव  में  योजना  आयोग  ने  बताया  कि  कई  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  ने
 समय  पर  योजना  आयोग  द्वारा  जारी  विभिन्‍न  पन्नों  और  अनुदेशों  का  पालन  नहीं  किया  है  ।  जब

 उन्होंने  रिपोर्ट  भेजी  तो  वे  सम्बन्ध  मुद्दों  के अनुसार  भी  नहीं  है  परन्तु  बेतरतीव  है  ।  इसलिए  जैसा
 कि  मैंने  पहले  अन्य  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  था  कि  योजना  आयोग  ने  अब  प्रोफार्मा  बनाया  है
 और  जहाँ  तक  निर्धारित  प्रावधानों  का  सम्बन्ध  उनके  लिए  यह  अनिवायं  है  कि  वे  रिपोर्ट  भेजें
 तथा  निर्धारित  न  किए  गएं  प्रावधानों  के  बारे  में  आयोग  यह  भी  आग्रह  कर  रहा  है  कि
 प्रोफार्मा  का  अनुपालन  करें  और  हमें  रिपोर्ट  भेजें  ।

 विकास  कार  में  क्षेत्रोय  असंतुलभ

 +
 #351.  श्री  वो०  एस०  विजय  राधवम  :

 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  क्रमिक  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  बावजूद  क्षेत्रीय  असंतुलन  अभी

 तक  कायम  है  और  अनेक  राज्यों  को  विकास  कॉौय॑  में  अपना  समुचित  भाग  प्राप्त  नहीं  हुआ

 सरकार  ने  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  कौन  से  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  और  इनके  लिए

 कितने  धन  का  प्रावधान  किया  गया  तथा  इन  पर  कितनी  धनराशि  खत्र  की  गई  ।

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  और  जोरदार  योजनाएं  बनाने  का  है  ताकि  विभिन्‍न

 के संतुलित  विकास  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जा  और
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 :  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  क्रमिक  पंचवर्षीय  योजनाओं

 घरिशोधित  गाडगिल  फामूले  के  अन्तर्गत  कम  विकसित
 राज्यां

 को  केन्द्रीय  सहायता
 के  आवंटन  में  धरजीह्‌  विभिन्न  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रमां  और  गरीबी  दुर  करने  के

 कार्यक्रमों  ज॑से  उपायों  द्वारा  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  कम  करने  की  प्रत्याशा  की  गई  है  ।

 सभो  राज्यों  योजता  आयोग  के  साथ  हुई  उनकी  के  विकास  का

 अपना  भाग  ए्िला  है  ।

 से  एक  विवरण  सदन  के  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।
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 जन  न  ज्न्ल  ज  जज  ता  बज  +ज+ल>औन  टच  आजा

 ऊपर  बताए  गए  सभी  कार्यक्रमों  पर  दिएः  जा  रहे  बल  के  अंध  रेगिस्तान

 विकास  कार्यक्रम  को  सातवीं  योजना  में  शत-प्रतिश्नत  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  कार्यक्रम  बनाया

 गया  इसके  सातवीं  योजना  में  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 विकेन्द्रित  योजना  की  भी  एक  उपकरंण  के  रूप  में  परिकेल्क्ता  की  गई  हे  ।

 भ्री  वो०  एस०  विजयराधवन  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  देश  :,  पिछड़े  के

 औद्योगिक  विकास  और  अन्य  विकास  कार्यों  के  लिए  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  में  किये  गये

 आवंटन  की  प्रतिशतता  को  जानना  चाहता  हैँ  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  मेरे  पास  छठी  और  सातवीं  योजना  के  बारे  में  सूचना  है  ।

 यह  एक  लम्बी  सूची  है  और  विवरण  का  भी  भाग  है  |

 जहां  तक  औद्योगिक  कार्यक्रमों  का  संबंध  है  उसके  ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गर्‌  हैं  यदि

 «तप  इण०  देखें  तो  तीन  मुद्दे  हैं  जिनके  अन्तर्गत  पिछड़े  राज्यों  को  सहायता  ,  दी  जा  रही  इससे

 आपकी  छठी  और  सातवीं  यौजना  के  दौरान  इन  सभी  कार्यक्रमों  के  लिए  पंरिव्यय  और
 व्यय  का  भी  पता  चलेगा  ।

 थ्री  बो०  एस०  विजयराधवन  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  केस्ल  के  औद्योगिक

 पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिएं  कोई  विशेष  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  ताकि  कम  से  कम

 सातवीं  योजना  में  राज्य  के  विकास  में  असंतुलन  को  दूर  किया  जा  सकें  ।

 श्री  ए०  के०  पंजा  :  केरल  एक  पिछड़ा  राज्य  .  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों
 की  आम

 जानकाी  के  लिए  बताना  चाहता  हूँ  जहाँ  तके  उद्योंगों  का  सम्बन्ध  है  इसकी  तीन  श्रेणियाँ

 है---श्र  णो  (1)  ऐसे  जिले  जिनमें  कोई  उद्योग  नहीं  हैं  और  श्रेणी  (2)  विशेष  क्षेत्र  जिले  तथा

 श्रेणी  (3)  विभिन्‍न  पैरामीटर  वाले  जिले  जहां  तक  श्रणी  (1)  के  जिलों  का  सम्तन्ध

 प्रोत्साहन  और  सहायता  का  प्रतिशत  25%  पूजी  निवेश  तक  बढ़ा  दिग्रा  गया  है  |  जो  कि
 अधिकतम  25  लाख  रुपये  तदनुसार  श्रेणी  (2)  और  (3)  को  भी  पहले  की  बुलना  में

 अधिक  राज  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  पिछड़ेपन  का  लाभ  उठाना  चाहते  हैं  ।  श्री  रामकृष्ण  मोरे  4

 ओर  सूलचन्व  डागा  :  प्रश्न  संख्या  352  नहीं  लिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  यह  इस  महीने  की  27  तारीख  को  लिया  जाग्रेगा  ।

 भी  सूलच्द  जब  मैं  यहां  उपस्थित  और  जब  इस  प्रश्न  को  आज  कौ

 सूची  में  रखा  गया  है  |  तो  इसे  स्थगित  क्‍यों  किया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  27  तारीख  को  सूची  में  रखा  गया  आपको  27  तारीब  को

 उपस्थित  होना  चाहिए  ।

 को  सूलचम्द  डॉगा  :  इसे  अन्तरित  करने  के  लिए  कौने  उत्तरदायी  मुके  इसके  बारे

 में  नहीं  बताया  गया  है  ।
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 मध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  सूचना  दी  गई  है  ।

 अफगानिस्तान  को  स्थिति

 $#355,  क्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  में  सरकार  अफग।निस्तान  की  स्थिति  के  बारे  में  किये  जा  रहे  विभिन्‍न

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रयासों  के  सम्प्क  में  रही  और

 यदि  तो  इसकी  नवीनतम  स्थिति  क्‍या  है  और  इन  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप

 हस  समस्या  का  सौहारदंपूर्ण  समाधान  होने  की  कितनी  सम्भावना  है  ?

 विदेश  भ्त्री  वी०  आर०  :

 संयुक्त  रांष्ट्र  संघ  के महा  सचिव  के  निजी  प्रतिनिधि  श्री  डीगो  कॉरडोवेज  ने  इस
 सिलसिले  में  आगे  बातचीत  चलाने  के  लिए  हाल  ही  में  अफग।निस्तान  और  पाकिस्तान  का  दौरा
 किया  है  ।  बताया  जाता  है  कि  राजनैतिक  समाधान  के  कतिपय  मसौदा  प्रावधानों  पर  सहमति

 हो  गई  लेकिन  कुछ  अन्य  मुद्दों  पर  अभी  मतभेद  बना  हुआ  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवले  :  आपने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  कल  दूरदर्शन  में  दिया  था  ।

 थी  थी०  आर०  भगत  :  जी  कल  जनयाणी  में  ।

 शो  टी०  बशोर  :  इस  मामले  का  व्यापक  पक्ष  उ्सके  अलादा  यह  भारत  और

 इस  क्षेत्र  क ेलिए  अधिक  चिन्ता  पैदा  कर  रहा  अफगान  समस्या  से  भारत  के  निकट  शीत

 युद्ध  और  इस  क्षेत्र  मे ंमहाशक्तियों  की  हथियारों  की  होड़  उपस्थिति  हो  गई  मैं  माननीय
 मंत्री  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  प्रधानमंद्री  जी  ने  इस  विषय  को  अपनी
 मास्कों  यात्रा  के  दौरान  सोवियत  नेता  «रो  गोरबायेब  और  अपनी  अमरीवत  यात्रा  के  .

 दौरान  श्री  रीगन  के  साश  उठाया  था  तथा  क्‍या  यह  सच  है  कि  दोनों  नेताओं  ने  स्वीकारात्मक

 जवाब  दिया  तथा  इस  समस्या  का  समाधान  करने  में  और  इस  समस्या  का  राजनैतिक  हल
 निकालने  में  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  ।  यदि  ऐसा  है  तो  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूँ
 कि  सोवियत  संघ  और  अमरीका  के  नेताओं  के  प्रत्युत्त  के  आधार  पर  सरकार  ने  क्‍या  कदम
 उठाये  हैं  ।  या  कार्य  प्रणाली  अपनाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 शो  बी०  आर०  सगत  :  अफगानिस्तान  के  मामले  पर  भारत  का  दृष्टिकोण  और
 बादी  और  अडिग  है  |  हम  हस्तक्षेप  और  अन्‍्तराक्षेपण  दोनों  के  विरुद्ध  है  और  हम  इस  मममलों
 का  बातचीत  के  जरिये  राजनैतिरू  समाधान  निकालना  चाहते  हैं  जो  सम्बन्धित  पक्षों  के  उचित

 हित  को  ध्यान  में  रखे  और  हस  संदर्भ  में  हमने  संयुक्त  राष्ट्ररंघ  की  पहल  वा  समर्थन

 किया  है  हमने  नोट  किया  है  कि  इन  बांतों  में  प्रगति  धीमी  हुई  इसे

 राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  के  व्यक्तिगत  प्रतिनिधि  द्वारा  की  जा  रही  निंकटता  भी  वार्ता  के

 अलावा  कोई  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  पहल  नहीं  है  और  हमने  इसका  समरथंन  किया  है  क्‍योंकि  हम

 इस  मामले  का  शांतिपूर्वफ  बातचीत  के  जरिए  समाधान  निकालना  चाहते  हैं  ।
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 प्रश्नों  के  लिखित  उतर

 लीसा  स्थित  भारतीय  दूतावास  में  हुए  बिस्फोट  से  क्षति

 %3  53.  श्री  बनवारोलास  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लीमा  में  22  1986  को  भारतीय  दूतावास  में  हुए  विस्फोट  से

 जान  और  माल  की  अनुमानतः  कितनी  हानि

 इस  दूतावास  में  भारतीय  विदेश  सेवा  के  कितने  कमंचारी  और

 भारतीयों  को  हई  हानि  की  पूर्ति  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 विदेश  मंत्री  बी०  आर०  :  सौभाग्य  से  इस  घटना  में  न  तो  कोई  मारा
 गया  था  और  न  ही  कोई  घायल  हुआ  ।  राजदूतावास  के  चांसरी  भवन  और  राजदूतावास  की

 कार  को  नुकसान  पहुँचा  इमारत  की  मरम्मत  पर  40,000  रुपये  ख्च  होने  का  अनुमान
 है  और  कार  की  मरम्मते  पर  खच  हुए  हैं  ।

 जिसमें  तीन  राजनयिक  अधिकारी  और  दो  अन्य  शामिल  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  क्योंकि  किसी  भारतीय  का  कोई  नुकसान  नहीं  हुआ  था  ।  -

 बालकों  को  अपराध  प्रंवति

 9354.  54.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 देश  में  बाल  अपराधियों  की  संख्या  लगातार  बढ़ती  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 समाज  में  इस  त्ति  को  रोकने  के  लिये  सरकार  का  क्‍या  ठोस  कदम  उठाने  का

 विधार  है  ?

 कल्याण  नंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  1982  तक

 उपलब्ध  प्रकाशित  आंकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  और  1981  के  बीच  पकड़े  गए
 किशोर  अपराधियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  उसके  बाद  1982  में  कमी  है  ।

 कानून  प्रवर्तन  के  प्रभाव  के  अलावा
 उपेक्षिता  आदि  ऐसी  कई  बातें  हैं  जो  इस  समस्या  के  लिए  जिम्मेदार  पाई  जाती  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  लागू  विभिन्‍न  बाल  अधिनियमों

 के  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  की  होती  है  ।

 इन  अधिनियमां  के  अपेक्षित  सेवाओं  के  विकास  के  लिए  भारत  राज्यों  किन्दर
 शासित  प्रदेश

 प्रशाकछें छक्कें  से  आग्रह.कर  रही  है  ।  इसके  बाल  अधिनियमों  के  अन्तर्गत

 सेवाओों  और  आधारंधूत  दोनों  को  मजबूतः  करने  के  लिए  राज्यों  की  सहायता  के  लिए  सातवीं
 '

 पंचवर्षीय  योजना  के  अस्तेगत  वित्तीय  प्रावधान  भी  किया.गया  है  |
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 रक्षा  विभाग  के  कारखानों  में  उत्पादकता  पर  आधारित  बोनस

 9356.  शी  ऐसें०  जी०  धोलिप  :  क्‍्ये  रंक्षीं  मंत्री  यंहे  बतोने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रक्षा  विभगि  के  करखौनों  में  उल्वीदेकेता  परे  आधारित  बोनस

 के  प्रयोजनाथ  भारत  के  सभी  कारखानों  के  उत्पादन  की  औसत  को  ध्यान  में  रखा  जाता  न  कि

 पत्येके  कौरखाने  की  उत्पांदकंता  अथंवा  कार्य  कुशलता  और

 यंदि  तो  क्या  बोनस  के  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  कारजाने  के  पृथक  उत्पादन  को
 ध्यान  में  रखने-का  सरकार  का  क्या  विचार  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  आर  रक्षा  पूति  विंसाग  सें  राज्य  मंत्री  :  जी,हां  ।

 मंर्मले  को  जांच  की  जां  रही  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  सामान  के  उध्पोर्देले  के  लिंयें  विवेशी  सेहेयोंगे

 #357.  श्री  के०  एस०  राव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मई  इलेक्ट्रॉनिक  नीति  के  कार्यान्वयन  से  देश  में  इलेक्ट्रॉनिक  सामान
 उत्पावन  बढ़ा  यदि  तो  तेत्संबंधी  ब्यौरा  बैया

 उन  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  जिन्हें  इलेक्ट्रॉनिक  सामान  के  उत्पादन
 लिये  भारतीय  उद्यमों  में  भागीदारी  की  अनुमति  दी  गई  है  और  उनके  सहयोग-करारों  की  शर्तों  का

 विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  भारत  में  अपना  कार्य  पुनः  चालू  कैरने  के  लिए  सरकार  को  आई०  बी०  एम०
 से  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  से  कोई  पेशकश  प्राप्त  हुई  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  और

 |

 कया  किसी  सरकारी  विभाग  अथवा  अभिकरण  ने  आई०  बी०  एम०  से  कम्प्यूटर
 खरीदने|किराये  पर  लेने  की  सूचना  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  को  दी  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकों  मंत्रालय  तथा  सेहासागर  वि्कांस  परमाणु  ऊर्जा  हलेक्ट्रॉनिकी
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  शिवराज  वौ०  हां  ।  इलेक्ट्रॉनिकी
 का  कुल  उंत्पादिस  जो  वर्ष  1983  में  1360  करोड़  रुपये  मूल्य  को  वह  वर्ष  1984  में  बढ़कर

 1890  करोड़  हो  गया  औरे  इसके  वर्य  1985  में  बढंकर  20:0  करोड़  रु०  हो  जाते  की

 संभावना  हैं  ।  उत्पादन  के  उपभीक्ता  इनलेक्ट्रॉसिकी  आदि

 जैसे  क्षेत्रों  में  पूणीनिवेश  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  हे  :

 थेंषे  1954  तथा  1885  के  दौरान  जिन  विर्दैशी  कम्पनियों

 फ्

 इलेक्ट्रॉनिकौ  कें

 उत्पादन  के  लिए  भारतीय  उच्भों  में  सहभांगी  बनने  कौ  अनुमति  दी  गई  उनके  माम  तथा

 सहयोग  की  शर्तें  संलेग्न  विवरण  में  दी  गईं  हैं  ।  इसके  कुंछ  वर्तमान  विंदेशी  साम्यापू'औ
 बाली  कम्पनियों  को  नए  उर्ध्पोदों  के  लिए  संहँयोंगे  करने  कौ  अंनुभति  दी  गई  है
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 सरकार  को  आई०  एम०  से  में  अपना  कार्यकुलाप  शुरू  करनेਂ  के

 बारे  में  प्रत्यक्ष  अथवाਂ  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  ।.

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  आई०  बीਂ  एम०  कम्प्यूटर  खरीदने  के  लिए  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गैस  देहरादुन  और  सी  एम  सी  लिमिटेड  को  अनुमति  दी  है  ।  इन  प्रणालियों  की
 सिफाशिश  विश्वव्यापी  आधार  पर  टेंडर  आमन्त्रित  करने  की  प्रक्रिसग्गाओं  गुजरने  त्तथा  विस्तृत
 तकनीकी  मूल्यांकन  करने  के  बाद  की  गई  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  आई०  बी०

 एम०  3083  जे०  एबस०  के  ऐरे  संसाधकों  .  क ेलिए  अनुमति  दी  गई  है
 और  सी  एम  सी  लिमिटेड  को  के  लिए  आई०  एम०  नामक
 3  कम्प्यूटर  प्रणालियों  की  अनुनति  दी  गई  है  ।

 ह
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 न  कम  क  लांच  aterਂ  (go  एस०  आ»  ato)

 सेलेलाइट  लांच  एस०  एल०  छोड़े  जाने  सें  विलस्य

 $#३58.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  श्री  हरिकोटा  लॉच  केन्द्र  में  अव्यवस्था  होने  के  कारण  सेटेलाइट
 लांच  व्हीकल  एस०  एल०  को  छोड़ने  में  देरी  हुई

 यदि  तो  क्या  उसको  छोड़े  जाने  के  लिये  कोई  तारीख  निश्चित की  गई  और

 वया  सरकार  ऐसे  लांचिग  केन्द्र  की  खोज  कर  रही  जो  चक्रवात  और  अन्य

 तिक  आपदाओं  से  प्रभावित  न  हो  सके  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी
 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  हां  ।  इसके

 छोड़ने  में  कुछ  तकनीकी  समस्याओं  के  कारण  भी  देरी  हुई  है  ।

 तकनीकी  जो  हाल  ही  में  व्युत्पन्न  हुई  पर  काबू  पाने  के  बांद  ही
 प्रमोचन  के  लिए  निश्चित  तिथि  निर्धारित  की  जा  सकती  है  ।  इसके  अब

 1986

 की  प्रमोचन  कालावधि  में  छोड़े  जाने  की  संभावना  है  |  इसके  प्रमोचन  की  पक्‍की  तिथि  के
 अप्रैल  1986  के  आस-पास  निर्धारित  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 जबकि  प्रमोचन  केन्द्र  को  ऐसे  स्थान  पर  स्थापित  करना  उपयुक्त  जो  कि

 चक्तव।तों  और  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  से  मुक्त  ऐसा  करना  कठिन  है  क्योंकि  पूर्वी  समुद्र  तट
 पर  प्रमोषन  रेंज  को  स्थापित  करना  अत्यन्त  लाभकारी  है  चाहे

 पमीषत

 स्थानों  पर  सामान्यतया

 भक़वातों/|मानसून  के  कारण  कुछ  जोखिम  भी  उठाना  पड़े  ।  उपग्रह  त॑  केन्द्रीं  की  स्थापना  के

 लिए  उपयुक्त  स्थल  का  चुनाव  विविध  तथ्यों  क ेआधार  पर  किया  जाता  जिसमें  भौगोलिक
 क्षेत्र  की  भूमि  की  ऐसी  परिधि  में  जा  अपेक्षाकृत  म्रांनंव  बस्तियों  से  रहित
 हो  और  इसके  साथ  ही  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कुछ  तकनीकी  तथ्य  जैसे  प्रमोचन  प्रमोचन
 प्रक्षेपपथ  की  प्राप्ति  और  प्रमोचन  कालावधि  की  बाधाएं  शामिल  हैं  ।

 बिज्ञान  ओर  प्रोधोगिकी  पार्क

 #359.  59,  डा०  सुधीर  राय  :

 भरी  सेफुट्रीन  चोधरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  कुछ  वैज्ञानिकों  ने  अनिवासी  भारतौयों  द्वारा  तीन  स्थानों  पर  बनाए  जाने  वाले
 प्रौधोगिकी  पार्कों  जो  प्रारंभिक  स्थिति  में  उत्पन्न  होने  बाली  समस्याओं  के
 बारे  सें  बिशान  और  प्रौधोगिकी  थिभाग  को  सूचित  किया  है

 यदि  तो  समस्याएं  क्‍या  और  इनके  बारे  में  सरकार को  क्या
 राब

 ये  पार्क  प्रौद्योगिकी  के  किस  क्षेत्र|क्षेत्रों  से  संबंधित  और

 इन  पार्कों  में  किए  जा  रहे  पूजो  निवेश  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  अनिवासी  भारतीयों  के  समूहों  ने  कुछ
 अवसरों  पर  कुछ  उच्च  प्रौद्योगिव  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  कुछ  स्थानों  पर  सुविधाओं  को

 स्थापित  ब-रने  के  लिए  प्रस्ताव  किया  उनमें  से  कुछ  अपने  प्रस्तावों  को  अमलीं  जामा  पहनाने
 के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  ।

 इर्लक्ट्रानिकी  विभाग  ने  साप्टवेयर  के  विकास  और  शतप्रतिशत  निर्यात  के  लिए  अनिवासी

 भारतीयों  द्वारा  प्रौद्योगिकी  पार्कों  की  स्थापना  के  लिए  निम्नलिखित  प्रस्तावों  का  अनुमोदन
 किया  है  :

 (1)  इन्डो-अमरीका  कैपिटल  एन्ड  टैक्‍्नोलोजी  कार्पोरोेशन  सी०  ए०  य ू(2)
 एस०  टैक्नोलोजी  पूर्ण  में  पाक  की  स्थापना  के  लिए  ।

 .(2)  इन्‍्डस  टैक्नोलोजी  यू०  एस  ए०-दो  पार्कों  की  स्थापना  के

 एक  तभिलनाड  के.नोलमिरी  जिले  में  और  दूसरा  हैदराबाद  में  ।

 ह  हर  प्रौद्योगिकी  पाक  में  5  मिलियन  अमरीकी  डालर  तक  के  निवेश  किये  जाने  की
 आशा  है  ।

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  की  परीक्षाओं  के  लिए  शिक्षण  केस

 #.60,  श्री  मुकुल  बासनिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपां  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  परीक्षाओं  में  बंठने  के  इच्छुक  छात्रों
 के  लिए  शिक्षा  की  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  शिक्षण  केन्द्र  खोलने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  ये  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  दौन-कौन  से  क्षेत्र  चुने  गये  और  ये
 केन्द्र  कब  तक  अपना  कार्य  आरम्भ  कर  देंगे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  पी०  :

 और  छात्रों
 की
 ओर  से  दिए  गए  अभ्यावेदनों  के  ब्राधार  पर  सरकार

 सिविल  सेवा  परीक्षाओं  ८  प्रारम्भिक  तथा  मुख्य  परीक्षाओं  में  बंठने  के  इच्छुक  उम्मीदवारों  की

 सहायता  के  लिए  शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  के  लिए  सिद्धान्त  रूप

 सडमत  हो  गई  है  ।  चूंकि  इस  मामले  में  पर्याप्त  प्रारम्भिक  कार्यंवाई  की  जानी  जरूरी  जो  शुरू

 भी  कर  दी  गई  अतः  इस  संबंध  में  कोई  ब्योरे  दे  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 उ्थोगों  हेतु  सामूहिक  अनुसंधान  और  विकास  निधि  के  लिए  उपकर

 #१61,  श्री  आनन्द  सिह  :  क्या  प्रंधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उद्योगों  द्वारा  अनुसंधान  और  विकास  संबंधी  वश्यकताओं  की

 निरन्तर  उपेक्षा  किय्े  जाने  के  कारण  उत्पादन  कम  होने  भौर  उत्पादन  लागत  अधिक  होने  के
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 थ्य  की  ध्यान  में  रंखते  हुएਂ  प्रत्येक  उच्चोग  पर  अनुसंधान  और  विकास  उपकर  लाने  तथा  प्रत्येक

 उद्योग  क॑  लिएं  एक  सामूहिक  अंनूसंधीन  और  विफास  निधि  बलानें  की  वांछनीयता  पर  विचार

 किया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  निर्माताओं  द्वारा  एक  ही  किस्म  की  प्रौद्योगिकी  के  आयात

 की  पुनराध्रृत्ति  का  प्रभावी  ढंग  से  रोकने  की  आवश्यकता  का  भी  विचार  कियां  और

 यदि  तो  इसके  बारे  में  क्या  निर्णय  कया  गया  है  ?

 विजांतਂ  और  प्रौद्योगिकी  संत्रोलंय  तथां  सहासागर  ध्िकास  परमाण  इलेक्ट्रॉलिकी
 ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  सरकार  उदोंगों
 में  अनुसंघान  और  विकास  संबंधी  गतिविधियों  के  को  स्वीकार  करते  हुए
 इस  गतिविधि  को  प्रोत्माहित  करने  के  लिए  कई  प्रोत्साहन  दिये  प्रयोग  शालाओं
 में  विकसित  प्रौद्योगिक्रिपों  के  त्वरित  वागिज्यिक  दोहन  करने  के  प्राथोगिक

 प्रक्रिया  प्रदर्शन  यूंनिटों  और  आदि  प्रारूप  विकासों  में  निवेशों  को  आसान  करने  के  लिए  उपयुक्त
 वित्तीय  तंत्रों  का  विंकास  बरने  की  आवंश्यकता  प्रौद्योगिकी  नीति  कार्यान्वयन  समिति  ने

 राष्ट्रीयः  भौद्योगिक  अनूसंधान  और  विकास  निधि  की  स्थापनां  करने  को  आवश्यकता  का  जायजा
 लेने  के  लिए  एक  कार्यकारी  समृह  का  गठन  किया  है  ।

 कार्यकारी  समूह  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  प्रौद्योगिकी  नीति
 न्‍्वयन  समिति  ने  उस  पर  सिफारिशें  की  हैं  ।  सरकार  ने  इस  पर  अभी  कोई  अंतिम  निर्णय  नटीं
 लिया  है  ।

 और  जबकि  विभिन्‍न  विनिर्माताओं  द्वारा  एक  ही  प्रौद्योगिको  के आयात  का

 इस  हृष्टि  से  समन्वय  किया  जा  सकता  है  कि  प्रौद्योगिक  स्थानांतरण  क॑  लए  अधिक  अनकूल
 प्राप्त  की  जा  तो  भी  इस  बात  की  अपेक्षा  की  जाती  कि  बार-बार  एक  ही  प्रौद्योगिकी  के

 आयात  से  बचा  जाए  ।  यह  मान  लिया  गया  है  कि  ऐसा  करने  के  लिए  कि  अनुसंधान  और

 विकास  में*पर्योप्तਂ  निवेश  के  से  आयात  जानकारी  के  अधशोषण  अनुकूलन  और  तदन्तर

 विकास  के  लिए  पक्की  प्रति्थेंद्धता  होनी  चांहिए  ।

 उन्नत  अनुसंधान  हेतु  भारत*फ्रांस  केमा

 ©  362.  झ्लो  सोमनाथ-रथ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्नत  अनुसंधान  को  बढ़ावा  देने  हेतु  भारत-फ्रांस  केन्द्र  स्थापित  किय  जाने  की

 संभावना  और

 यदि  तो  तह्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 विश  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहसागर  परंमाणु  इलंक्ट्रॉनिकी
 और  ऊंतरिक्ष  विभागों में  रॉफय

 मंत्रों
 शिंवराजे  धो०  :  जी  हाँ  ।
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 wa on  3.  ५००००  come

 केन्द्र  सातवीं  पं्चेंकर्धीय  योजना  के  दौरात॑  नई  दिछली  में  स्थापित  किया  जाएगा  ।

 यह  भारत  और  फ्रांस  के  बीच  सहयोगात्मक  अनुसंधान  के  संवद्ध  न  समन्वय  और  प्रायंजन  के  लिए
 रजिस्टर्ड  सोसाइटी  के  रूप  में  कार्य  इंसका  एक  शासी  निकाय  और  एके  वेशॉनिक

 परिषद्‌  होगी  जिसमें  दोमों  देशों  से  सदस्य  होंगे  ।

 एटाकंटिका  अध्ययन  केरह

 #363,  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  एंटार्कटिका  अध्ययन  केन्द्र  की  स्थापना  के  बारे  में  विस्तृत  रूपरेखा
 तैयार  करने  के  लिये  गठित  किए  गए  अध्ययन  दल  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  का  ब्यौरां  क्या  और

 निकट  भविष्य  में  ए  टार्कटिका  अभियान  के  लिए  अवेक्षित  उपकरणों

 आदि  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रधान  मंधी  राजीव  :  अध्ययन  दल  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  प्रारंभ

 में  प्रस्तावित  अ  टार्वटिक  अध्ययन  केन्द्र  महासागर  विकास  विभाग  के  एक  सम्बद्ध  कीर्यालय  के

 रूप  में  कायं  करना  शुरू  करेगा  और  इस  केन्द्र  को  स॑ंभार-तम्त्र  आधार  गीआ  में  स्थित  होगा  ।

 भावी  अभियानों  में  मौसम  भूभौतिकी  तथा  संघुद्र
 विज्ञान  के  क्षेत्रों  से  संबंधित  वैज्ञानिक  उपकरणों  की  आवश्यकता  होगी  ।  इसके
 यानों  के  लिए  संभार-तन्त्र  आधार  थल  नौ  सेना  और  वायु  सेना  के

 जरिए  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  मुहैया  किया  जाता  है  और  वे  अपने  उपकरणों  का
 इस्तेभालਂ

 करते  हैं  ।

 उड़ीसा  संन्ड्स  कीम्प्लेक्स  परियोजला  का पूंरां  किया  जानां

 #364.  श्रो  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इ  डियन  रेअर  अथ्सं  लिमिटेड  की  उड़ीसा  में  छत्रपुर  में  चल  रही  उड़ीसा

 संण्ड्स  काम्प्लेक्स  परियोजना  का  पहले  चरण  का  कायं॑  पूरा  हो

 यदि  तो  इस  परियोजत़ा  में  अब  तक  कितनी  निवेश  किया  गया

 क्‍या  दूसरे  चरण  का  कार्य  आंरम्भ  हो  गयां  और

 इस  परियोजना  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुम्बान  है  और  कब  तक  उत्पादन

 आरम्भ  हो  जाने  की  संभावना

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परसाणु  इलेक्ट्रामिको
 ओर  अतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  हां  ।

 107.27  ब.रोड़  रुपए  ।

 वतंमान  में  यह  अनुमान  है  कि  इस  परियोजना  पर  122.30  करोड़  रुपए  व्यय

 होंगे  ।  पंरियोजमा  को  विभिस्न  चरणों  में  घालू  किया  जा  रहा  है  भौर  तदनुसार  विभिन्‍म  खनिजों

 का  उत्पादन  परीक्षण  फे  तौर  पर  आरम्भ  किया  जा  चुका  है  ।
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 दसन  ओर  दोब  का  रिमोट  सेंसिग  सर्वेक्षण

 365,  श्री  शस्ताराम  नायक
 :  क्या  प्रधात्न  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  दमन  और  दीव  के  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  हृदाई  फोटोग्राफीक  सर्वेक्षण

 अथवा  रिमोट  सेंसिंग  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  परिणाम  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  इलक्ट्रॉनिको
 ओर  अन्‍्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  शिवराज  )  और

 दम्तन  और  दीव  के  शासित  क्षेत्र  का  हवाई  फोटोग्राफीय  सर्वेक्षण  भारतीय
 सर्वेक्षण  विभाग  (  )  और  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  विभाग  के  लिए
 अन्तरिक्ष  विभाग  की  राष्ट्रीय  सुदूर  संवेदन  एजेंसी  ए.)द्वारा  सत्तर  के

 दशाब्द  के  आखिर  में  किया  गया  था  |  कई  सरकारी  विभागों  द्वारा  जलविज्ञानीय

 और  भूविजशानीय  मानचित्रों  को  त॑थार  करने  के  लिए  इस  फोटोग्राफी  का  उपयोग  किया  गया  है  ।

 भारतीय  वन  सर्वेक्षण  विभाग  ने  संघ  शासित  क्षेत्र  के  विविध  किस्मों  के  वनो  संरेखण  के  लिए  इस
 प्रतिबिम्बिकी  का  उपयोग  किया  इसके  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  विभाग  ने  अस्सी  दशाब्द
 में  उनके  द्वारा  किए  गए  उपग्रह्ट  सुदूर  संवेदन  सर्वेक्षण  के  लिए  इन  मानचित्रों  का  उपयोग  भू-तथ्य
 आंकडा  आधार  के  रूप  में  किया  है  |

 ने  संयुत्त  विवृत्त  बनों  इत्यादि  के  संरेखण  में  वन  सर्वेक्षण  उपयोगों
 के  लिए  हैदराबाद  स्थित  के  भू-केन्द्र  द्वारा  लैग्डसैट  उपग्रह  से  प्राप्त

 कियों  का  भी  उपयोग  किया  है  ।

 ने  गोआ  के  लिए  परती  भूमि  के  मानचित्र  तैयार  करने  के  लिए  उपग्रह
 प्रतिबिम्बिकी  का  उपयोग  किया  है  तथा  गोआ  में  विद्यमानं  परती  भूमि  का  मानचितह्रण  किया  जा

 चुका  है  ।

 भारतीय  प्रोद्योगिकी  बम्बई  के  संसाधन,इ  जीनियरी  में  अध्ययन  केन्द्र  ने

 भूमि  जन  निष्कागत  प्रत/ती  सतह  जब  की  संभाव्यता  इत्यादि  के

 ब्रिविध  पहलुओं  के  समेकित  रूप  में  अव्ययत  के  लिए  तथा  गोजा  क्षेत्र  के  लिए  सुंदर  संवेदन

 उपयोग  एवं  सामाजिक  आधिक  आंकड़ों  से  व्युत्पन्त  प्राकृतिक  संत्राधनों  के  आंकड़ों  के  भण्डारण

 और  पुर्नप्राप्ति  के लिए  भू-कोड़ित  भांकड़ा  प्रवन्ध  प्रणावी  के  विकास  के  लिए  सुदूर  संवेदित

 सैट  उपग्रह  आंकड़ों  के  प्रतिबिम्बिकी  के  रूप  में  तया  अ  कीय  कम्प्यूटर  सुक्ष॑गत'टेपों  के
 रूप  में  उप  योग

 किया  सुर्य  ढांचें  के  कम्प्यूटर  पर  उपयोग  के  लिए  तथा  ग्रामीण  और  जिला  स्तरों  पर

 योग  के  लिए  माइक्रो  कम्प्यूटर  प्रणालियों  के लिए  भी  आवश्यक  कन्प्टुटर  सोक्टवेयर  का  विकास

 किया  गया  है  ।

 उपयुक्त  दृष्टि  से  आगे  आने  वाली  विशिष्ट  प्रयोक्ता  आवश्यकताओं  के  आधार  पर

 भविष्य  में  सर्वेक्षण  किए  जायेगे  ।
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 सरोवर  जल  परियोजना  को  स्वीकृति  दिये  जाने  का  प्रस्तावਂ

 #366,  श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  वन  1980  के  अधीन  इन्दिरा

 सरोवर  जल-परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव
 प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  को  कव  तक  स्वीकृति  भिलने  की  सम्भावना  है  ?

 प्रधान  राजीव  :  हाँ  ।

 विभिन्‍न  पहलुओं  पर  ब्यापक  मूल्यांकन  चल  रहा  है  अत्यधिक  संकटप्‌र्ण  पर्यावरणीय

 और  पांरिस्थिति  की  मुददे  शामिल  होने  तथा  लागतों  और  लाभों  की  सावधानी  पूर्वक  तुलना
 करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  इस  समय  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि आखिरकार

 यह  प्रस्ताव  अनुमोदित  होगा  भी  और  यदि  तो  कब  ।

 अनुवाद ]
 आध्िक  संकट  दूर  करने  के  लिए  उत्तर-दक्षिण  वार्ता

 3375,  श्री  के  प्रधानी  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधानमंत्री  ने  हाल  ही  में  अत्यधिक  गंभौर  जिसका  विश्व  को
 चौथे  दशक  से  सामना  करना  पड़  रहा  को  दूर  करने  के  लिए  उत्तर  दक्षिण  के  बीच  वार्ता  शीघ्र

 पुनः  आरम्भ  करने  के  लिए  कहा  है

 यदि  तो  भारत  ने  इस  संबंध  में  क्या  पहल  फी  और

 क्‍या  उत्तर  के  विकसित  देशों  ने  इसका  सकारात्मक  उत्तर  दिया

 विदेश  सत्रालय  सें  राज्य  मत्री  के०  आर०  :  हां  ।

 और  उत्तर-दक्षिण  वार्ता  को  एक  बार  फिर  शुरू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाये  जा  सकते  जा  सकते  हैं  इस  संबंध  में  भारत  विकसित  और  विकासशील  देशों  के  साथ  सम्पक

 बनाए  हुए  हैं  ।

 पर्याव रण  संबंधी  समस्याओं  का  विश्लेषण

 3376.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  को  पर्यावरण  संबंधी  समस्यओं  के  बारे  में  कई  विश्लेषण  किया  गया

 यदि  तो  भारत  की  पर्यावरण  की  किन  प्रमुख  समस्याओं  का  सामना  करना

 पड़  रहा  और
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 ॒ृ॑एएा  शासक  अमल

 पर्यावरण  संबंधी  इन  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  उपाय  कर

 रही  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  हाँ  ।

 इनमें  वनों  तथा  वनस्पति  का  महत्वपूर्ण  पारितत्रों

 को  आनुर्वाशिकी  विविधता  में  खतरनाक  के  खतरे  समेत  वायु  एवं  जल

 प्रदूषण  शामिल  हैं  ।

 काफी  लम्बे  समय  से  पर्यावरण  की  सुरक्षा  एवं  सुधार  के  विभिन्‍न  योजना  कार्यक्रम
 कार्यान्वयन  के  तहत  हैं  ।  कुछ  और  महत्वपूर्ण  उपाय|कार्य क्रम  निम्नलिखित  हैं  :

 ()  मिट॒टी  एवं  जल  संरक्षण

 (ii)  सामाजिक  उत्तम  वन  प्रबन्ध  एवं  सुरक्षा  के

 (0)  जलाने  की  लकड़ी  एवं  चारे  के  पौधरोपण  के  तहत  बृहत  क्षेत्रों  को  लाने  के  लिए

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की

 (५)  संकटग्रस्त  प्रजातियों  की  सुरक्षा  हेतु  राष्ट्रीय  उच्चानों  एवं  वन्यप्राणी  अभयारण्यों
 की

 (५)  जीवमंडल  रिजर्वों  का

 (४)  जल  एवं  वायु  प्रदूषण  के  लिए

 गंगा  नदी  में  प्रदूषण  क॑  निवारण  हेतु  कयंकारी  योजना  को  प्रारम्भ

 (xiii)  खनन  एवं  औद्योगिक  परियोजनाओं  का  पर्यावरणीय

 अनुप्रभाव

 (४०)  जल  एवं  वायु  प्रदूषण  क॑  नियंत्रण  एवं  निवारण  हेतु  अधिनियमों  को  कड़ा  बनाने

 के  लिए  प्रस्तावों  को  तथा

 (४)  खतरनाक  पदार्थों  के  औद्योगिक  सुरक्षा  एवं  प्रबन्ध  पर  विधान  के  लिए  प्रस्तावों

 का  बनाया
 ॥॒

 टेलीअटर  इक्विपमेंट  फैक्टरी  स्थापित  करना

 3377,  श्री  इम्द्रजीत  ग्प्स  :  क्‍या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  जमंनी  को  मसस  सीमेंस  ने  पश्चिमी  बंगाल  में  संयुकत  क्षेत्र  में  एक

 टेलीजिंटर  इक्विपमेंट  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  इच्छा  प्रकट  की

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  इस  बारे  में  लाइसेंस  देने  के  लिए  केन्द्र  स ेअनुरोध  किया  और

 यदि  तो  अपेक्षित  लाइसेंस  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  संभावना  है  ?
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 ु  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमसाणु  इलेट्रॉनिको
 और  भ्रस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  घी०  नहीं  ।

 हाँ  |  पश्चिम  बंगाल  इनेक्ट्रॉनिकी  औद्योगिक  विकास  निगम  नामक  राज्य  सरकार

 के  एक  उपक्रम  ने  विदेशी  सहयोग  से  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीजिस्टरों  के  विनिर्माण  के  लिए
 पत्र  जारी  करने  के  लिए  1985  में  आवेदन  किया  मई  1985  में  पार्टी
 ने  अपने  अभ्यावेदन  में  यह  संकंत  दिया  था  कि  पश्चिम  जमंनी  के  सीमेन्स  के  सहयोग  से  उन्हीं
 की  प्रौद्योगिको  का  इस्तेमाल  करते  हुए  इस  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  का  उनका
 विचार  है  ।

 उत्पादन-क्षमता  की  सीमा  पर  लगे  प्रतिबंध  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पार्टी  के

 आवेदन-पत्र  को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  ।

 गंगा  सफाई  योजना  के  लिए  पुव॒कों  की  सेबाओं  का  उपयोग

 3378,  श्री  आर०  एस०  भोये  :  क्‍या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गंगा  सफ़ाई  योजना  के  कार्यान्वयन  में  लोगों  और  विशेष  कर

 युवाओं  को  शामिल  करने  के  लिए  नेहरू  युवक  केन्द्र  और  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  जैसी  संस्थाओं
 की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  का  निर्णय  लिया  और  ॥

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  सत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमातन  :

 हाँ  ।
 ह

 ज॑सा  कि  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  ने  निर्णय  किया  गंगा  कार्यकारी  योजना  के

 कार्यान्वयन  में  युवाओं  को  शामिल  करने  के  लिए  युवा  कार्य  एवं  विभाग  के  सहयोग  से

 एक  कार्यक्रम  प्रतिपादित  किया  गया  20  एवं  2।  1986  को  दिल्‍ली  में  नेहरू

 युवक  केन्द्र  और  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  लिए  एक  अभिविन्यास  कार्यशाला  आयोजित  की

 गयी  थी  ।  यह  नदी  तटाग्र  संरक्षण  के  लिए  बुने  गये  स्थलों  में  थुवाओं  के

 लिए  शिविरों  का  संगठन  विकास  और  नदी  प्रदूषण  समस्या  के  बारे  में  जन-जागरूकता  को

 प्रोत्साहन  देने  की  परिकल्पना  की  गई

 केरल  में  इलेक्ट्रोलिक  पर  आधारित  उद्योग

 3379,  श्री  शुल्लापलली  रामचद्रन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  इलैक्ट्रोनिक  पर  आधारित  नए  उद्योग  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 क्‍या  केरल  में  कैनोर  में  बड़े  इतैक्ट्रोनिक  उद्योग  के  लिए  सहायक  मर्दे  तैयार  करने

 वाले  उद्योग  लगाए  जाएगे  क्‍योंकि  इस  तरह  का  सबसे  बड़ा  उद्योग  क्लिट्रोन  वहां  पर

 स्थिति  है  ?
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 बिज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रॉनिको
 ओर  अन्‍न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  और
 सरकारी  क्षत्र  में  इलेक्ट्रोनिन  पर  आधारित  एक  नए  उद्योग  की  स्थापना  करने

 के  बारे  सरकार  को  औद्योगिक  लाइसेंस  के  संबंध  में  कोई  आवेदन-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुअ

 है  ।  केल्ट्रान  केरल  राज्य  का  एक  सरकारी  उपक्रम  सहायक  उत्पादों  का  उत्पादन  करने
 के  लिए  उद्योगों  को आकर्षित  करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  पर  इलेक्ट्रॉनिकी
 विभाग  आवश्यकता  पड़ने  पर  आवश्यक  मार्गएशन  करता  है  ।

 क्षेत्रीय  अनुसरधान  भुवनेश्वर  द्वारा  किया  गया  अनुसंधान

 3380,  श्री  जगन्ताथ  पटनायक  :  क्या  थधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  अनुसंधान  भुवनेश्वर  ने  खानों  से  उपभोक्ताओं  तक

 कोयला  पहुँचाने  का  एक  क्रांतिकारी  तरीका  खोज  निकालने  में  एक  अहम  भूमिका  अदा  को
 और  यदि  यहे  सफल  रहता  तो  इससे  रेलवे  जिस  पर  बहुत  अधिक  भार  बोझ  कम

 जाने  की

 यदि  तो  क्या  विभिन्‍न  विशेष  रूप  से  चिकित्सीय  और  सुगन्धित
 विकसित  करने  की  दिशा  में  भी  कार्य  शुरू  किया  गया  और

 यदि  तो  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  के  कार्यक्रम  तथा  उसके  द्वारा  विकसित

 अन्य  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जिशान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  पर२०।जु  इलेक्ट्रानिकी
 और  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  हाँ  ।

 और  ऑषधीय  और  संगध  पोधों  के  क्षेत्र  में  क्षेत्रीय  अनुसंधान

 भुवनेश्वर  ने  निम्नांकित  अनुसंधान  और  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किये

 (1)  औष्धीय  और  अन्य  लाभकारी  पौधों  के  सिमलीवाहन  जंगल  का  संसाधन

 सर्वेक्षण  ।

 (2)  सोलेनम  और  पामरोजा  के  बहुस्थानिक  उपजातीय  विभिन्‍न

 मूल्यांकन  परीक्षण  ।

 (3)  दाल  चीनी  और  डाइआस्कोरिया  फ्लोरिबुन्डा  और

 अन्य  लाभकारी  पौधों  की  खेती  और  सुधार  ।

 (4)  के  कोरापुट  जिले  में  पौधा  संसाधन  सर्वेक्षणਂ  पर  एक  नवीन  कार्यक्रम

 प्रारम्भ  किया  गया  है  ।
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 प्राप्त  की  गई  उपलब्धियाँ  इस  प्रकार

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 सिमिलीवाहन  जंगल  के  औषधीय  और  लाभकौरी  पौधों  की  तालिका
 तैयार  की  गई  वाणिज्यीकरण  के  लिए  चुने  गये  उपयुक्त  पौधों  का  गुणवत्ता
 मूल्यांकन  निर्धाण  |...

 उपयुक्त  जीनी  सं  रचनाओं  छाँटने  के  लिए  सोलेनस  बायरस  पर

 प्रयोग  शुरू  किए  गए  थे  ।  प्रति  एकड़  तेल  प्राप्त  करने  के  लिए  लैमन  ग्रास  पर

 अध्ययन  आयोजित  किए  गए  ।  उन्‍नत  और  चुने  हुए  पामरोजा  का  प्ुनरावतित
 प्रयोगों  में  मुल्याँब्न  किया  गया  ।  सार्थक  तेल  अशों  पर  अध्ययन  किया  गया  ।

 दालचीनी  के  पौधों  के  लिए  अध्ययन  जारी  है  ।

 ट्यूबर  उत्पादन  के  लिए  डाइआस्कोरिया  फ्लोरिबुण्डा  की

 आवश्यकता  के  अनुरूप  फॉस्फेट  और  नाइट्रोजन  पर  अध्ययन  उन्हीं  जाति

 के  म्युटैजनसिसों  पर  एक  और  अध्ययन  किया  गया  ।  क्षेत्रीय  अनुसंधान
 प्रयोगशाला  भुवनेश्वर  द्वारा  विकसित  की  गई  अन्य  प्रमुख
 प्रौद्योगिकियाँ  ।

 (1)  धोवनशाला  व्यर्थों  स  कोककारी  कोयला  घूर्ण  की  पुनः  प्राप्त  के  लिए  प्रक़म  ।

 (2)  क्रोमाइड  सज्जीकरण  के  लिए  प्रक्रम  ।

 (3)  अयस्क  चूर्णो  के  वेन  सिन्टरिंग  के  लिए  प्रक्नम  ।

 (4)  पाइपलाईनों  के  माध्यम  से  अयस्क  आदि  के  परिवहन  के  लिए
 प्रौद्योगिकी  ।

 (5)  ईघन  के  दहन  तेल  समुचित  उपयोग  के  लिए  ध्वानिक  ज्वालक  का  विकास  ।

 (6)  मिश्रित  सलल्‍्फाईडों  और  जल  धातुकर्मी  निष्कषण  की  उपयोग  करने  लायक

 धातुओं  का  सज्जीकरण  करने  के  लिए  प्रक्रम  ।

 (7)  अयस्क  चूर्णो  के  समूहून  और  सज्जीकरण  के  लिए  प्रक्रम  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  के  पद  को  भरता

 3381.  झी  साइमन  तिग्गा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  का  पद

 काफी  लम्बे  असें  से  खाली  पड़ा

 यदि  तो  ऐसे  महत्वपूर्ण  पद  को  न  भरने  के  क्या  कारण
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 क्या  सरकार  का  विचार  आयुक्त  को  सांविधिक  दर्जा  प्रदान-करने  या  इसकी  शक्तियों
 में  वृद्धि  करने  का

 |

 यदि  तो.कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 .  कह्ग्राश  मंअररय  सें  उपसंत्रो  गिरिधर  :  और  विशेष  अधिकारी
 जो  अनुसूलित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  के  नाम  भी  ज्ञात  का  पद  11

 1986  को  भरा.जा  घ्‌का  है  ।

 से  विशेष  अधिकारी  की  नियूक्ति  संविधान  के  अनुच्छेद  338  के  अन्तगंत

 होने  के  कारण  उनका  स्तर  और  उक्त  अनुच्छेद  का  उपबन्ध  पर्याप्त  है  ।

 डल  झील  सें  प्रदूषण

 3382.  संयद  शाहब॒द्ीन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डल  झील  में  प्रदूषण  तथा  उसमें  अवध  कब्जे  के  बारे  में  कोई  सरकारी  सर्वेक्षण
 किया  गया

 क्या  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  से  डल  झील  के  विकास  की  योजना  को

 कार्यान्वित  करने  में  सहायता  देने  का  अनु  रोध  किया  और

 यदि  तो  विकास  योजना  की  अनुमानित  लागत  है-और  इसके  किस  तारीख

 तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रलय  सें  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 हाँ  ।

 हां  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  तीन  चरणों  में  फैली  गोजना  पर

 64  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  का  आंकलन  किया  गया  ।  राज्य  सरकार  के  चरण-ी

 में  कायं  1978  को  आरम्भ  हुआ  था  1983-84  में  11  लेकिन  निधियों  की

 कमी  के  कारण  प्रगत्ति  धीमी  रहो  ।

 टेक्पविकन  के  छपुडूई  का

 3383.  झी  असरसह  राठ्क  :  क्या  प्रधान  मंत्री  मह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उच्च  क्रिस्म  के  कल  पूर्जों  को  टेलीविजन  के  लिए  आयात

 किया  जा  रहा
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 यदि  तो  क्या  किसी  विदेशी  कम्पनी  ने  भारत  में  प्रकार  के  कल पूर्जों  का
 हे  बे

 || निर्माण  करने  के  लिए  यूनिट  की  स्थापना  करने  हेतु  अपनी  सेवाएं  प्रस्तुत  की  यदि  हाँ  ते

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  पर  संरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  और

 उच्च  किस्म  के  कल  पूर्जों  का  निर्माण  करने  बाली  ऐसी  यूनिटों  को  भारत  में

 स्थापित  करने  के  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?

 बिज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्टॉलिको
 और  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  उपभोक्ता

 निकी के  क्षेत्र  में  मुख्यतः  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  संघटक-पुजों  का  आयात

 किया  जा  रहा  है  ।

 हालेण्ड  की  मैसस  फिलिप्स  नामक  कम्पनी  के  साथ  रंगोंन  पिक्चर  ट्यूब  संयंत्र  को
 स्थापना  करने  के  लिए  मैंसरस  आन्ध्र  प्रदेश  हलैक्ट्रॉनिको  विकास  निगम  लिमिटेड  विदेशी

 सहयोग  से  सम्बन्धित  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  प्रस्ताव  में  मुख्य  रूप  विदेशी

 पूंजी  की  सहभागिता  की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 दिनांक  21  1985  को  नीति  विषयक  एकीकृत  वक्तव्य  को  सदन  के  पटल
 पर  रखा  गया  जिसके  अन्तर्गत  हलक्ट्रॉनिकी  तंघटक-पूर्जो  के  क्षेत्र  में  परियोजनाओं  की  स्थापतला
 करने  के  लिये  जहाँ  प्रौद्योगिकी  दुलंभ  वहाँ  विदेशी  साम्य-पूजी  कम्पनियों  को  अनुमति  दी
 जाती  है  ।  .

 बिहार  सें  गंगा  नदो  को  सफाई

 3384.  श्री  यांदव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  गंगा  नदी  की  सफाई  का  काय  आरम्भ  कर  दिया  गयां

 णदि  तो  सरकार  ने  घुगेर  जिले  भें  क्या  कदम  उठाये  और

 (1)  वर्ष  1985.-.86  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जी

 हाँ  ।  7  1986  तक  भागलपुर  तथा  मुगेर  शहरों  के  लिए  14.16  करोड़  रुपये  की

 काल्पनिक  लागत  से  ड्राफ्ट  स्क्रोमें  और  3.96  करोड़  रुपये  की  लागत  से  पटना  में  14  स्कीमों  के

 लिए  प्राथमिक  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  इनमें  से  70.44  लाख  रुपये  को  अनुमानित  लागत  से

 पटना  में  छः  स्कोमें  स्वीकृत  गो  गई
 श

 अवरोधक  सीवर  उपचार  संयंत्र  लगाने  जैसी  स्कीमों  के  लिए  4.68  करोड़
 रुपये  की  काल्पनिक  लागत  से  मुगेर  शहर  के  लिए  बिहार  सरकार  ने  एक  ड्राफ्ट  स्कीम  प्रस्तुत
 की  बिहार  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  स्कीम  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की

 जानी  हैं  ।

 7  1986  तक  पटना  में  छः  स्कीमों  के  35.22  लाख़  दपये  की

 रशि  बंटित  की  गई  चूंकि  मुगेर  शहर  के  लिए  विरतृत  परियोजना  रिपोर्ट  सहित  कोई

 विशिष्ट  स्कीम  प्राप्त  नहीं  हुई  अतः  इसे  अवस्था  में  कोई  भी  घनेराशि  मंजूर  करने  का

 प्रश्न  नहीं  उठाता  है  ।
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 इलेक्ट्रालिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  की  क्षमता  का  विस्तार

 3385.  श्रीमती  जयन्ती  पटतायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इ  डिया  लिमिटेड  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  अपनी  क्षमता  का  विस्तार  करने  का

 यदि  तो  कितना  और  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के

 विस्तार  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विंतनी  धनराशि  खर्च  किए  जाने  का  विचार

 और

 इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  डिया  के  विस्तार  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको
 और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :

 सातवीं  योजनावधि  में  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  के  विस्तार

 के  लिए  अतिरिक्त  प्‌  जी  लगाने  के  वास्ते  65  करोड़  रुपए  परिव्यय  की  व्यवस्था  गई  है  ।

 आशा  है  कि  सातवीं  योजनावधि  के  होने  तक  प्रति  वर्ष  280  करोड़  रुपए
 के  मूल्य  का  सामान  तैयार  होने  लगेगा  जबकि  1984-85  में  77  करोड़  रुपए  के  मुल्य  का

 सामान  तैयार  हुआ  था  |

 गणतंत्र  दिवस  परेड  के  आयोजन  पर  व्यय

 3386,  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गणतंत्र  दिवस  1936  के  आयोजन  पर  कुल  कितना  व्यय  और

 टिकटों  की  बिक्री  से  कुल  कितनी  आय  हुई  ?

 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  नई  दिल्‍ली
 में  गणतंत्र  दिवस  समारोह  के  संबंध  में  व्यवस्था  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभागों,  राज्य  सरकारों/संघ
 राज्य  क्षेत्र  स्थानीय  निकायों  और  अन्य  सरकारी  एवं  गैर-सरकारी  जैसे  विभिन्‍न
 अभिकरणों  द्वारर  की  जाती  इस  संबंध  में  ख  की  यह  प्रथा  रही  है  कि  विभिन्‍न  मदों  पर

 व्यय  उस  अभिकरण  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  जो  उस  मद|का्यंकलाप  विशेष  से  संबंधित  हो  ।
 गणतंत्र  दिवस  समारोह  में  विभिन्‍न  अभिकरणों  किए  गए  खर्च  का  पूरा  लेखा  व्यय  के  एक

 शीष  के  अधीन  जमा  और  प्रदर्शित  नहीं  किया  जाता  है  ।  अतः  व्यय  के  कुल  आंकड़े  देना  संभव

 नहीं  है  ।

 गणतंत्र  दिवस  1986  के  लिए  टिकटों  की  बिक्री  से  कुल  7,47,095  रुपये

 की  आय  हुई  ।

 औओ०  सी०  आर०  और  माइक्रोबेव  चूल्हों  के  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस

 3387,  भरी  श्रीकास्त  दस  नर्रातहू  राज  बाडियर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :  *
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 वर्ष  1985-86  में  और  माइक्रोवेव  चूल्हों  के  यूनिट  स्थापित  करने

 के  लिए  कितने  औद्योगिक  लाइसमेंस  दिए  गए

 उक्त  व  में  ऐसे  कितने  यूनिट  स्थापित  किए  गए

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नीति  में

 परिवतंन  किया  .

 यदि  तो  बी०  सी०  आर०  और  माइक्रोवेब  चूल्हों  के  यूनिट  स्थापित  क<ने  के

 लिए  नए  लाइसेंस  देने  हेतु  क्या  दिशा  निर्देश  तैयारं  किए  और

 तत्पंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विशान  ओर  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉलिकी
 और  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  शिवराज  बी०  और  वर्ष  1985-86

 के  दौरान  वीडियो  कैसेट  रिकार्डर  तथा  सूक्ष्म  तरंग  चूल्हों  की  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए  कोई

 औद्योगिक  लाइसेंस  नहीं  प्रदान  किए  गए  हैं  ।
 ह

 से  सरकार  ने  वीडियो  कसेट  रिकार्डरों  आर.)|वीडियो  कैसेट

 प्लेयरों  तथा  सूक्ष्म  तरंग  चूल्हों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  समन्वित  रूप  से

 आवेदन  पत्र  आमन्त्रित  किए  थे  ।  औद्योगिक  अनुमोदनः  सचिवालय  औद्योगिक

 विकास  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  इन  आवेदन-पत्नों  को  जमा  कराने  की  अंतिम  तारीख

 24  1986  इसके  प्रत्युत्तर  में  वीडियो  कैसेट  रिकार्डरों  तथा  वीडियो  कसेट

 प्लेयरों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  निर्धारित  अन्तिम  तारीख  अर्थात्‌  24  1986  तक

 ऐसे  65  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  सूक्ष्म  तरंग  चुल्हों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  44

 आवेदन-पत्र  प्राप्त  इस  समय  आवेदन-पन्नों  की  एक  अन्तविभागीय  कायंदल  द्वारा  जाँच

 कीजा  रही
 :

 सरकार  वीडियो  कैसेट  रिकार्डरों  तथा  सूक्ष्म  त्रंग  चुल्टों  के  विनिर्माण  के  केवल  ऐसी

 पार्टियों  को  औद्योगिक  लाइसेस  जारी  करने  वा  विचार  करती  जो  द्रत  गति  से  एवं  चरण

 बद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  एक  ही  स्थान  पर  विभिन्न  प्रकार  के  संघटक-पुर्जों  का

 विनिर्माण  करने  के  लिए  भारी  मात्रा  में  पूंजी  निवेश  लगाने  के  लिए  तैयार  और  जिनके  पास

 बदलती  हुई  प्रौद्योगिकी  क ेसाथ  कदम  से  कदम  मिलाकर  चलते  ही  आंतरिक  क्षमता  विद्यमान

 हो  ।

 गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  सशिदाबाद  जिले  के  लिए  आवंटित  धनराशि

 3388.  श्री  अतोशचरड्ठ  सिन्‍्हा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिला  पश्चिम  बंगाल  के  गंगा  कार्य  योजना  के  अस्‍्तर्गत

 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गयी  और

 आगामी  दो  वर्षों  में  इस  कस्बे  में  शुरू  की  जाने  वाली  योजनाओं  की  मुख्य-मुख्य

 बातें  क्‍या  हैं  ?
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 पर्यत्ररण  बन  मंग्रालग्न  से  राज्य  अंची  ज़ि्परर  हम्रात  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  ने  1985  में  ब्रह्मपूर  शहूर  को  योजनशओं  के  लिए  7.25  करोड़  रुपये

 की  काल्पनिक  लागत  की  एक  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 योजनाओं  के  लिए  ब्यौरेवार  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  वास्तविक  -

 घनराशि  का  आवंटन  स्वीकृत  योजनाओं  पर  निर्भर

 )  परियोजना  प्रस्ताव  में  निम्न  प्रकार  की  योजनाओं  की  परिकल्पना  की  गई

 1)  शहर  में  एक  अब  रोधक  सीवर  बिछाना  ।

 3)  कम  लागत  की  तथा

 (

 (

 (2)  जीव-ऊर्जा  उत्पादन  के  घटक  सहित  एक  उपचार  संयंत्र  की  सस्थापन्ना  करना  ।

 (

 (4)  नदी  प्रयोग  करते  के  लिस  सुविधाओं  सहित  बदी  घुहाने  का  बिकास  ।

 में  भूमि  स्रिकास  प्ररधिकरण

 3389.  शमी  गुरुदास  कामत  :  कया  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकारों  को  परती  भूमि  का  उप्तयोग  हैतु  भ्रूमि  विकास
 करणों  की  स्थापना  करने  को  गया

 यदि  तो  तत्संब्रंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  महाराष्ट्र  में  ऐसा  प्राप्तिकरण  स्थापित  कर  दिया  गया  और

 कया  भूमि  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापन  से  बेरोजगारों  को  रोजगार
 भिलेगा  ?

 पर्यावरण  और  वन  प्रंव्रासय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 भुूंमि-प्रबन्ध  की  समस्याओं  पर  लगातार  रखने  तथ्न  यह  आझ्ुनिश्चित  करने  को
 हृष्टि  से  कि  इन  समस्याओं  पर  पयाप्त  ध्यान  दिया  जा  रहा  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से
 1974  में  राज्य  भूमि  उपयोग  की  स्थापना  हेतु  अनुरोध  इस  अनुरोध  को

 समग्र-समय  पर  पुत्नरावृति  की  गई  ।  राष्ट्रीय  भुमि  उपयोग  एवं  प्रयत्ती  भूमि  विकास  परिषद  की
 6  1986  को  हुई  बठक  में  राज्य  भूमि  उपयोग  बोर्डों  को  फिर  से  सक्रिय  करने  तथा

 जहां  ये  विद्यमान  नहीं  हैं  वहां  इनके  गठन  करने  की  आवश्यकता  को  भी  दोहराया  गया  ।

 प्रप्नान  मंत्री  जी  ने  1983  में  सष्ट्रीय  परिषद  द्वारा  निर्धारित  व्यापक  मा्गंदर्शी

 सिद्धान्तों  के  अन्तगंत  इृष्टतम  भू-उपयोग  की  नीतियों  पर  चर्चा  करने  तथा  निश्चित  करने  के  लिए

 सष्ट्रीय  भूमि-उपग्रोग  एवं  परती  भूमि  विकास  परिषद  व्ये  पद्धति  पर  राज्य  स्तर  को  संस्था  को

 झुयापना  क़ी  अउवप्यकता  को  ससुझाते  मुख्य  क्ंन्रियों  को  लिखा  था  |

 परिषद  की  6  1986  को  हुई  बैठक  में  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  कि

 वित्तीय  व्यवस्था  ज़या  पढ़ती  भूमि  विक्ाप्त  से  स्लंबंधित  का््नकल्ञापों  तगा  विभिन्‍न
 स्‍्कीमों  एवं  प्रब्रोधन  तथा  मुल्यांकन  हेतु  राज्य  में  एक  नोडल  अभिकरण[रचनातंत्र  होना
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 महाराष्ट्र  में एक  राज्य  भूमि-उपयोग  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 देश  में  राज्य  भूमि  उपयोग  बोर्ड  के  समन्वित  प्रयासों  से  निम्नीकृत  भूमि  क़ा
 चित  भूमि  के  और  अच्छे  उपयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  साथ-साथ  प्रामीण  बेरोजगारों

 गो  रोजगार  के  और  अच्छे  अवसर  प्रदान  करेगा  ।

 टी०  बी०  सेटों  क ेलिए  तकनीकी  जानकारों  बाले  व्यक्ति

 3390.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  से  भारत  में  दूरदर्शन  के  क्षेत्र  में  क्रांति  हुई  है
 और  दूरदर्शन  जनसंचार  का  माध्यम  बन  गया

 (@)  यदि  तो  इसके  निर्माण  को  ध्यान  में  हुए  क्या  सरकार  ते  टी०  बी०  दर्शकों

 की  सुविधा  हेतु  सेट  में  किसी  खराबी  को  ठीक  कराने  के  लिये  तकत्तीकी  जानकारी  वाले

 व्यक्तियों  के आसानी  से  उपलब्ध  कराने  का  प्रबन्ध  किया

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कुशल  व्यक्ति  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  और
 ये  घन  भी  अधिक  लेते  और

 ॥

 यदि  तो  वी०  दर्शकों  की  सहायता  के  लिये  इस  संबंध  में  क्या  उपयुक्त
 उपाय  किये  गये  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  संत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉमिको
 ओर  अन्‍न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिशराज  प्री०  :  हाँ  ।

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुशल  व्यक्ति  यथोत्रित  पारिश्रमिक  पर  शायद  उपलब्ध

 नहीं  होते  ।  त्रह  समस्‍या  मोटे  तौर  पर  नगरों  और  कस्बों  में  दिखाई  नहीं  देती  ।  दस  संमय  उपलब्ध
 कुशल  जनशक्ति  के  अतिरिक्त  भारत  सरकार  ने  वीਂ  सी०  आर०  आदि  जैसे  आम

 इलेक्ट्रॉनिक  उत्पादों  के  लिए  तबनीशियनों  के  प्रशिक्षण  का  एक  जोरदार  कार्यक्रम  चलाया

 इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  कि  .  इन  तकनीशिय्न्ों  की  स्लेवाए  देश  के  सभी  भागों  में

 उपलब्ध  [986  से  इस  कार्यक्रम  को  चलाने  के  लिए  काफी  दूर-दूर  तक॑  फैले  स्थानों  पर

 44  ओदद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  चुना  गया  है  सरकार  इस  कार्यक्रम  क्रो  लगभग  100

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों|पॉलिटेकनिकों  में  चालू  करने  का  विज्वार  कर  रही  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  कल्ट्रोल  इश्सटसेंस्टेशत  का  बेश  सें  निर्भाण

 3392.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ।

 क्‍या  इलेक्ट्रॉनिक  कन्ट्रोल  इन्सट्रेमेंटेशन  का  भारत  में  ही  निर्माण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  स्वदेशी  निर्माण  को  विदेशों  से  सस्ते  आयात  से  किसी  प्रकार  का

 संरक्षण  प्रदान  किया  गया

 चममाति  हो
 ज्द्री

 क्‍या  इस  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  संबंधी  प्रमति  हो  रही  और /  भें नव  शज्क
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 यदि  तो  कैसे  और  किस  सीमा  तक  प्रगति  हो  रही  है  ?

 विशान  ओर  प्रौद्योगिकी  मत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको

 ओर  आन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  हाँ  ।

 हाँ  ।

 हाँ  ।

 विद्यमान  एनालॉग  अ्रौद्योगिकी  का  ग्रेड  का  क्रमिक  रूप  से  उन्‍नयन  करके  उसे

 अंकीय  प्रौद्योगिकी  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  |  स्वदेशी  अपनी  प्रौद्योगिकी

 का  उन्नयन  निम्नलिखित  माध्यम  ये  कर  रहे  हैं  :  (I)  विदेशी-सहयोग  प्राप्त  (11)  आंयात  के

 जरिए  ऐसी  प्रौद्योगिकी  के  लिए  डिजाइन  एवं  ड्राइंग  प्राप्त  गृणवत्ता  में

 सुधार  लाने  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिकी  परीक्षण  तथा  विकास  केन्द्र  डी  के  जरिए  परीक्षण

 तथा  विकास  से  सुविधाओं  का  उपयोग  करके  तथा  (LV)  अनुसंधान  तथा  के  कार्यो
 को  मान्यता  प्रदान  करके  तथा  प्रांटोटाइप  के  विकास  कार्य  को  सहायता  प्रदान  करके  एवं  उत्पादन

 के  तौर-तरीका  में  सुधार  करके  ।

 पांडिचेेरो  द्वारा  बिको  कर  घटाने  के  विरोध  में  केरल  से  अभ्यावेदन

 3393.  श्री  के०  मोहन  शस  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  ने  संघ  राज्य  क्षेत्र  पांडिचेरी  द्वारा  कई  वस्तुओं  पर  अनिवाय॑  रूप  से

 विक्नी  कर  घटाए  जिसके  परिणामस्वरूप  केरल  में  व्यापार  में  गराबट  आई  के  धिरोध  में

 अभ्यावेदन  दिया

 यदि  तो  क्‍या  करों  के  संबंध  में  एकतरफा  निर्णय  लिये  जाने  हेतु  संघ  राज्य  क्षेत्र

 पांडिचेरी  को  निरूत्साह  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ४

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  ख्ंत्रालय  में  राज्य  सत्री  राम  निवास

 :  केरल  राज्य  ने  हाल  ही  में  केन्द्र  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लायी  है  कि  संघ

 शासित  क्षेत्र  पाण्डिचेरी  द्वारा  कई  वस्तुओं  पर  बिक्री  कर  घटाने  के  परिणाम-स्वरूप  केरल  से

 व्यापार  का  परावतंन  हुआ  है  |

 और  केन्द्र  सरकार  संध  क्षेत्र  पाण्डिचेरी  से  परामर्श  करके  मामले  पर

 विचार  कर  रही  है  ।

 बनियादी  ढांचे  का  कम  उपयोग

 3394.  भरी  के०  राममूति  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अर्थव्यवस्था

 के  कृषि  और  खान  क्षेत्रों  में  सम्पदा  के  उपलब्ध  बुनियादा  ढांबे  के  कम  उपयोग  को  समस्या  से

 निबटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाते  का  प्रस्ताव
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  आधारभूत  ढांचे  के  कम  उपयोग
 की  सातवीं  योजना  के  दस्तावेज  में  बताई  गई  जो  सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया  था
 और  जिस  पर  1985  में  सदन  में  विचार-विमर्श  भी  हुआ  इसके  आथिक

 85-86  में  भी  आधारभूत  ढांचे  पर  विशेष  अध्याय  शामिल  किया  गया
 विवरण  के  लिए  इन्‌  दस्तावेजों  को  देखने  की  कृपा  करें  ।

 |

 गंर-सरकारी  निगमित  क्षेत्र  द्वारा  सातवीं  योजना  में  संसाधन  जुटाना

 3395,  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गैर  सरकारी  निगमित  क्षेत्र  द्वारा  सातवीं  योजना  में  10  प्रतिशत  वृद्धि  दर  प्राप्त
 करने  के  लिए  किस  प्रकार  संमाधन  जूटाने  का  विचार  है

 क्या  सरकार  का  विचार  गैर-सरकारी  निममित  क्षेत्र  को  ग्रामीण  और  अद्ध  शहरी
 क्षेत्रों  स ेअतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  की  अनुमति  देने  का  और

 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्पौरा  वया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  सातवीं  योजना  का  उहूँ  श्य

 पंचवर्षीय  अवधि  (1985-90)  में  उद्योग  क्षेत्रक  के  लिए  8  प्रतिशत  की  वाधिक  औसत  वृद्धि  दर

 प्राप्त  करना  निजी  निगमित  क्षेत्रक  योजना  अवधि  मुख्य  रूप  से  आन्तरिक  आधिक्य
 और  शेयर  जमा-राशियों  आदि  के  रूप  में  खुले  बाजार  से  पूजी
 संसाधन  जुटाने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 और  गैर  सरकारी  निगमित  क्षेत्रक  को  पहले  ही  देश  के  अन्तगंत  अनुमोदित
 रूप  में  मार्क्टि  से  संसाधनों  के  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जा  चुकी  है  ।

 एशियन  ब्लाइड  यूनियन  की  मांगें

 3396,  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 एशियन  ब्लाइंड  यूनियन  की  कौन-कौन  सी  मार्गे  सरकार  के  पास  लम्बित  और

 उन  पर  अब  तक  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिधर  :  कल्याण  मंत्री  को  एशियन

 ज्लाइंड  यूनियन  से  कोई  मांग  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 नेत्रहीनों  के  पुनंवास  की  सयी  बोजमायें

 3397,  थी  राधाकान्त  डिगाल  :  क्या  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नेत्रहीनों  को  रोजगार  और  पुनंवास  के  अवसर  प्रदान  करने  के

 लिए  कुछ  नया  योजनाएं  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव
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 Sees  मकमभ  कमर

 यदि  तो  उन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहाँ  प्रेत्ी  योजनाएं
 बलाने  का  प्रस्ताव

 ह

 शिक्षित  नेत्रहीनों  की  रोजगार  की  समस्याएं  समाप्त  ऋरते  के  लिए  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिघर  :  और  भाग  के

 उत्तर  में  उल्लिखित  वतंमान  योजनाएं  देश  भर  में  उपलब्ध  है  ।
 |

 ऐके  विवरण  सभी  पंटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 नेत्रहीन  व्यक्तियों  और  अन्य  विकलांग  व्यक्तियों  के रोजगार  और  पुनंवास  के  लिए  भारत

 निम्नलिखित  योजनाएं  कार्यक्रम  कोर्यीस्वयन  कर  रही  है  और  निम्नलिखित  :  रियायतें  दे

 रही

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  में  बिकलांग  थ्यक्तियों  के  लिये  समूह  और  पदों  तथा

 केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों  में  समान  पदों  के  प्रतिशत  पद  मूकों

 और  अपगों  प्रत्येक  के  लिए  एक-एक  पद  किमे  गए  हैं  |  आप्त

 संचंना  के  अनुसार  सरकारी  कार्यालमों  और  सरकारी  क्षत्रों  के  उप्रक्मों  में  समृह
 और  के  पदों  में  जिन  विकलांग  जिनमें  व्यक्ति भी

 शामिल  को  पिछले  वर्षों  में  नौकरी  पर  लगाया  थे  निम्न  प्रकार

 में  जालय  सरकारी  के  उपक्रम

 1982  215  146  583  343

 1983  264  423  223  120

 1984  142  279  349  123

 (2)  नेंरहीन  व्यक्ति  अपनी  कार्य  कुशलता  खोये  बिना  जिन  कार्यो  को  कर  सकते  हैं  उन
 का  भी  पता  लगा  लिया  गया  है  ।  विकलांग  ब्यक्तियों  के  लिए  1100  प्रकार  के
 के  उचित  नौकरियों  में  से  के  विभिन्‍न  के  120

 नौकरियों  का  पता  लगाया  है  जो  उनके  अनु  कल

 (3)  समूह  और  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  10  वर्ष  की  आयु  सीमा

 छूट  दी  गई  है  ।

 (4)  विकलांग  व्यक्तियोँ  जिनमें  व्यक्ति  शामिल  भी  लाभप्रद  रोजगार

 प्रदान  करने-के  लिए  देश  भर  में  रुथापित  किए

 गए  हैं  ।  विकलांग  व्यक्तियों  के  ज्राम  दर्ज  के  लिए  सामान्य  रोजगार

 में  36  विंशेष  सैलों  कीं  स्वीकृति  दी  गई  थी  ज़िनमें  नेत्रहीन  व्यक्तियों
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 को  रोजगौर  पर  लगांना  शासिल  था  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशेष  रोजगार

 विशेष  सैलोंऔर  सामान्य  रोजगारਂ  कार्यालयों  जिन  नेश्नहीन
 व्यक्तियों  को  रोजगार  पर  लगाया  गया  है  उनकी  संखूया  निम्न  प्रकार

 यर्ष  नेश्रह्ी नों की  संख्या  जिन्हें  विकलांक  व्यक्तियों  की  संख्या  जिन्हें
 रोजगार  पर  लगाया  गया  रोजगार  पर  लगाया  गया

 1982  652  9381

 1983  83  285  6444

 0984  245  5730

 (5)  बिकलांग  व्यक्तियों  की  अंवशिष्टि  योग्यता  का  मूल्यांकन  उन्हें  प्रश्निक्षण  देने

 और  नियंमित  रोजगार  पर  लगाने  के  लिए  14  व्यावसाशिक  पुनंवास  केन्द्रों  की

 स्थापना  की  गई  इन  व्यावसायिक  पुनंवास  केन्द्रों  में
 6  कुशल  प्रशिक्षण

 *  का्यशालाओं  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंविकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  पर  प्रोत्साहन
 देने  के  लिये  11  ग्रामीण  पुनेवास  केन्द्रों  को  शामिल  किया  गया  है  ।  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  जिन  नेत्रंहीन  व्यक्तियों  को  पुनंवास  दिया  ग्रया  है  वे  बिम्न

 कार

 वर्ष  नेश्रनद्टीनों  का  संख्या  जिन्हें  रोजगार  विकलांग  व्यक्तियों  की  नेत्रहीनों
 पर  लगाया  गया  जिन्हें  रोजगार  पर  लगाया  *या

 1982  409  3510

 1993  415  3966'

 1984  532  4722

 (6)  दूर  संचार  मंत्रालय  विकलांग  व्यक्तियों  जिनमें  नेश्रहीन  व्यक्ति  भी  शामिल ..._
 उनकी  जीवकोपा्जन  में  सहायता  के  लिए  सावंजनिकਂ  ठेलीफोन  बुथ  प्रदान

 करता  तक  नेत्रह्दीन  व्यक्तियों  सहित  विकलांग  व्यक्तियां  को  2000

 सावंजनिक  टेलीफोन  वृथ  दिये  गए  हैं  ।
 ह

 (7).  बिक़लांग  व्यक्तियों  जिनमें  नेश्रहीन  व्यक्ति  भी  शामिल  स्वतः  रोजगार

 स्थापित  करने  के  लिये  ब्याज  की  सामान्य  दर  पर  ऋण  दिये  जाते  हैं  ।

 (8)  सरकारी  और  गर-सरकारी  क्षेत्रों  में उनके  रोजगार  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  भारत

 सरकार  अत्यन्त  कुशल  वर्मचारियों  को  और  विकलांग  व्यक्तियों  के  .  उच्कृष्ट

 निंयोक्ताओं  की  राष्ट्रीय  प्‌  रस्कार  देती

 (9)  राष्ट्रीय  द॒ष्टियाधिता्ं  देहरादून
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 राष्ट्रीय  हृष्टिवाधितार्थ  देहरादून  की  1979  में  की  गई  थी

 जो  जनशक्ति  के  विकास  और  देश  में  नेत्रहीनों  के  लिए  पुनंबास  सेवाओं  के

 अनु  संघधान  और  विकास  काय॑  के  लिए  एक  सर्वोच्चय  संस्था  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  इसने  अनेक  प्रशिक्षण  और  अन्‌संधान  कार्यक्रम  शुरू  किये  हैं  ।

 जनजाति  क्षेत्र  विकास  योजनायें

 3398.  श्री  सागिक  राव  होडल्या  गावीत  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वषं-वार  प्रत्येक  राज्य  में  जनजाति

 क्षेत्रों  के  लिए  कौन-कौन  सी  विकास  योजनाएं  स्वीकृत  की

 केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  जनजाति

 क्षेत्रों  के  लिए  कौन-कौन  सी  विकास  परियोजनाएं  स्वीकृत  की

 प्रत्येक  वर्ष  में  प्रत्येक  योजना  और  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित
 गई  और

 उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  दी  गई  तथा  संबंधित
 राज्य  द्वारा  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  हैं  ?

 कल्याण  संत्रालय  सें  उपसंत्री  गिरिधर  :  जनजात्ति  जनसंख्या  बाहुल्‍य
 क्षेत्रों  के  लिए  जनजाति  उप-योजना  नीति  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  से  संचालन  में

 योजना  के  अन्तगंत  कृषि  पश्‌  लधु  मछली

 शिक्षा  पेय  जल  आपूर्ति  इत्यादि  जैसी  विकास  योजनाएं  शुरू  की  जाति  हैं।ये
 योजनाएं  राज्य  की  जनजाति  उप-प्रोजनाओं  में  सम्मिलित  हैं  और  इन  पर  भारत  सरकार  के  स्तर
 पर  विचार  विमर्श  किया  जाता  योजना-वार  जारी  नहीं  जाती  इन

 योजनाओं  को  181  एकीकृत  जनजाति  विकास  245  जनजाति  बाहुल्‍य  खण्डों

 और  72  आदिम  जनजाति  ग्रप-परियोजनाओं  के  माध्यम  से  कार्यान्वित
 किया  जाता  हैं  ।

 सूचना  संलग्न  में  प्रस्तुत  बी  गई  है  ।

 और  प्रश्न  के  भाग  में  दो  गयी  योजनाओं  जनजाति  उप-योजना  के

 लिए  राज्य  योजना  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  दी  गयी  विशंष  केन्द्रीय  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  के  क्षेत्रीय  काय॑  क्रमो ंऔर  संस्थागत  वित्त  के  संयुक्त  स्त्रोतों  की  कुल  घनराशि  से  धन

 दिया  जाता  है  ।  विशेष  कन्द्रीय  सहायता  से  दी  गयी  राज्य-वार  राशि  और  उस  पर  किया  गया

 व्यय  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 a
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 से  1984-85  के  दौरान  स्वीकृत  परियोजनाएं

 पता  लगाए  गए  आदिम राज्य  जनजाति  बाहुल्य  खण्ड

 जनजाति  ग्रूप --  सु

 1  आन्ध्र  प्रदेश  पोलपल्ली  बोदो-गदांबा

 2.  टोकलापुर  2.  बोन्दो  पोरोजा

 3.  यलामलामंडा  3,  गुतोब  गढ़ाबा

 4.  पेढ्दा  अदसालापाले  4.  खोंद  पोरोजा

 5.  बाददी  पटला  5.  थारेंगी  पोरोजा

 6.  तुगापहाड़  6.  थोती

 7.  केसवपुर
 '

 7.  डोंगरियाकोंध

 8.  तालुसिग्राम  8.  कोंडा  सबरास

 9.  रामुलपल्‍ली  9.  कुटिया  खोंद

 बट्टी  खाम्मम  पहाड़

 चेदेल्ला
 हु

 चंदुपटता

 चिकादिममिदी

 परूतापुर

 बेलापल्ली

 अमंगल

 कदथल

 चाढुरखल्ले

 याचरम

 20.  कम्मारा  कु  तला

 स्ट्रुअर  ठपुरम

 2.  गुजरात  न०  सिद्दीज

 2:  कोलचा

 3,  पधार
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 1  2  3

 3.  केरल
 ह

 न  1.  कदार

 2.  कट्ट्ुनाइकम

 .  4.  मध्य  प्रदेश  ५  न  1.  दमार

 5.  मणिपुर  न  1.  मर्राम  नागा

 6,  उड़ीसा  1,  ल्‍्खनपुर  1.  बिरहोर

 2.  दिओगांव  पटनागढ़  2.  दिदेई

 3.  तेंतलखुन्टी  3.  लोधा

 4.  अथामलिक

 ...  5.  सिनापाली

 6.  जयपटना

 7.

 7.  राजस्थान  1,  झलरा  पटन  खानपुर

 .2.  लाडपूरा  रामगंज  गण्डी

 8.  उत्तर  प्रदेश  न  1.  बुक्‍्सा
 eee  फ!$&5&झ|ऊफह$$$$$ख#ख#ऑ#ऑऋखऋखऋख/ख
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 a  ल्‍  नस  333+++3+  3»

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संदया  44  का  सुधार

 3399.  भो  सुदर्शन  दास  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विनिर्देशन  के  अनुसार  मेघालय  में  ई  से  त्रिपुरा  में  .

 अगरतला  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  44  को  चौड़ा  करने  और  मजबूत  बनाने  के  लिए  सड़क
 की  स्थिति  में  सुधार  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाण  सें  राज्य  मंत्री  अरण  हां  ।

 (a)  सड़क  का  एक  तरफा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नमूने  (3.75  मीटर  चौड़ा  के

 अनुसार  विकास  किया  जा  चुका  है  ।  जिस  पर  करीब  25  करोड़  रु०  की  लागत  आई  इस

 सड़क  को  और  विकसित  करने  का  जारी  है  जिसमें  पटरी  को  सुहृढ़  स्थाई

 संरक्षण  दीवारों  का  निर्माण  और  सड़क  को  चौड़ी  बनाने  का  काम  शामिल  है  ।

 लेंड  यूज  एण्ड  वेस्टलेंड  डिबलमेंट  काऊंसिल  को  बैठक

 3400,  श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  पधान  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1956  के  प्रारम्भ  में  नई  दिल्ली  में  लेंड  यूज  एण्ड
 लैंड  डिवजपमेंट  काउसिलਂ  की  हुई  बैठक  में  राज्य  सरकारों  से  क्षेत्राधकार  के  अधीन  एक

 ऐसा  तंत्र  स्था  पंत  करने  का  आवश्यकता  अनुभव  की  गई  थी  जिसे  भूमि  का  उपयोग  करने  का

 अंबिका र  प्राप्त

 यदि  तो  में  ऐसा  तंत्र  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना
 और

 क्‍या  इस  बारे  में  सभी  राज्य  सरकारों  को  अनुदेश  जारी  किये  गये  हैं  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरं  हमान  :  हां  ।

 और  राज्यों  एवं  संघ  शासित  प्रदेशों  को  समन्वित  तरीके  सेਂ  के

 उचित  निर्धारण  एवं  प्रवोधन  के  लिए  राज्य  भू-उपयोग  बोर्डों  की  स्थापना  हेतु  1974  में  अनुरोध
 किया  गया  था  ।  राष्ट्रीय  भू-उपयोग  एवं  परती  भूमि  विकास  परिषद  ने  6  1986

 को  अपनी  बैठक  में  निर्णय  लिया  कि  राज्य  स्तर  पर  भू-उपयोग  बोर्डों  को फिर  से  सक्रिय  करना

 तथा  जहाँ  पर  वे  नहीं  उनकी  स्थापना  कौ  जानी  चाहिये  |  परिषद  के  निर्णय  को  राज्य/म्ंघ
 शासित  प्रदेशों  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  ।
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 राज्यों  में  परमाणु  संयंत्र  स्थापित  करना

 “3401  भी  के  कुम्जुम्ध  :  गया  प्रधान  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ;  देश  में  कुल  ऊर्जा  उत्पादन  का  प्रतिशत  परमाणु  ऊर्जा  का  उत्पादन

 होता  और

 कया  सातवीं  योजना  में  परमाणु  विद्युत  उत्पादन  की  प्रतिशतंता  में

 की  वनई  योजना

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रॉनिको
 ओर  अस्तरिक्ष  विंभत्मी  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  कौ०  इस  समय  हमारे

 देश  की  परमाणु  पैदा  करने  की  स्थापित  क्षमता  1230  मेगावाट  है  देश  की

 बिजली  पैदा  करने  की  कुल  क्षमता  का  लगभग  3  प्रतिशत  है  ।

 यह  प्रस्ताव  है  कि  सातवीं  योजना  के  दौरान  इस  स्थापित  क्षमता  में  470  मेगावाट
 की  दृद्धि  कर  दी  जाए  ।  प्र

 ह

 है

 सेबानिव॒ुत्ति  के  बाद  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  को  सरकारी

 उंपक्तमों  में  निर्योक्ति

 3402'  श्री  रामाअ्रथ  प्रसाद  सिह  :  कया  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेवानिवृत्ति  के  बाद  सरकारी  उपक्रमों  में  कार्य  कर  रहे  भारती  प्रशासनिक
 :  सैवा  के  अधिकारियों  की  3  1985  को  संख्या  कितनी  थी  और  उसके  क्‍यों  कारण

 :  क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  प्रशासब्रिक  सेवा  के  अधिकारियों  को  राज्य  सरकार

 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  कार्यालयों  भें  नियुक्तत  करके  उन्हें  प्रोत्ताहन  देने  की  एक
 योजना  बनाई  और

 (a)
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०

 अपेक्षित  सूचना  एकश्रित  की  जा  रही  है  तंथा  सभा  पटल  परं  रख  दी  जाएगी  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 परतो  भूमि  बिकस  योजना

 3403.  डा०  ए०  के०  पंटेल  .  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रधान  मंत्री  मे पिछली  फरवरी  में  5  मिलियन  हैक्टेयर  प्रति  वर्ष  की  दर  से

 परती  भूमि  का  विकास  करने  की  एक  योजना  की  धोषणों  की
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 आवश्यकता  होगी

 यदि  तो  क्या  हमारी  पौध  शालाएਂ  अपेक्षित  संख्या  में  बीजांकुरों  का,उत्पादन
 करने  की  स्थिति  में  हैं  और  क्या  सातवीं  योजना  में  इसके  लिए  आवश्यक  प्रावधान  किया  गया

 और  ,

 (=).  इस  कार्यक्रम  को  कार्थान्‍्वत  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम-उठाए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान

 यदि  सम्पूर्ण  क्षेपरफल  में  बाल-पौधों  को  रोप  कर  वनरोपण  जाता  है  तो  10

 बिलियन  बाल  पौधों  की  आवश्यकता  होगी  ।  क्षेत्र  के  एक  भाग  में  सीधे  बीज  बो  कर

 अथवा  चारे  के  लिए  पौद्वरोपण  करके  उसे  भी  हरा-भरा  बनाया  जायेगा  ।

 5  मिलियन  परती  ध्ूमि  के  हेतु  सभी  स्त्रोतों  से  प्रति  वर्ष  कुल  2000  करोड़

 ,  रुपये  की  राशि  की  आवश्यकता  का  अनू  मान  लगाया  गया  है  ।

 )  विकेन्द्रीकृत  नर्सरियों  के  माध्यम  से  बाल-पौध  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ।  बनरोपण  हेतु  सातवीं  योजना  के  लिए  कुल  आंवटन  लगभग  2500  करोड़

 रुपये  होने  की  आशा  है  ।

 एक  कार्यकारी  योजना  तैयार  की  गयी  जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया

 विजरण

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोडं  द्वारा  तैयार  की  गयी  कार्यकारी  और  जिसे

 कार्यान्वयन  के  लिये  राज्य[सघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  स्वीकार  किया  गया  के  निम्नलिखित  मुख्य
 तत्व  है  :-

 (1)  परती  भूमि  का  अभिनिर्धारण

 प्रत्येक  राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्र  की सरकार  से  अपने  क्षेत्र  में  परती  के  अभिविर्धारण

 का  अनुरोध॑  किया  गया  है  चाहे  वे  वन  राजस्व|सामान्य  भूमि  या  अवनत  क्ृषि  भूमि  हो  ।

 (2)  जनता  की  भागीदारों  :

 इसको  निम्नलिखित  उपायों  से  सुनिश्चित  किया  जाएगा  :

 विकेन्द्रित  नर्सरियां  2: जनता  की  नर्सरियां  अर्थात  युवा
 *

 स्वेच्छिक  एजेंसियों  इत्यादि  को  पौधों  की  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  प्रोत्साहित
 किया

 फा्स  बामकी  :  किसानों  को  उनकी  सीमांत  भूमि  और  श्वेती  की  मेढ़ों  पर  वृक्षों  की

 फार्मिग  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  पौधों  के  वितरण  हेतु  एके  विवेकशील  नीति

 तैयार  की  जानी  चाहि
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 वृक्ष  उगाने  बाले  की  सहकारो  समिति  :  पौधों  को  लगाने  और  वितरण  में  तथा  वृक्ष
 लगाने  क़े  लिये  वृक्ष  उगाने.वालों  की  सहकारी  समितियों  को  संगठित  किया  जाना

 स्वेच्छिक  संगठन  :  व्यापक  आधार  वाले  महिला  युवा  दलों  को

 नसरो  उगाने  और  पेड़  लगाने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया

 पेड़ों  के  पट्टे  :  नहरों  इत्यादि  और  अन्य  निम्नीकृत  भूमि  को  ग्रामीण
 निर्धनों  को  इस  जमीन  पर  उनके  द्वारा  लगाये  गये  वृक्षों  पर  भोगाधिकार  दे  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 (3)  नोडल  एजेंसी  :

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  से  विभिन्‍न  अभिक  सरकारी  व  अम्यों  द्वारा  क्रियान्वित

 किये  जा  रहे  कार्यक्रमों  को  अमल  में  लाने  के  लिये  एक  समेक्षित  नीति  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  एक
 एकल  नोडल  एजेंसी  के  अभिनिर्धारण  के  लिये  अनुरोध  किया  गया

 (4)  बोज  :

 राज्य|संध  शासित  क्षेत्र  सरकारों  से  किसानों  को  व्यापारिक  आधार  पर  चारा  घास
 और  फलीदार  बोजों  की  आपूर्ति  हेतु  विद्यमान  राज्य  धीज  निगमों  के  क्रियाकलापं  की  भूमिका
 विस्तार  करने  का  अनुरोध  क्या  गया  है  ।

 (5)  भूमि  की  पट्टे  पंर  देना  :  ,

 राज्य[संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  को  ग्राभीण  निर्धनों  को  वनरोपण  हेतु  बन  तथा  गैर-बन
 परती  भूमि  पट्टे  पर  देने  के  लिए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  तैयार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 (6)  बन-आधारित  उद्योगों  को  :

 उनके  द्वारा  अपेक्षित  कच्चे  माल  के  उत्पादन  हेतु  परती  भूमि  पर  वन  रोपण  के

 प्रोत्साहित  विया  जाना  चाहिए  ।  ग्रामीण  निर्धनों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  साथ-साथ

 उन्हें  लाभप्रद  आधार  पर  वृक्ष  उगाने  के  योग्य  बनाने  की  दृष्टि  से  परती  भूमि  पर  वृक्ष  आवरण
 उगाने  के  लिए  उद्योगों  को  परती  भूमि  पट्टे  पर  दिये  जाने  के  मा्गंदर्शी  सिद्धान्त  तैयार
 करने  का  अनू  रोध  किया  गया  है  ।

 (7)  शहरी  ईंधन  की  लकड़ी  ओर  हरित  पहट्टिशं  :

 ु  राज्य|संघ  शासित  क्षेत्रों  स ेसूनिश्चित  करते  का  अनुरोध  किया  गया  है  कि  शहरी  ईधन
 की  लकड़ी  और  चारे  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करते  के  लिए  ईंधन  की  लकड़ी  और  चारे  के
 पौधों  को  हरित  पट्टियां  कस्बों  और  शहरों  में  लगाई  जायें  ।

 (8)  मिम्मोकृत  बन  क्षेत्र  :

 *  शाज्यों  दिम्नीकृत  वन-भूमि  के  अभिज्ञान  और  ईंधन  की  लकड़ी  ओर  इनके  की

 प्रजातियों  से  दनरो५ण  रने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।
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 (9)  बन  विकास  निगस  :

 वन  विकास  निगमों  को  ईंधन  की  लकड़ी  और  चारे  के  पोधे  लगाने  के  लिये  सरकारों  से

 परती  भूमि  पटटे  पर  लेनी  चाहिए  ।

 (10)  सरकारी  विभाग  :  ॥

 सरकारी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्तमों  और  अन्य  निकाय|संस्थानों  जिनके  पास

 पर्याप्त  अप्रयकत  भूनि  ऐसी  भूमि  को  वृक्षारोपण  के  अन्तगंत  लाना  चाहिए  ।

 (11)  साध्यस  एवं  संचार  :

 जनता  में  जागरूकता  लाने  के  लिए  लोक  कला  और  संस्कृति  के  परम्परागत

 टेलिविजन  और  अन्य  श्रव्य-हश्य  माध्यमों  के  द्वारा  व्यापक  अभियान  चलाया

 जाना  चाहिए  ।

 प्रबोधन  एवं  मूल्यांकन  :

 राज्य|संघ  राज्य  सरकारों  को  कार्यक्रम  के  गुणात्मक  क्रियान्वयन  को  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  उपयुक्त  प्रबोधन  और  मूल्यांकन  तंत्र  विकसित  करना  चाहिए  ।

 गोवा  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लम्बित  पड़े  मामले

 3404.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गोवा  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  गए  गोवा  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  के

 पेन्शन  सम्बन्धी  कितने  मामले  ग्रह  मंत्रालय  में  लम्बित  पड़े  और

 इन  मामलों  को  कब  तक  निपटाये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामनिवाएँ
 स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  के  लिए  गोवा  सरकार  द्वारा  जिन  मामलों  की  सिफारिश  की

 गयी  उनमें  से  मामले  अन्तिम  निर्णय  के  लिए  लंबित  हैं  ।

 इन  मामलों  को  शीघ्नता  से  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  सभी  सम्भव  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  धड़ियों  का  निर्माण

 3405.  भरी  चिम्तामणि  जेगा  :

 थी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  इलेक्ट्रॉनिकी  घड़ियों  का  निर्माण  करने  बाले  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  और

 उनका  वार्षिक  उत्पादन  कितना
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  में  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  की  तस्करी  की'-जा

 यदि  तो  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  बिशेषकर  इलेक्ट्रॉनिक  कड़ियों  के  क्षेत्र  मे ंविकास
 करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  और

 भारत  में  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ी  का  कारखाना  स्थापित  करने  हेतु  लाइलेंस-प्राप्त  करने

 के  लिए  आवेदन  करने  वाली  के  नाम  क्‍या  हैं  और  सरकार  ने  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही
 की

 ह

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महाप्तागर  परमाणु  इलंक्ट्रॉनिको
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  जिन  औद्योगिक

 डयों  ने  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक  घंड़ियों  तथा  क्वार्टज  एनालॉग  घड़ियों  के  उत्पादन  के  बारे  में  सूचना
 दी  उनके  नाम  तथा  वर्ष  1985  में  उनके  द्वारा  किये  गये  उत्पादन  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया  है|  इसमें  लघु  उद्योग  क्षत्र  में  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  के  विनिर्माता  शामिल

 नहीं  जिन्हें  विकेन्द्रित  किया  गया  है  |

 सरकार  को  यह  सूचना  मिली  है  कि  इलेक्ट्रॉनिक  खासकर  सस्ती  अंब

 इलेक्ट्रॉनिक  की  कुछ  मात्रा  में  तस्करी  हो  है  ।  *

 देश  में  इलेक्ट्रॉनकोी  उद्योग  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रमुख
 उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  लाइसेंसिंग  नीत  को  सामान्य  रूप  से  उदार  जिसमें  विनियमन  के  बजाए
 संवर्धन  पर  जोर  दिया  गया  है  ।

 (2)  जहां  आमतौर  पर  नियंत्रण  अपरिहाय॑  वहाँ  वास्तविक  नियंत्रण  के  स्थान  पर

 आर्थिक  नियंलण  का  संहारा  लिया  जाएगा  ।

 हि  3)  उन  मामलों  को  छोड़कर  जहाँ  किन्हीं  विशेष  कारणों  से  विशिष्ट  रूप  ४

 आरक्षण  किया  गया  मोटे  तौर  पर  बड़े  लघु  निजी
 सावंजनिक  क्षेत्र  आदि  जैसे  कोई  क्षेत्रीय  प्रतिबंध  नहीं  होंगे  ।

 (4)  कम  लागत  पर  अधिक  मात्रा  में  जिसमें  मागंदर्शक  सिद्धान्त
 कालीन  प्रौद्योगिको  को  अपनाना  ।

 (5)  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  को  लाइसेंस  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 (6)  जहाँ  समुचित  आधार  पर  स्थापित  अथवा  विद्यमान  आधार  को  मजबूत
 बनाने|उसका  ग्र  ड  उन्‍तयन  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  आयात  की  जरूरत

 वहाँ  आयात  की  अनुमति  देना  और  साथ  साथ  उस  प्रौद्योगिकी  को  ऊपनी

 परिस्थिति  के  अनुरूप  आत्मसात  उसे  अपने  अनुकूल  बनाने  तथा  उसका  ग्रड

 बड़ाने  पर  जोर  द्विया  जाएगा:ताक़ि  प्रौद्योगिकी  बार-बार  आभात  करने  की

 आवश्यकता  न  पड़े  ।
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 जहाँ  तक  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  को  सबंध  दिनाक  21  1985  को  संसद
 में  राज्य  मंत्री  एवं  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  में  इलेक्ट्रॉनिश्ो  नीति  से

 धघित  एकीक्ृत  उपायों  के  रूप  में  घोषित  एक  भाग  के  रूप  में  निम्नलिखित  प्रमुख  नीतिगत  उपायों
 की  घोषंणा  की  गई  :

 (I)  सेमीकण्डक्टंर  काम्प्लेक्स  लिमिटेड  को  कम्म  कीमत  वाली  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक

 घड़ियों  के  माडयूलों  का  विनिर्माण  तथा  विक्रय  करने  की  अनुमति  न  केवल  राज्य

 स्तरीय  सावंजनिक  क्षत्र  एवं  लघु  क्षेत्र  में  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  का  संयोजक

 करेने  वाली  इकाइयों  वो  दी  जाएगी  बल्कि  यांत्रिक

 शिल्प  आदि  के  वितिर्माण  में  संलग्न  अन्य  इकाइयों  को  भी  बेचने  की  अनुमति
 दी  जाएगी  ।

 (7)  लखघु  क्षेत्र  की  इकाइयों  को कम  लागत  बाली  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियां  अथवा

 अंदीय  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ी  माहयूलों  पर  आधारित  अन्य  .  उत्पादों  की  सीचे  बाजार

 में  बेचने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  ।  शदि  माग  सेमीकण्डक्टर  काम्प्लेक्स  लिमि

 टेड  थी  उत्पादन-क्षमता  से  हो  जाता  है  तो  इन  माड्यूलों  के  विनिर्माण  के

 लिए  निजी  क्षेत्र  में  किसी  दूसरी  इकाई  को  अनुमति  दी  जाएगी  ।

 साहिबाबांद  स्थित  मेससे  बीनाटोन  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०  ने  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक

 चड़ियों  के  विनिर्माण  के  लिए  औद्योगेक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  आवेदन  किया  था|

 आंवेदन-पत्र  को  अस्थीकार  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  यह  आवेदन-पत्र  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक  घ़ियों

 के  क्षेत्र  में  उत्पादन-क्षमंता  तैयार  करने  से  संबंधित  सरकारी  नीति  के  अन्तगंत  नहीं  आता  था  ।

 विवरण

 वर्ष  1025  के  लिए  बस्सुवार  उत्पादन

 क्र०  सं०  विनिर्माता  का  नाम  वस्तु  के  ब्यौरे  मात्रा  मूल्य  _ ः
 रु०

 _

 1.  इलैक्ट्रॉमिकस  कारपोरेशन  अंकीय  0,096  8.26

 तमिलनाड  मद्रास

 2.  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  क्यारटंज  घड़ियाँ  1,63,000  ४०4.97

 3.  हैदराबाद  अल्विन  क्वार्टंज  94,022  324.31

 हैदराबाद  ु  घड़ियाँ
 '

 4.  केल्ट्रॉन  क़िल्टत्स  अंकीय  इलैक्ट्रॉनिक  3,896  7.44

 कन्मानूर  घड़ियाँ

 5.  रीको  वाच  .  अंकीय  3,708  2.84

 अजमेर  चढ़िंयाँ
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 जांच  आयोग  की  कालावधि  बढ़ायी  जाना

 3406,  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूनियन  कारबाइड  के  मामले  पर  एन०  के०  सिंह  पंजाब  समझौता
 सम्बन्धी  मैथ्यू  गांधी  शांति  प्रतिष्ठान  सम्न्बधी  कुदाल  आयोग  प्रारम्भ  में  निर्धारित
 समय  सीमा  के  भीतर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  कर

 (a)  यदि  इसके  क्या  कारण

 इन  आयोगों  की  अवधि  कितनी  बार  बढ़ाई  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  एक  ही  व्यक्ति  विभिन्‍न  पर  विभिन्‍न  आयोगों  की
 अध्यक्षता  करता  और

 यदि  तो  न्यायम्‌  ति  मैथ्यू  की  अध्यक्षता  में  गठित  आयोगों  के  नाम  क्‍या

 आस्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरूण  नेहरू  :  से  एन०  के०

 सिंह  जांच  आयोग  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  6-12-1984  को  नियुक्त  किया  गया  शुरू
 में  इसका  कार्यकाल  15-3-1985  तक  था  लेकिन  बाद  में  राज्य  सरकार  द्वारा  15-12-

 1985  तक  बढ़ाया  गया  था  |  आयोग  का  कार्यकाल  अब  समाप्त  हो  गया  है  और  मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  आयोग  का  कार्यकाल  आगे  नहीं  बढ़ाया  19-12-1985  राज्यसभा  में

 रसायन  और  पेट्रो-रसायन  राज्यमंत्री  द्वारा  अपनी  और  से  दिये  गये  बक्‍तव्य  की  ओर  ध्यान
 आकर्षित  किया  जाता  है  ।

 2.  मैथ्यू  आयोग  का  गठन  तारीख  20-8-1985  के  सरकारी  संबल्प  द्वारा  किया
 गया  था  जिसमें  इसको  अधिकतम  31-10-1985  तक  अपनी  सिफारिशों  प्रस्तुत  करने  का

 निर्देश  दिया  गया  था  ।  इसके  कार्यकाल  को  4  बार  बड़ाया  गया  ।  आयोग  ने  25-1-1986  86  को

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  ।
 ः

 3.  कुदौल  आयोग  17-2-1982  को  गठित  किया  गया  इसके  कार्यकाल  को  4

 बार  बढ़ाया  गया  ।  आग्रोग  का  कायंकाल  31-7-1986  तक  बढ़ाया  गया  काफी  संख्यਂ

 में  संगठनों  के  मामलों  की  जांच  के  कार्य  की  अधिकता  के  कारण  आयोग  विनिर्दिष्ट  समय  के

 अन्दर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  कर  आयोग  ने  अब  तक  चार  अन्तरिम  प्रतिबेदन  प्रस्तुत
 किये  हैं  ।

 4.  एक  न्यायाधीश  को  अलग-अलग  समय  पर  अलग-अलग  वे  आयोगों  का  अध्यक्ष  नियुक्त
 करने  के  मामले  हुए  न्यायमृत्ति  श्री  स्वਂ  श्री  मिश्रा  की  हत्या  की  जांच

 करने  के  लिए  नियृक्ति  किए  गए  जांच  आयोग  के  अध्यक्ष  और  विधि  आयोग  के  अध्यक्ष  भी  थे  ।

 भारतीय  दण्ड  साहिता  से  घारा  309  का  हटाया  जाना

 3407.  झमती  उषा  चोधरी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 ॥  क्‍या  आत्म  ह॒त्या  का  प्रयास  करने  के  एक  मामले  में  निर्णय  देते  हुए  दिल्ली  उच्च

 न्यायालय  ने  निर्णय  लिया  है  कि  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  309  एक  कालदोष  है  और

 इसे  संविधि  पुस्तक  से  हटा  दिया  जाना  और
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 यदि  तो  निर्णय  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या
 क्रिया  है  ?

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरूण  :  और  29-3-
 1985  को  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  पुलिस  को  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  309  के  तहत
 किसी  अपराध  की  जांच-पड़ताल  को  जारी  रखने  की  मनाही  करते  हुए  यह  टिप्पणी  की
 थी  कि  :-

 दण्ड  संहिता  की  घारा  309,  जो  एक  काल  दोष  का  जारी  रखना

 हमारे  जैसे  मानव  समाज  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  वास्तव  समाज  में  इस  तरह
 अनुपयुक्‍क्त  पाये  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  मंडिकल  क्लिनिक  है  पुलिस  और  जेल

 कदापि  नहीं  ।  यह  विचार  ही  धृणित  है  ।  इस  विचार  से  आधू निक  शहरी  और

 प्रतियोगी  अथंव्यवस्था  वी  सामाजिक  कठिनाइयों  की  चुनौती  का  मुकाबला  साधारण
 लक्षणों  के  क्र्र  दमन  द्वारा  किया  जाता  है  किन्तु  यह  प्रयास  कभौ  सफल  नहीं  हो
 सकता  ।  आवश्यकता  मानवीय  सभ्य  तथा  समाज  उन्मुखी  तथा  सचेत  दण्ड  विज्ञान
 की  है  ।  अनेक  दण्डिक  न्याय  विरुद्ध  समाज  तथा  समुदाय  तथा
 जिक  दिखाबे  की  झुठी  धारणा  से  निराश  हुए  युवकों  के  सामाजिक  प्रंम  के  विकृत

 की  देन  हैं  ।  कोई  आश्चयं  नहीं  कि  जब  तक  समाजइस  वास्तविकता  का

 सामना  करने  से  इन्कार  करता  तब  तक  इसकी  क़र  व्यवस्था  भारतीय  दण्ड

 संहिता  की  घरा  309  जैसे  उपलब्ध  को  प्रवृत्त  करती  रहेगी  जिसका  संविधि  में  बने  रहने
 का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।'

 2.  विधि  आयोग  ने  भी  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  309  के  निरसन्‌  की  सिफारिश

 वी  इस  सिफारिश  की  इस  संहिता  का  विस्तृत  संशोधन  करते  समय  ध्यान  रखा  जायेगा  ।

 टो०  बो०  ट्यूब  निर्माण  संयंत्र  के  लिए  लाइसेंस

 3408.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टी०  वी०  ट्यूबों  का  निर्माण  करने  वाले  कुल  कितने  संयंत्रों  को  अब  तक  लइसेंस
 बिया  गया

 उनमें  कितने  ब्लैक  एण्ड  व्हाइट  टी०  वी०  ट्यूबों  का  तथा  कितने  रंगीन  टी*  बी०

 टयूबों  का  निर्माण  करने  व।ले  और

 गैर  सरकारी  संयुक्त  क्षेत्र  तथा  सरकारी  क्षेत्र  भें  कुल  कितने  संबंत्रों  को

 संयंत्रों  को  लाइसेंस  दिये  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परसाणु  इलेक्ट्रॉनिकी
 ओर  अन्तरिक्ष  जिभागों  सें  राज्य  संत्रो  शिवराज  बौ०  :  से  औद्योगिक

 अनुमोदनों  की  कुल  संखूया  :
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 निजी  क्षेत्र  सुयुक्त  क्षेत्र  साथ  जमिक  क्षोत्र

 श्याम  तथा  श्वेत  पिक्चर  2  4  4

 रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  श्न्य  श्न्य  श्न्य

 आशय  वत्र

 श्याम  तथा  श्वेत  पिक्चर  5  2  6

 रंगीन  पिक्चर  टयूब  श्न्य  1  2

 ओद्योगिक  अनुमोदन  सचिवालय  में

 ।

 किए  गए  पंजीकरण  के  अनुसार  :

 श्याम  तथा  श्वेत  पिक्चर  ट्यूब  12  श्न्प  श्न्य

 रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  9  शन्य  4

 और  पर्यावरण  के  बारे  में  दूसरी  विश्व  कांग्रेस  की
 +  ग्इ्जला  ३  |  ५

 3409,  डा०  लिता  मोहन  :  क्या  प्रधान  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इन्जीनिर्यारिग  और  पर्यावरण  के  वारे  में  8  1985  दिल्ली  में

 आयोजित  दूसरी  विश्व  कांग्रेस  ने  सिफारिश  को  है  कि  देश  में  अधिक  जनसं्या  वाले  क्षेत्रों  में

 कोई  भी  खतरनाक  उद्योग  स्थापित  नहीं  किए  जाने

 यदि  तो  व्या  केन्द्रोय  और  राज्य  सरकारों  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीवार

 कर  लिया  और

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  स्पष्ट  निर्देश  जारी  किए  गए

 वर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  से

 उपय्‌ क्त  कांग्रंस  की  सिफारिशें  अभी  तक  विभाग  को  प्राप्त  नहीं  हुयी  यह  उल्लेख

 किया  जाता  है  कि  सभी  संबंधितों  के  प्रयोग  एवं  संदर्भ  के  लिए  विभाग  उद्योगों

 उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  के  बारे  में  मागंदर्शी  एक  सेट  तैणर

 किया
 ह  |  ह  ह

 प्रेनियम  सांद्रण  का  उत्पादन

 3410,  श्रो  हरिक्ृप्ण  शास्त्री  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा-करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  यूरेनियम  सांद्रण  का  उत्पादन  होने

 की  आशा  और

 उनका  भारत  के  परमाणु  ऊर्जा  प्रतिष्ठानों  में  क्रिस  प्रकार  उपग्रोग  .

 की  सम्भावना  है  ?
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 विज्ञांग  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सेहासागर  परमांणु  इलेक्ट्रॉनिको
 और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो०  :  सरकार  का  विचार
 है  कि  यूरेनियम  सांद्रो  के  उत्पादन  के  बारे  में  आंकड़े  देना  लोकहित  में  नहीं

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  नियंत्रणाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के.एक  उपक्तम्र  यूरेनियम
 कारपोरेशन  आफ  लिमिटेड  द्वारा  उत्पादित  यूरेनियम  सांद्रों  का  उपयोग  प्ररमांणू
 घरों  और  अनुसंधान  रिएक्टरों  के  लिए  ईंधन  तैयार  करने  के  वास्ते  किया  जाता  है  ।

 अन्तरिक्ष  कार्यक्रम

 श्री  शंर्करगौडा
 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  का  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  कार्यंचालन  स्थति  में  प्रवेश  *

 कर  गया  है  जो  कि  फार्म  विकास  में  सहायता  कर  सकता

 यदि  तो  क्‍या  अन्‍न्तरिक्ष  कार्यक्रम  बहु-क्षेत्रीय  योजना  के  लिये  प्राप्त  उच्च
 संकाधन  मांगों  को  पूरा  करने  में  सहायक  और  ॥

 याँद  ती  अंन्तरिक्ष  कार्यक्रम  से  फाम॑  विकास  के  परिणामों  को  कब  तक  प्राप्त
 किया  जाएगा  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  इलेक्ट्रॉमिको
 और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  थी०  :  से  भारतीय

 अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  में  कृषि  से  संबद्ध  अनेक  क़्ियाकलाप  शामिल  यह  फार्म  विकास  में

 भी  सहायक  इनमें  उपग्रह  मौसम  परती  भूमि  के

 क्षारीय  क्षेत्रों  के  नि्धारिणनें  सुद्र  संवेदन  उपयोगों  इत्यादि  से  संबंधित  क्रियाकलाप  शामिल  हैं  ।

 मृदा  के  बृहृूत  सतह  जल  निकायों  का  क्षारीय  क्षेत्रों  का  निर्धारण  इत्यादि
 के  क्षेत्रों  मे ंअन्तरिक्ष  विभाग  और  अनेक  प्रयोक्‍ता-एजेंसियों  से  वेशानिकों  के  क्ियाकलापों  के

 मांध्यम  से  पर्याप्त  प्रचालनात्मक  अनुभव  प्राप्त  किया  गया  इस  अतृभव  को  उन  .

 संभाव्य  क्षेत्रों  में  मुल्यांकन  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  जहाँ  इसकी  आवश्यकता  हैअथवा

 कायंबाई  के  लिए  कायं  क्षेत्र  उपग्रह  मौसम  विज्ञानीय  प्रततिबिम्बिकियां  वर्षा  के  बेहतर
 जोकि  एक  अत्यन्त  जटिले  परिधंटना  में  सहायता  कर  रही  हैं  ।  इन्सेट  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  स्था  पत  आंकड़ा  संकलन  प्लेटफार्म  बेहतर  जल  प्रबन्ध  के  लिए  निवेश  प्रदान  कर  सकते

 हैं  । फसल  प्रभाव  और  इनका  पंदावार  से  संबंधों  इत्यादि  के  लिए  कई  अध्ष्ययन  किए  जा  रहे

 जिससे  कृषि  भायोजना  तथा  विकास  की  प्रगति  मैं  और  सहायता  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ।

 कार्यदल  द्वारा  लोक  शित्त  प्रबत्ति  संबंधी  पुनरीक्षा

 3412.  श्री  पी०  एम०  साँद  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  विकास  के  लिए  साधन  जुटाने  के  क्षेत्र  में  लोक-वित्त  की

 प्रभृत्तितों  का  अध्ययन  और  उसकी  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  कार्य-दल  का  गठन  किया
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 इस  अध्ययन  के  परिणाम  कब  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावना  और

 कार्य-दल  के  अन्य  निर्देश  पदों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  ए०  के०  :  योजना  आयोग
 संगत  गूल्य  स्थिरता  सहित  सतत  संवृधि  के  लोक-वित्त  की  प्रवत्तियों  के मामलों  का  अध्ययन

 के  हेतु  एक  कार्यकारी  दल  बनाया  इस  कार्यकारी  दल  के  विचारा्थ  विषयों  में  एक
 विकास  के  लिए  संसाधन  सृजित  करने  के  विशेष  संदर्भ  में  लोक-वित्त  को  प्रवृत्तियों  कर

 सामान्य  पुनरीक्षण  करना

 कार्यकारी  दल  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  30  1986  तक  प्रस्तुत  कर  दिए
 जाने  की  संभावना  है  ।

 इस  कार्यकारी  दल  के  अन्य  विचाराथ  विषयों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 (1)  सरकारा  रोजगार  में  महंगाई  भत्ते  की  अदायगियों  के  ब्याज  की

 अदायगियों  में  वृद्धि  और  राज्य  सहांयता  में  वृद्धि  के  संबंध  मे  बल  देते  योजनेतर  व्यय  में

 वृद्धि  के  क्षेत्र  और  कारणों  की  गहराई  से  जांच

 (2)  व्यापक  मामला-अध्ययनों  में  कुछ  विभागों  में  बेशी  पाये  जाने  वाले  स्टाफ

 अन्य  विकास  विभागों  में  पुनः  तैनाती  करने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाता  ताकि  स्टाफ
 पर  बढ़ते  हुए  व्यय  को  नियंत्रित  किया  जा

 (3)  सावंजनिक  ऋणि  और  सावंजनिक  ऋण  प्रबन्ध  के  बारे  में  अध्ययन  करना  और

 सुदुढ़  नीतियां  तेयार

 (4)  बड़े  सरकारी  उद्यमों  के  वित्त  से  संबंधित  अध्ययनों  को  बढ़ावा  प्राप्त  परिणामों

 के  इस  प्रकार  के  उपयोग  को  सिफारिशें  करना  कि  वे  उद्यम  वित्तीय  रूप  से  सुहढ़  हो  सके  और

 अपने  विकास  के  लिए  संसाधन  सूजित  करने  के  योग्य  बन

 (5)  म्यूनिसिपल  स्तर  पर  वित्तीय  प्रशासन  की  स्थिति  और  स्थानीय  प्राधिकरणों  के

 वित्त  से  संबंधित  अध्ययनों  को  बढ़ावा  देना  और  इनका  परयंवेक्षण  करना  और  इन  अध्ययनों  को

 ध्यान  में  रखते  ऐसी  नीतियों  का  विकास  करना  जिनसे  प्राधिकरण  वतमान  की  अपेक्षा

 अधिक  संसाधन  सृजित  कर  सकें  ताकि  वे  अनिवाँय  म्यूनिसिपल  सेवाओं  के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था

 कर  सकें  और  शहरी  आधार  संरचना  में  आवश्यक  निवेश  किया  जा  और

 (6)  केन्द्र  से  राज्यों  को  संसाधनों  के  अंतरण  का  अध्ययन  करना  और  ऐसी  आवश्यक

 सिफारिशें  करना  जिनसे  सरकार  के  दोनों  स्तरों  की  सापेक्ष  आवश्यकताओं  की  अधिक  अच्छी

 तरह  से  पूर्ति  हो  सकें  और  इसके  साथ-साथ  संसाथनों  के  उपयोग  में  कुशलता  में  वृद्धि  और

 यत  बरती  जा  सके  ।
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 मानव  संसाधन  विकास  के  लिए  अपयप्ति  वित्तीय  आवंटन

 3413,  श्री  हुसैन  दलवाई  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  तक  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्रालय  को  वित्तीय  आवंटन  में  कमी  करने  के  क्या  अकाटय  कारण  और

 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कारंवाई  करने  का  बिचार  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  ए०  के०  :  और  योजन
 परिव्यय  पहली  से  छठी  णोजना  शिक्षा  का  भाग  कम  होता  रहा  है  सातवीं
 योजना  में  प्रदृत्ति  हस  के  विपरीत  जिसमें  संस्कृति  और  खेल  कूद  शिक्षा  का  भाग  2.58
 से  बढ़कर  3.55  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  उत्तरोत्तर  योजनाओं  में  शिक्षा  के  भाग  के  कम  होने  का

 योजना  में  शिक्षा  के  आवर्ती  घटक  का  गैर-योजना  बजट  में  अन्तरण  है  ।

 शिक्षा  संसाधनों  की  समग्र  बाध्यकारिता  के  अधिकतम  सम्भव  आवंटन
 उपलब्ध  कराने  की  कोशिश  की  जाती

 आंकड़  संकलित  करने  ओर  तेयार  करने  के  लिए  चार  सुपर  कम्प्यूटरों  को  खरीदना

 3414.  श्री  राजकुमार  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिभाग  एक  प्रणाली  उपलब्ध  कर  रहा  है  जिससे  कि  आऑकड़े  एकत्र
 करने  वाली  एजेंसियाँ  न  केवल  सूचना  उपलब्ध  कराएगी  बल्कि  उस  क्षेत्र  की  आर्थिक  प्रगति

 पर  निगरानी  रखने  की  प्रणाली  को  एक  दूसरे  के  साथ  जोड़ने  का  कार्य  भी  और

 यदि  तो  क्या  इसके  लिए  फोई  समय  बद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंजालय  तया  महाप्तागर  इलंक्ट्रॉतिकी
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  हाँ  ।  इलैक्ट्रॉनिकी

 विभाग  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  के  जरिए  एक  ऐसी  प्रणाली  उपलब्ध

 करा  रहा  जिसके  द्वारा  आँकड़ा  एकन्रित  करने  वाले  अभिकरण  न  केवल  सूचना  प्रदान  कर

 सकेंगे  अपितु  एक  ऐसा  तंत्र  भी  उपलब्ध  करा  सकंगे  जिसमें  प्रणाली  के  साथ

 स्परिक  सक्रिय  संपर्क  स्थापित  करने  पर  आशिक  प्रगति  पर  निगरानी  रखी  जा  सकेगी  ।

 राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  स्तरों  पर  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  तथा  निर्णय  लेने  वाले

 विभिन्‍न  अभिकरणों  के  बीच  समयोचित  सूचना  का  आदान्न-प्रदान  करके  तथा  आंकडा  एकत्रित
 करने  एवं  उनका  संकलन  करने  के  एक  एक्टीकृत  ढांचा  स्थापित  करने  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीय

 सूचना-विज्ञान  केन्द्र  प्रथमतः  राज्य  स्तर  पर  तथा  तदुपरान्त  जिला  स्तर  पर

 अपने  निकनेट  नामक  कम्प्यूटर  नेटवर्क  आई  सी  एन  ई  का  विस्तार  कर

 रहा  राष्ट्रीय  सूबना-वितान  केन्द्र  ते  आविक  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  के  लिए

 अनेक  प्रणालियों  का  पहले  ही  विकास  किया  है  तथा  इन्हें  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न
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 कारो  विभागों  में  क्रियाल्वितं  किया  गया  बंड़ी  परियोजनाओंਂ  १२  £  ते  गति  से  निगरानी  रखने
 का  वारयंक्रम  तथा  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  निगरानी  रखने  का  कार्य  कुछ  ऐसे  कार्य  है  जो

 इन  प्रणालियों  द्वारां  किये  जाते  हैं  ।

 हाँ  ।  राज्य  तथा  जिला  स्तर  पर  सिकनेट  नामक  कम्प्युटर  नेटवर्क  आई
 सी  ई  का  विस्तार  करने  के  लिए  एक  समय  बद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।

 भारत  और  पाकिस्तान  के  जिदेश  लंडियों  को  वेंटक  का  स्थणित  किया  जाना

 3415.  श्री  बी०  तुलसी  राम  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उनके  और॑  पाकिस्तान  के  विदेश  मंत्री  के  बीच  1986

 में  होने  वाली  बैठक  भविष्य  में  किसी  अन्य  तारीख  के  लिए  स्थगित  कर  दी  गई

 यदि  तो  की  संभावित  तारीख  और  स्थान  क्या

 इस  बैठक  में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  और

 क्‍या  24  1986  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  फाइनल  पर  आंन

 शीषंक  से  प्रकाणित  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  वक्तव्य  पर  भी  चर्चा  के  दौरान
 विचार  ज्ञागेगा  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  आर०  :  और  :

 इस्लामाबाद  में  भारतन्पाकिस्तान  संयुक्त  आंयीग  की  विदेश  मंत्रियों  के  स्तर  पर  होने  वाली

 तीसरी  बैठक  की  तारीखें  अभी  तय  होनी  हैं  ।

 और  आयोग  के  चार  उपायोग  उसी  समय  होने  वाली  अपनी

 बठकों  में  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  की  समीक्षा  करने  के  विशिष्ट  मुददों  पर  भी  विचार-पिमर्श

 फरेंगे  ।

 हरियाणा  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  अनिणित  मामले

 3416,  भरी  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  हरियाणा  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  के कितने  आवेदन-पत्र  अनिर्णीत

 पड़े

 ये  आवेदन-पत्र  कब  से  अनतिर्णीत  पड़े  और

 इस  पर  क्‍या  कार्यवाई  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गहु  संत्रोलय में  राउ्य  मंत्री  रामनिवास  *ि

 से  हरियाणा  सरकार  द्वारा  सत्यापन  रिपोर्ट  ने  भेजने  के  कारण  256

 आवेदन  अनिर्णीत  पड़े  हैं  ।  सम्मान  पेशन  के  लिए  आवेदकों  की  पात्रता  के  संबंध  में  राज्य

 कार  से  रिपोर्ट  प्र।प्त  होने  पर  इन  मामलों  को  रूप  दिया  जायेगा  ।  चूंकि  इनमें  से

 अधिकाँश  आवेदन  1980  की  योजना  से  संबंधित  है  जिसके  अन्तगगंत  आवेदनों  को  प्रस्तुत  करने

 की  अन्तिम  तिथि  21  1992  इस  लिए  ये  3  वर्दों  से  अधिक  समय  से  लम्बित  है  ।
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 संविधान  के  हिस्दी  संस्करण  के  लिए  समिति

 3417,  श्री  अप  चरद  शाह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संविधान  के  हिन्दी  संस्करण  को  अंतिम  रूप  देने  का  कॉर्य  किसी  समितिया
 उप-समिति  को  सौपा  गया

 यदि  तो  इस  समिति  के  अध्यक्ष  का  क्‍या  नाम

 यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  समिति  स्थाप्रित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मासण  संसाधन  थिकास  तथा  गृह  संत्री  पो०  बो०  नरासह  :  से

 संविधान  के  हिन्दी  पाठ  को  उपलब्ध  कराने  का  मामला  मंत्रिमंडल  की  उप  समिति  को

 मौंपा  गया  है  ।

 कम्प्यूटर  उत्पादन  में  वृद्ध

 3418.  श्री  मानवेल्त्र  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कम्प्यूटर  सिस्टम  प्रोडक्शन
 स्थापित  करने  के  लिए  कोई  निर्देशात्मक  लक्ष्य  निर्धारित  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  घ्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिक

 और  अन्‍न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  वी०  :

 सरकार  ने  सातवीं  योजना  की  अवधि  में  कम्प्यूटरों  तथा  कार्यालय-उपस्करों

 वर्ड  प्रोसेसर  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  2440  करोड़  रुपये  रखा

 है  अन्तिम  वर्ष  अर्थात्‌  1989-90  तक  ४70  करोड़  रुपये  का  उत्पादन  हासिल  करने  का  लक्ष्य

 रखा  है  ।

 ँ
 प्रवेश  के  अल्मोड़ा  जिले  में  मोटर  सड़क  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृतिਂ

 3419.  श्री  हरी  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  वन  अधिनियम  के  अधीन  अल्मोड़ा

 जिले  में  निर्माणाधीन  कठपुड़ियाछीना  सेराधाट  मोटर  सड़क  के  बारे  में  आवश्यक  स्व  कति  के  लिए

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  सर्वप्रथम  कब  प्राप्त  हुआ  और  इस  भ्रस्ताव  को  आवश्यक

 स्वीकृति  न  देने  के  लिए  क्‍या  कारण

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  दोवारा  से  संशोधित  प्रस्ताव  भेजा  है  और  यदि

 तो
 ह
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 2 न्‍भ५  ३»  >>  मकर»  थक  कक

 कया  इस  मोटर  सड़क  का  कुछ  भाग  पहले  ही  बन  छुका  और

 यदि  तो  सड़क  के  बाकी  बचे  भाग  का  निर्माण  करने  की  स्वीकृति  कब  तक
 मिलने  की  संभावना  है  ?

 पर्याभशरण  और  यथन  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जियाउरंहमान
 हाँ  ।

 प्रस्ताव  1982  में  प्राप्त  हुआ  था  ।  जैसा  कि  वन
 1980  के  अन्तगंत  अनिवार्य  केन्द्र  सरकार  का  पूर्व  अनुमोदन  प्राप्त  किए  बिना  इस  परियोजना
 पर  काये  1982  में  आरम्भ  हुआ  था  और  इस  प्रकार  यह  उपय्‌ क्त  अधिनियम के
 धानों  का  उल्लंघन  है  ।  अधिनियम  में  कार्योत्तर  अनुमोदन  की  मंजूरी  के  लिए  प्रावधान  नहीं  है
 अतः  कोई  अनुमोदन  प्रदान  नहीं  किया  गया  ।

 नहीं  ।

 हाँ  ।

 प्रश्न  ही  नही  उठता  ।

 बेशानिक  और  औद्योगिक  अनुसंध[न  परिषद  द्वारा  विकसित  प्रौद्योगिको  का

 वाणिज्यक  उपयोग

 3420,  श्री  यशवन्त  राव  गड़ाख  पाटित्  :
 श्री  के०  रामम्‌ति  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  की  प्रयोगशालाओं
 में  किए  गए  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  का  उपयोग  असंतोषजनक  ढंग  से  किया  जा  रहा

 यदि  तो  1984-85  और  1985-86  वर्षो  के  दौरान  कितने  प्रतिशत

 अनुसंधान  कार्य  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  और

 विदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  निर्भरता  कम  करने  के  लिए  उनके  वाणिज्यिक  उपयोग  में

 सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलंक्ट्रॉनिकी
 ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सी  एस  आइ  आर  प्रक्रमों  का  वाणिज्यक  उपयोग  संतोषजनक  है  ।  उनकी

 उपयोगिता  और  अधिक  उन्नत  करने  के  विशिष्ट  पूजीनिवेश  वाले  प्रक्रम  इंजीनियरी

 परामशंदाता  संगठनों  के  माध्यम  से  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।
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 नाभिकीय  ऊर्जा  उत्पादन  और  गए  परमाणु  विद्युत  संयंत्र

 3421.  प्रो०  निर्मला  कुमारो  शक्ताबत  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  लक्ष्य  इस  शताब्दी  के  अंत  तक  10,000  मेगावाट  नाभिकीय
 ऊर्जा  पैदा  करने  का  है  और  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रारम्भिक  तैयारियाँ  कर
 ली  गई

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  देश  में  कितने  नये  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  का

 प्रस्ताव

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  सातवीं  योजना  अवधि  के  लिए  कितनी  धनराशि  की
 मांग  की  गई  थी  और  उन्हें  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  दी  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नाभिकीय  विद्युत  निगम  स्थापित  करने  का  और

 क्‍या  भारत  का  विचार  तीसरे  विश्व  के  विकासशील  देशों  को  नाभिकीय  विद्युत
 प्रौद्योगिकी  की  जानकारी  देने  का  है  ताकि  उन्हें  आथिक  रूप  से  मजबूत  बनाया  जा  सके  ?

 शिक्षान  ओर  मंत्रालय  तथा  महासागर  दिकास  परमाणु  इलैक्ट्रॉलिकी
 और  अतरिक्ष  शिभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  गी०  :  हां  ।

 उन  परियोजनाओं  के  अलावा  जिन  पर  इस  समय  काम  चल  रहा  यह  अनुमोदित
 किया  जा  चुका  है  कि  सातवीं  योजना  में  ऐसे  दो  और  परमाणु  बिजलीधर  लगाए  जाए  जिनमें  से

 प्रत्येक  में  दो  यूनिट  होंगे  और  प्रत्येक  यूनिट  की  क्षमता  235  मेगावाट  होगी  ।  इन  दो  बिजलीघरों

 में  से  एक  तो  कर्नाटक  में  कैगा  में  लगाया  जाएगा  ओर  दूसरा  राजस्थान  में  रावतभादा  में  मौजूदा
 बिजलीघर  के  विस्तार  के  रूप  में  होगा  । लगाए  जाने  वाने  अन्य  बिजलीघरों  के  बारे  में  और

 इस  बारे  में  कि  उन्हें  कहाँ-कहाँ  लगाया  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  सातवीं  योजना  के  लिए  2392.29  करोड़  रुपये  की  राशि

 मांगी  थी  तथा  अंतिम  रूप  से  1410.00  करोड़  रुपये  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  ।

 सिद्धान्त  रूप  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  एक  परमाणु  विद्यूत  निगम  की

 स्थापना  की  जाए  ।

 भारत  परमाणु  ऊर्जा  से  बिजली  पैदा  करने  के  क्षेत्र  में  अपनी  विशेषज्ञता  अन्य

 विकासशील  देशों  को  देना  ।

 ]
 शरकाथियों  के  लिए  पुरर्वास  थोजना  का  कार्यास्िथयम

 3422,  डा०  गोरी  शंकर  राजहन्स  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अनेक  राज्य  सरकारें  शरणाथ५+  *  लिए  बनायी  गयी  पुनर्वास

 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  बहुत  उदासीन
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 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  राज्यों
 सि  काये  अविलम्ब  पूरा  करने  के  लिए  आदेश  दिए  और

 शरणार्थियों  की  पुनवसि  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  राज्य  सरकारों  की  अब

 तक  की  उपलब्धित  क्‍या  है  ?

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  अरूण  :  और  विभिन्‍न

 राज्य  सरकार  शरणार्थियों  के  पुरर्वास  के  लिए  अनेक  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रही  हैं
 ।

 कुछ
 राज्यों  में  कतिपय  योजनाओं  के  कार्वान्‍्वयन  की  प्रगति  आशानुकूल  नहीं  रही  भारत  सरकार

 संबंधित  राज्य  सरकारों  से  पुनर्वास  के  कार्य  को  शीघ्रता  से  करने  के  लिए  आग्रह

 कर  रही  है  ।

 अधिकांश  राज्यों  में  कृषि  तथा  लघु  व्यवसाय  में  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से

 प्रवासियों  से  सम्बन्धित  कार्य  कुल  मिलाकर  पूरा  हो  गया  है  ।  जहां  तक  तिब्बती  शरणार्थियों  क

 प्रश्न  कृषि  तथा  लघु  उद्योगों  आदि  में  सरकारी  सहायता  देकर  38,000  शरणार्थियों  को  पहले
 ही  बसाया  जा  चुका  लगभग  3200  और  व्यक्तियों  को  पुनः  बसाने  का  कार्य  चल  रहा  है  ।
 1971]  के  भारत-पाकिस्तान  युद्ध  के  दौरान  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वाशा  की  कुछ
 मूल  भूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  को  पूरी  हो  गई  है  ।  भ्रृतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  प०

 बंगाल  में  आए  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  का  कार्य  लगभग  पूरा  हो  गया  है  तथा  केवल  कुछ
 अवशिष्ट  कांय॑  पूरे  किये  जाने  शेष  हैं  ।

 महाराष्ट्र-कन टिक  सीमा  धिधाव

 3423,  डा०  दसा  सामन्‍्त
 ओऔ  बंनंभारी  लाल  पुरोहित

 सा श्रीं  प्रकांश  भी०  पाटिल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  वर्नाटक-महाराष्ट्र  सीमा  विवाद  नो  हल  करने  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  से  पहल  करते  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  केसट्रोय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  उनके  द्वारा  इस  मामले  में
 बया  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 क्‍या  इस  संबंध  में  महाराष्ट्र  स ेविधायकों  सहित  कोई  प्रतिनिधि  मंडल  दिसम्बर
 1985  में  भूतपूर्व  केन्द्रीय  ग्रह  राज्य  मंत्री  स ेभिला  था  और  यदि  तो  उन्होंने  प्रतिनिधि  मंडल

 के  सदस्थों  को  क्या  आश्वासन  दिया  था  ?

 सानग  संसाधन  शिकास  तथा  गृह  संत्री  पो०  नरसह  :  केन्द्र  सरकार
 से  मामते  में  कदम  उठाने  का  अनुरोध  किया  गया

 सम्पूर्ण  मामला  विचाराधीन  है  ।

 महाराष्ट्र  से  एक  प्रतिनिश्चि  मण्डल  ,1985  में  ग्रह  मंत्रालय  में  भूतपुर्व
 राज्य  मंत्नी  ए०  से  मिला  था  ।  दतिति  मण्डल  को  कोई  आश्वासन  नहीं
 दिया  गया  था  ।
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 anemones  कक  +न  «न  «आन  सन  अमन»

 है
 अराणली  की  पहांड़ियों  का  विकास

 3424.  श्री  वृद्धि  अन्‍्व  क्‍या  योजना  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अरावली  पहाड़ी  क्षेत्र  के विकास  संबंधी  योजना  को  सिद्धांत  रूप  से
 स्वीकार  करं  लिया

 यदि  तो  योजना  आयोग  द्वारा  इसे  स्वीकृति  प्रदान  करते  में  विलंब  के  क्‍या
 कारण  और

 प्रस्तावित  योजना  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  जाएगी  ?

 योजला  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  अरांवली  पर्वतीय  क्षेत्र
 के

 विकास  को  जिम्मेवारी  राज्य  सरकार  की  है  ।

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  पवंतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रेम  की
 व्याप्ति  अरावली  पव॑तीय  क्षेत्र  तक  बढ़ाते  का  केस्ट्रीय  सरकार  के  विच्ाराधीन

 कुछ  विभागों  का  कम्प्यूटरोकरण  प्रणाली  आरम्भ  करना

 3425,  श्री  रेणु  पद  दास  :  क्या  प्रधान  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)  कुछ  विभागों  का  कम्प्यूटरीफरण  करने  के  लिए  सरकार  ने  कितना  धन  थर्च  करने

 का  निर्गत्  किया  है  तथा  विभाग-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इस  प्रकार  के  कम्प्यूटर  कहां  से  प्राप्त  किए  और

 इन  मशीनों  की  आदि  की  क्या  व्यवस्था  है  ?

 शिजान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रांलय  तबा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी

 ओर  अन्तरिक्ष  विमागों  श्रें  राज्य  मन्‍्त्री  शिधराज  णी०  :  सरकार  केन्द्रीय  तथा

 राज्य  स्तर  पर  सरकार  के  घिभिन्‍न  विभागों/मंत्रालयों  को  आपस  में  जोड़ने  की  हैष्टि  से  एक

 राष्ट्रीय  कम्प्यूटर  नेटवर्क  विकसित  करने  का  कार्यक्रम  क्रियाम्वित  कर  रही  यह  कार्यक्रम

 राष्ट्रीय  सूचना-जिज्ञान  केन्द्र  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  जिंसने  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न

 विभागों  का  कम्प्पयुटरीकरण  करने  की  हृंष्टि  से  ही  अमेफों  सॉफ्टवेयर  प्रणालियों

 का  विकास  किया  इस  प्रयोजन  के  राष्ट्रीय  सूचना-विशञान  केन्द्र  को  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  62  करोड़  रुपये  की  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ।

 राज्य  स्तर  पर  जिन  मध्यम  स्तर  के  कम्प्यूटरों  की  आवश्यकता  उन्हें  स्वदेशी

 विनिर्माण  कर्ताओं  से  प्राप्त  किया  जाएगा  ।  इन  को  बड़े  आकार

 अथवा  सुधर-मिनी  कम्प्यूटर  प्रणालियों  का  विनिर्माण  करने  की  अनुमति  दी  गई  आवश्यक
 सूक्ष्म  संसाधित्र  प्रणालियों  की  खरीद  स्वदेशी  स्त्रोतों  से  की  नेटवर्क  के

 लिए  जिन  बड़े  पैमाने  की  अगालियों  बी  आवश्यकता  है  और  जो  देश  में  विक्िमितਂ
 नहीं

 की  जाती

 उनकी  खरीद  जापान  की  एक  मेस्स  एन०  ई०  सी०  के  से  पहले  ही  कर  ली  गई
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 इन  मशोौनों  का  रख-रखाव  या  तो  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  स्वयं  या  फिर  सी०

 एम०  सी०  लिमिटेड  द्वारा  किया  जा  रहा  है|किया

 परमाणु  विद्यत  कार्यक्रम  के  लिए  बाजार  ऋण

 3426.  श्री  सत्येश  नारायण  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरंकार  का  विचार  अपने  परमाणु  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  बाजार  ऋण
 लेने  का

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  परमाणु  ऊर्जा  से  इतना  लाभ  होगा  कि  इस  प्रकार  के  ऋणों  की  आदायगी
 की  जा  सके  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  इलेक्ट्रॉलिकी
 ओर  आस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  वी०  :  से  सिद्धान्त
 रूप  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  एक  परमाणु  विद्युत  निगम  की  स्थापना  की  अभी
 इस  बारे  में  ब्यौरा  तैयार  किया  जाना  है  ।

 भूतपूर्व  सेनिकों  को  रियायतें

 3427,  शो  अजय  मुशरान  :  कया  रक्षा  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1977-79  के  दौरान  भूतपूर्व  सैनिकों  को  यात्रा  कैन्‍्टीन  के

 सामान  पर  बिक्री  कर  में  छूट  जैसी  पहले  दी  गई  अनेक  रियायतें  समाप्त  कर  दी  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भूतपूव  सैनिकों  के  हितों  में  और  उनके  कल्याण  के  उपाय
 के  रूप  में  उन  रियायतों  को  बहाल  करने  का  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अदण  :  भूतपूर्व
 सेनिकों  के  विशेष  रूप  से  हकदार  समूहों  को  जो  यात्रा  रियायत  सुविधा  पहले  उपलब्ध  थी  उसे
 1977-79  के  दौरान  समाप्त  नहीं  किया  गया

 जहाँ  तक  बिक्री-कर  में  छूट  देने  का  संबंध  यह  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  के

 अन्तगंत  आता  फिर  .  प्राप्त  सूचना  के  यह  जहाँ  1977  से  पहले  लाग्रू
 की.गई  थी  उक्त  अवधि  के  दौरान  समाप्त  नहीं  की  गई  थी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिसो  बंगाल  में  परियोजनाओं  के  पूरा  किए  जाने  में  प्रगति

 3428.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुस्शो  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  परियोजनाओं  की
 संख्या  क्‍या

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  उनकी  उपलब्धि  और  लक्ष्यों  का
 ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  होने  की  रिपोर्ट

 मिली  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  ए०  ए०  गनो  खान  :  से  केन्द्र

 सरकार  की  और  केन्द्रीय  प्रायोजित  पयोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  उपलब्धि  और  लक्ष्यों

 संबंधी  आंकड़ों  का  फैसला  नहीं  किया  जाता  और  इनका  ब्यौरा  राज्यवार  आधार  पर  रखा  जाता

 है  ।  इस  बात  को  धप्रान  में  रखते  इस  प्रश्न  के  संबंध  में  संक्षिप्त  सूचना  दे  पाना  संभव

 नहीं  होगा  ।

 सीमा  बिशादों  के  लिये  न्यायाधिकरण

 3429.  श्री  घू०  एच०  पटेल  :  क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिस्न  राज्यों  के  बीच  सीमा  विवादों  को  हल  करते  के  उद्देश्य
 से  सरकार  का  विचार  विवादों  संबन्धी  न्‍्यायाधिकरणਂ  नियुक्त  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 यदि  उसके  क्या  कारण

 कुछ  क्षेत्रों  से  इस  तरह  की  मांगें  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या

 क़िया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 :  इस  समय  सरकार  के  विद्यचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 सरकार  का  यह  विचार  रहा  है  कि  अन्तर्राज्यीय  सीमा  विवादों  उनके  तथ्यों

 और  परिस्थितियों  की  ध्यान  में  रखते  हुए  हल  किया  जा  सकता  है  और  यह  कि  इस  प्रकार  के  सभी

 मामलों  के  उपयुक्त  सिद्धान्त  तैयार  करना  कठिन  होगा  ।

 (a)  हाल  के  कुछ  स्रभय  में  इक्ष  प्रकार  की  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  स्पूरो  हे

 रा

 3430.  शी  एन०  बेंकटरत्मस्‌  :

 .>  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  राज्य  और  जिला  स्तरों  पर  अपराध  रिकार्ड

 शाख्राओं  को  सक्षिय  ब॒द्धाते  के  कई  मार्म  निर्देश  जारी

 यदि  तो  इसके  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  सुझाव  दिया  गया  और

 राष्यों  ने  उन्हें  अपना  लिया  हैं  और  यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  वतंमान

 स्थिति  क्‍या  है  ?

 आस्तरिक्ष  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  जी  हां
 श्रीमान्‌  ।  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  राज्यों  में  राज्य  अपराध  रिका्डस

 ब्यूरो
 और  जिला

 _  अपराध  रिकाडूस  ब्यूरो  स्प्वापित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  हालांकि  रीज्य  और  जिला

 अपराध  रिकार्ड  ब्यौरों  स्थापित  करने  वी  रूप  रेखाएਂ  काफी  सीमा  तक  राज्य  सरकारां  पर  छोड़

 दी  गई  हैं  फिर  भी  यह  भुझाव  दिया  गया  है  कि  राज्य  अपराध  रिकाडस  ब्यरो  का  अध्यक्ष

 पुलिस  उप  महानिरीक्षक  के  स्तर  का  अधिकारी  होना  चाहिए  और  इसमें  जहाँ  राज्य  पुलिस
 संगणक  केन्द्र  है  अथवा  जब  कार्य  प्रणाली  फिगर  प्रिंट  तथा  खुफिया  विभाग

 के  अपराध  आंकड़े  अधीक्षक|पुलिस  उपायुक्त  के  पूर्ण  प्रभार  में

 जिला  अपराध  रिकाडं  ब्यूरो  की  अध्यक्षता  जिले  के  आँकड़ों  के  अनुसार  उप  पुलिस  अधीक्षक

 अश्रबा  अपर  पूलिस  अधीक्षक  के  स्तर  के  किसी  अधिकारी  द्वारा  पूर्णालीन  आधांर  पर  की

 जानी  चाहिए  ।

 कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  संबंध  में  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई

 जेज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  प्रयोगशालाओं  का  वर्जा  बढ़ाया  जाना

 मा  व  |
 3431.  भी  बाला  साहिब  बिदे  पाठिल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करंगे  कि  :

 देश  में  कितनी  राष्ट्रीय  तथा  क्षत्रीय्र  अनुसंधान  प्रयोगशालायें  काम  कर  रही

 क्‍या  स़रकार  का  विचार  उच्च  तथा  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  बढ़ती  हुई
 मांग  को  करे  के  लिये  इन  प्रयोगशालाओं  का  दर्जा  बढ़ाने  का

 7... -  (a)  क्‍या  सरकार  का  कतिपय  अनुसंधान  परियोजनाओं  में  समयबद्ध  कायंक्रम  निर्धारित

 करने  का  विचार  और  |  हतक  सारी  7६

 थदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?
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 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉलिको
 ओर  अंतरिक्ष  बिभागों  सें  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  विभिन्न  अभिकरणों

 के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  और  जैंनुंसंघान  संस्थानीं  की  संध्या  लंगंभंग  236  इनमें
 से  39,  जिनमें  6  क्षेत्रीम  अनुसंधान  प्रयीोगशॉलएऐंः  शामिल  सी  एंसं  आइ  अर  की  संरक्षेता  के

 अखगंत  हैं  ।

 इन  प्रयोगशालाओं  में  उपलब्ध  सुविधाएं  निर्रेतेर  सुधोरी  गई  हैं  और  बढ़ाई
 गई  हैं  ।

 हाँ  ।

 सममवद्धਂ  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिएं  बहुत  से  लंदेंय  निर्धारित  कार्यक्रम
 कार्यान्वयन  हेतु  तैयार  किये  गये  हैं  ।  सामान्यतौर  पर  अनुसंधान  और  विकांस  कोर्येक्रम  मील  के

 पत्थर-की  गतिविधियों  के  साथ  लक्ष्य  आधार  पर  सुनिश्चित  जां  रहे  हैं  ।  प्रगति  के  लिए  हगकी
 की  जाती  है  और  सम्रयवद्धता  का  अनुसरण  किया  जाता  इसके  अतिरिक्त  प्रायोगिक  स्वरूप

 के  कुछ  प्रमुख  कार्यक्रम  और  उपयोगकर्ता  अभिकरणों|  विभागों|  उद्योगों  द्वारा  प्रायोजित  अनुसंधान
 परियोजनायें  समयवद्ध  है  ।

 माइकरो-इलेक्टॉलिक  परिवद

 3432.  श्री  डी०  पाटिल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक  परिषद  के  सदस्यों  के  नाम  क्या

 इस  परिषद  को  कया  काये  सॉंपे  गये  और

 84,  तथा  से  इलंबट्रॉमिकी  की  अवधि

 के  दोरान  इस  परियद  की  कितनी  बंठकं  हुई  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोक्चोगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमार  इलंबट्रॉमिकी
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  बी०  ओर

 राष्ट्रीय-सूक्ष्य  परिषद  का  मठम  और  उसकेਂ  कार्य  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  सूक्मः  इलैक्ट्रॉमिकी  परिंषंद  को  गठन  दिंनोंक  3
 तक  को

 जारी  किए  गए  संकल्प  द्वारा  किया  गया  राष्ट्रीय  सूर्दर्म  इलैक्ट्रॉनिकी  परिषद  नें  अब  तक  दिनाँक

 24  तथा  2  को  दो  (2)  बैठक  आयोजित  को  हैं  ।

 विवरण

 शठन
 बर्तमान  सबस्य  का  नाव

 इलेक्ट्रॉलिकीਂ  आयोग  अध्येक्ष

 2.  इलैक्ट्रॉनिकी  विभाग  सदस्य  श्री  सु०  रा०
 विजयकर

 3.  अंतरिक्ष  विभाग  सदस्य  प्रोਂ  यु०  आर०  राब
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 4.  संचार  मंत्रालय  सदस्य  श्री  डी०  के०  संगल

 5.  औद्योगिक  विकास  विभाभ  सदस्य  श्री  एस०  श्रीवास्तव

 6.  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  विभाग  सदस्य  श्री  पी०  सी०  जैन

 7.  सचिव  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  सदस्य  डा०  एस०  अरुणाचलम्‌

 विभाग  मंत्री  के  वशानिक

 8.  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  सदस्य  डा०  राजा  रमन्‍ना

 9.  शिक्षा  मंत्रालय  सदस्य  श्री  आनन्द  सरूप

 10,  महा  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  सदस्य  डा०  ए०  पी०  मित्रा

 अनुसंधान  परिषद

 11.  सदस्य  इलेक्ट्रॉनिकी  सदस्य  श्री  एस०  वेंकीटरमणनू
 12.  इलैक्ट्रॉनिकी  आयोग  सदस्य  डा०  आर०  पी०  बधवा

 13.  सूक्ष्म  इलैक्ट्रॉनिकी  के  क्षत्र  में  इलैक्ट्रॉनीकी  ---

 द्वारा  नामित  किए  जाने  +--

 14.  दो  विशेषज्ञ

 15.  राष्ट्रीय  सदस्य-सचिव  डा०  ना०  बा०  नेरूरकर

 सूक्ष्म  इलैक्ट्रॉनिकी  परिषद  इलैक्ट्रॉनिकी  विभाग
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 कार्य  परिषद  पर  निम्नलिखित  कार्यों  का  उत्तरदायित्व

 1.  केन्द्रस्थ  विन्दु  के  रूप  में  कार्य  करने  वालो  संस्था  ताकि  इस  बात  का  सुनिश्चत

 हो  सके  कि  सुक्ष्म  इलेक्ट्रॉनिकी  के  क्षत्र  में  समूचे  कार्यक्रम  की  गति  तथा

 गुणवत्ता  ऐसी  हो  जिससे  इस  काये  में  लगी  विभिन्‍न  एजेन्सियों  के  प्रयासों  से  संपूर्ण

 राष्ट्र  लाभान्वित

 '
 2,  सूक्ष्म  इलैक्ट्रॉनिकी  के  लिए  एक  एकीकृत  राष्ट्रीय  योजना  तैयार  उसकी

 आवधिक  समीक्षा  करने  तथा  उसे  अद्यतन  बनाने  का  जिसमें  सभी  क्षेत्रों

 में  अनुसंधान  तथा  प्रौद्योगिकी  आदि  काये

 शामिल

 3.  सूक्ष्म  इलैक्ट्रॉनिक  और  जहाँ  कहीं  उपयुक्त  सूक्ष्म  इलेक्ट्रॉनिक
 प्रणालियों  और  प्रणालियों  की  राष्ट्रीय  आवश्यकताओं  का  अधिकतम  मानकीकरण

 करने  के  लिए  संवर्धनकारी  तथा  दोनों  प्रकार  के  उपाय

 ऊपर  विनिदिष्ट  किए  गए  अजुसार  राष्ट्र  की  शूक्ष्म  इलैक्ट्रॉनिकी  की  अल्प  तथा

 दी्घ  कालीन  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिकतम  आत्मनिरभरता  के

 आधार  पर  प्रौद्योगिकी  विषयक  एक  योजना  तैयार  करना  तथा  उसका

 क्रियास्वयन  सुनिश्चित

 ब् हि

 .
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 प्रौद्योगिवी  योजना  ज्लथा  उसके  क्रियान्वयन  के  एक  अंग  के  रूप  में  सूक्ष्म  इलैबट्रॉनिकी
 से  संबंधित  प्रौद्योगिकी  के  आयात  तथा  विदेशी  सहयोग/सहायता  हेतु  सभी  प्रस्तावों

 पर-चाहे  वे  विनिर्माता  अनुसंधान  व  विकास  संस्थानों  से  प्राप्त  हो  अथवा

 अन्य  एजेन्सियों  से  प्राप्त  हो  विचार  करना  तथा  उन  पर  निर्णय

 प्रौद्योगिकी  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  ही  अनुसंधान  और  विकास  का

 अविष्योन्मुदी  पहलुओं  सहित  एक  एकीकृत  कार्यक्रम  तैयार  जिसमें

 इलैक्ट्रॉनिक  परिपथों  के  उत्पादन  विशेष  सामग्रियाँ  और

 उत्पादन  के  लिए  थथा  उचित  पूंजीगत  वस्तुएँ-आदि  शामिल  तथा  इस  योजना

 को  क्रियान्वित  कराने  के  लिए  जो  संवधेनात्मक  समन्वय  कार्य  तथा  वित्तीय
 प्रबंध  आवश्यक  उन्हें  इस  प्रयोजन  के  लिए  यह  .  परिषद  देश  में  सूक्ष्म

 इलैक्ट्रॉनिकी  से  संबंधित  सभी  तथा  विकास  कार्यक्रमों  पर  विचार

 उन्हें  अनुमोदन  प्रदान  करेगी  और  उनपर  निगरानी

 सभी  प्रकार  के  सूक्ष्म  इलेबट्रॉनिक  परिपषथों  के  लिए  समन्वित  रूप  से  पर्याप्त

 उत्पादन-क्षमता  हासिल  करने  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  संवर्धनकारी  तथा

 दोनों  प्रकार  के  उपाय

 प्रयोकताओं  की  विशष्ट  आवश्यकताओं  विशेषकर  निर्णायक  तथा  सामरिक

 महत्व  के  क्षेत्रों  अधिकतम  आत्मानभरता  के  आधार  पर  पूरा  कराने  का  सुनिश्चय
 करने  के  लिए  उपयुक्त  (3)  से  (7)  पर  बताए  गए  उपायों  में  तालमेल  तथा

 एक  रूपता

 राष्ट्र  द्वारा  सूक्ष्म  इलैक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  में  किये  जाने  वाले  प्रयासों  के  लिए  चाहे  वे

 अनुसंधान  तथा  विकास के  क्षेत्र  में  हों  अथवा  उत्पादन  अनुप्रयोगों  के
 क्षत्र  में

 आवश्यक  विभिन्‍न  प्रकार  के  तथा  बड़ी  संध्या  में  वैशानिक  और  तकनीकी  जनशक्ति

 को  यथासंभव  कम  से  कम  समय  में  तैथार  करने  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  तथा

 विशिष्ट  कार्य  योजना  बनाना  और  प्राथमिकता  के  अधार  पर  उस  योजना  को

 न्वित  कराने  के  लिए  आवश्यक  समन्वयकारी  तथा  वित्त  व्यवस्था

 ऐसी  सभी  आवश्यक  औद्योगिक  लाईसेसिंग  तथा  अन्य

 कारी  और  संदर्धनकारी  नीतियाँ  तैयार  करना  जो  अधिकतम  आत्मनिर्भरता  के

 आधार  पर  सक्ष्म  इलैक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  में  इस  बात  का  सुनिश्वय  करना  कि  राष्ट्र

 इस  क्षत्र  में  एक  सुहढ़  प्रौद्योगिकीय  तथा  उत्पादन-क्षमता  विकसित  कर

 हमारी  अध॑व्यवस्था  और  हमारे  समाज  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  सूक्ष्म

 इलैक्ट्रॉनिकी  के  सभी  अनुप्रणोगों  को  बढावा  देने  के लिए  जो  भी  उपाय  सुसंगत  तथा

 उपयुक्त  उन्हें  बिनिरदिष्ट  तथा  क्रियान्वित  करना  |

 81.
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 रात

 बिहार  में  परमाणु  ऊर्जा  और  भारी  जल  संयंत्र
 थी

 3433,  झरी  कासो  पद्ताद  पाण्डेय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  देश  में  यूरेनियम  की  आवश्यकताओं  का  अधिकांश  भ्राग  बिहार  में  जादुगुडा  से
 प्राप्त  यूरेनियम  से  पूरा  किया  जाता

 ब्रिहार  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  और  भारी  जल  संयंत्र  रुथाम्ित  न  करने  के  क्या

 कारण  हैं  जबक़ि  वहाँ  कच्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध

 क्‍या  बिहार  में  बिजली  के  गंभीर  संकट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार

 वहाँ  एक  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  करने  का

 यदि  इसके  कब  तक़  काये  आएरम्ध  कर  देने  की  है  और  वह  कहाँ

 स्थापित  किया  जाएगा  तथा  उस  पर  कितनी  ल्ायत  और

 यदि  तो  इश्त  संबंध  में  सरकार  को  किन  कठिनाइयों  का  सामनां  करना  पड़

 रहा  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासाग़र  परमसयूजु  इलंकट्रों
 ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  शिक्नराज़  ब्री०  :  हाँ  ।

 किसी  परमाणु  बिजलीघर  या  भारी  पानी  संयंत्र  को  लगाने  के  लिए  स्थल  निर्धारित
 करते  समय  यह  बात  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  रखती  है  कि  उस  स्थल  के  पास  यूरेनियम  मिलता

 है  या  नहीं  ।

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  गठित  स्थल  चयन  समिति  ने  द्रन  स्थलों  का  अध्ययन
 किया  है  जिनके  नामों  की  सिफारिश  बिहार  सरकार  ने  को  थी  तथा  पूर्वी  विद्यत  जिसमें

 बिहार  भी  शामिल  के  बारे  हें  उस  समिति  की  रिपोर्ट  विचादाधीन  है  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 फैलाने  वाले  उद्योगों  का  पता

 3434.  कुमारी  पुष्पा  देवी
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किन-किन  राज्यों  सं  प्रदृष्षण  निवारण  तथा  नियंत्रण  द्ोड्डों  की  स्क्षपप््ा  की  गई  है

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  में  विभिन्‍न  राज्य  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण
 बोर्डों  द्वारा  कितने  उद्योगों  को  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योग  मानता  गया  है  ।

 इनब्रें  से  कतने  जूच्चोगों  ने अब  तक  प्रद्ुषण  तिदारण  और  नियंत्रण  के  लिए  पर्याप्त

 कदम  उदाये  गये  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 mace  ,  पर्सविरश

 ु  पर्गनावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहलान  अस्सारी  )  :  जिन
 राज्यों  में  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  वोडो  की  स्थापना  की  गई  हैं  वे  (1)  आंध्र  (2)
 असम  (3)  (4)  (5)  (6)  हिमाचल  (7)  जम्मू  तथा

 (8)  (9)  (10)  मध्य  (11)  (12)  (13)
 (14)  (15)  (16)  (17)  उत्तर  तथा  (18)

 पश्चिम  बंगाल  ।

 से  बड़े  व  मझौले  श्रेणियों  के  4054  प्रदूषकारी  उद्योगों  का  पता  लगा  लिया
 गया  जिन्तमें  से

 2076  उद्योगों  ने  आाबश्यक  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरणों  की  अधस्थापना  कर
 ली  ये  उद्योग  हैं:-चीनी.  कास्टिक  तेल  ड्िलिंग  एवं  शोधक

 मानय-निमित  रेशा  लोहा  तथा  कपड़े  लुगदो  तथा

 «  अका्बनिक  काबंनिक  व  पैट्रो  थममंल  खाद्य  तेल
 व  पेन्टस  व  रंगाई  सामान्य  खनिज

 व  रबड़  उत्पाद  तथा  खाद्य  सामग्री  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  को  अधिक  प्रबन्ध  तकनोक  को  जानकारी

 देने  की  योजना

 3435,  श्री  नरेशचन्द्र  चतुर्वेदी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  में  नवीन  कुशलता  लाने  और  उनकी
 कायं  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  उन्हें  आधुनिक  प्रबंध  तकनीक  की  जानकारी  देने  की  कोई  योजना

 तैयार  की  और
 -

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  चिबस्थ  :

 हाँ  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेबा  के  अधिकारियों  के  लिए  ये  प्रशिक्षण  कार्यक्रम॑  तीन  स्तरों

 पर  आय्रोजिल  किए  गए  अर्थात्‌  6-9  बर्षों  की  सेवा  वाले  अधिकारियों  के  लिए  कयेक्रम

 जिसमें  कार्यक्रम  कार्यान्वियन  पर  बल  दिया  जाता  10-16  वर्षों  की  सेबा  वाले  अधिकारियों  के

 लिए  कार्यक्रम  जिसमें  प्रबन्ध  अवधारणाओं  और  निर्णय  लेने  पर  कल  दिया  जाता  और  17-20

 वर्षों  की  सेवा  वाले  अधिकारियों  के  लिए  कार्यक्रम  जिसमें  नीति  नियोजन  और  विश्लेषण  पर  बल

 दिया  जाता  है  ।  राज्य  प्रशिक्षण  प्रबन्ध  भारतीय  लोक  प्रशासन  संस्थान  और

 लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  प्रशासन  अकादमी  मसूरी  में  तीन  स्तरों  के  लिए  निर्धारित  21

 पाठयक्रन  अब  तक  पूरे  किए  जा  चुके  ये  पाठ्यक्रम  इसलिए  तैयार  किए  गए  हैं  ताकि

 ब्यावसाथि  क्षमता  यिकसित  की  जा  सके  और  जनता  के  गरीब  तथाਂ  पिछड़े  बंगों  के  लोभ  के  लिए

 बलाए  गए  कार्यक्रमों  का  प्रशावी  कार्यान्वयन  किया  जा  सके  ।

 इसके  अतिरिक्त  यह  मंत्रालय  भारतीय  प्रशासनिक  सेवां  के  से  ऊपर  के  स्तर  तक

 के  अधिकारियों  के  लिए  एक  सप्ताह  के  पुनश्क्याँ  पाठक़म  भी  चला  रहा  ऐसे  77  पाठ्यक्रम
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 पहले  ही  चलाए  जा  चुक॑  हैं  और  आशा  है  कि  जून  1986  के  अन्त  तक  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 के  सभी  अधिकारी  इनमें  भाग  ले  चुके  होंगे  ।

 विभिन्‍न  अखिल  भारतीय  और  समूह  सेवाओं  से  सम्बन्धित  मंत्रालयों|विभागों  को

 भी  ऐसे  ही  प्रशिक्षण|पुनश्चर्या  कार्य  क्रम  तैयार  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 प्रोपेगेशन  आफ

 3436,  श्रो  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  पेड़  लगाने  का  प्रोपेगेशन  आफ  नामक  एक  नया

 तरीका  विकसित  किया  गया  जिसक  द्वारा  तुरन्त  पेड़  लगाये  जा  सबते  और

 कया  इस  तरीके  का  परीक्षण  किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्‍या

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :  और
 उदभिज्ज  प्रवरधन  प्रोपेगेणशन  आफ  कुछ  द्ृक्षों  की  प्रजातियों  के  रोपण  का  एक
 प्रमाणित  तरीका  है  जिसकी  इस  पद्धति  पर  प्रतिक्रिया  होती  टिशू  संवर्धन  उदभिज्ज  प्रवधंन

 की  एक  पद्धति  पर  राष्ट्रीय  रसायन  पुणे  ने  प्रयोग  किया  है  ।

 इसे  बनरोपण  में  मानक  पद्धति  के  रूर  अपनाये  जाने  से  इस  तकनीकी  की  व्यापक  क्षेत्रीय
 परीक्षण  आवश्यक  है  ।

 लंण्ड  यूज  एण्ड  बेस्टलंड  डिवलपमेंट  कांउसिल  को

 3437,  श्री  के०  प्रधानो  :

 डा०  थो०  एल०  शलंश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  लैंड  यूज  एण्ड  वेस्टलैंट  डिवलपमेंट  कांसिलਂ  की  गत  फरवरी  में

 उन्होंने  जनता  आन्दोलन  को  प्रोत्साहन  देकर  5  मिलियन  हेक्टयर  भूमि  को  प्रतिवर्ष  इंघन  की

 लकड़ी  और  चारे  की  खेती  के  अन्तर्गत  लाने  की  बात  को  दोहराया

 यदि  तो  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  ने  उक्त  कार्यक्रम  के  बारे  में  क्या

 कार्यवाही  की  और

 समस्त  देश  में  परती  भूनि  थिकास  कार्यक्रम  को  सफलता  से  लाग्रु  करने  के  लिये

 राज्य  गैर-स  रकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  और  बैंकों  को  क्या  भूमिका  सौपी  गई  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्री  जियाउरंह॒रान  अस्सारी  :
 हाँ  ।

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  थिकास  बोडे  द्वारा  एक  कार्यकारी  योजना  आरम्भ  की  गयी  है  ।

 कार्यक्रम  की  सुख्य  विशेषताश  संलर्त  विवरण  में  दो  गयी

 कार्यकारी  योजना  के  कार्यान्वयद  के  लिए  राज्य  सरकारें  प्रधान  अभिकरण  होंगी  ।
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 अपने  आवथश्क  कच्चे  माल  के  उत्पादन  के  लिए  वन-आधारित  उद्योगों  को  परती  भूमियों
 के  वन  रोपण  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जायेगा  ।  उद्योगों  की  सामान्यतः  ग्रामीण  निवास  स्थलों

 से  दूर  परती  भूमियों  पर  वृक्ष-आच्छादन  को  बढ़ाने  के  लिए  उत्साहित  किया  जायेगा  ताकि

 ग्रामीण  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जा  सके  तथा  जन  समुदाय  क॑  विद्यमान  उपयोग  पर  बिना

 व्यवधान  डाले  जन  सनुदाय  को  आवश्यकता  की  पूरा  किया  जा  सके  ।

 वनरोपण  के  अलग-अलग  व्यक्तियों  तथा  सहकारी  समितियों  दोनों  द्वारा  बेक-प्राह्म
 योजनाओं  को  तैयार  करते  बैक  वित्त  को  काम  में  लाने  के  राज्यों  को  सक्रिय  रूप  से  अन्वेषण

 करने  का  अनु  रोध  किया  गया  है  ।

 आविवासो  क्षेत्रों  में  भू-धारिता  प्रणालो

 3438,  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  आदिवासी  क्षेत्रों  में  भू-धारिता  प्रणाली  के  बारे  में  अध्ययन

 दल  गठित  किया

 यदि  तौ  उसके  निदेश  पद  और  गठन  क्या

 क्‍या  आदिवासी  क्षेत्रों  की  भू-धारिता  प्रणाली  से  परिचित  किसी  संसद  सदस्य  को

 धस  अध्ययन  दल  में  नहीं  रखा  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  दल  में  किसी  आदिवासी  संसद  सदस्य को  शामिल

 करने  तथा  इसे  और  अधिक  व्यापक  बनाने  का  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  हां  ।

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  भू-धारिता  प्रणाली  से  संबंधित  अध्ययन  दल  के  विधारार्थ

 विषय  और  इसका  गठन  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 से  अध्ययन  दल  की  सदस्यता  आदिवासी  क्षेत्रों  में  भू-धारिता  प्रणाली

 के  क्षेत्र  में  विशेषज्ञों  तक  सीमित  अध्ययन  दल  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि

 वह  जनता  और  जन  प्रतिनिधियों  सै  सम्पर्क  करें  ।  संसद  सदस्यों  को  शामिल  करने  के

 लिए  इसकी  सदस्यता  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  भू-घारिता  प्रणाली  से  संबंधित  अध्ययन  दल  के  विभारा्े  विषय

 निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  अध्ययन  दल  के  विचारार्थ  आदिवासी  क्षेत्रों  में  भूमि  के  प्रकार  और  सीधा

 भूमि  पर  आधारित  उपलब्ध  संसाधनों  की  जांच  करना
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 (2)  एल०  ए०  एम०  पी०  एस०  ग्राम  समुदायों  द्वारा  भूमि
 धनों  के  उपंयोग  के  विनियमन  के  भूमि  संसाधन  से  संबंधित  उनमें  प्रचलित

 संस्थागत  प्रबन्धों  के  तथा  संस्थाओं  के  प्रकार  और  विभिन्‍न  अनुसूचित
 जातीय  समुदायों  के  बीचें  पाई  जाने  वाली  भू-धारिता  पद्धति

 (3)  भूमि  संसाधन  पर  जनजातीय  समुदायों  की  निर्भरता  की  और

 न
 (4)  भूमि  संसाधन  के  आर्थिक  महत्व  के  बारे  में  अलग-अलग  आदिवासी  समुदायों  की

 जागरूकता  का  प्रकार  और

 (5)  विभिन्‍न  कानूनों  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  भुमि  और  भूमि-आधारित  संसाधनों  पर

 जनजातीय  समुदायों  की  परम्परागत  पहुँचे  को  किस  सीमा  तक  स्वीकार
 किया  गया

 (०)  आदिवासी  क्षेत्रों  में  भूमि  व्यवस्था  से  संबंधित  का्यंवाई  और  सर्वेक्षण  के  ब्गर्यान्वयन  -

 के  अनुसरण  में  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  और

 (7)  विकास  कार्यकलापों  तथा  विभिन्‍न  प्रशासनिक  और  विधायी  उपायों  के

 भूमि  और  भूमि-आधारित  संएश।धनों  को  पहुँच  और  नियंत्रण  विषयक

 परिवतंन  ।

 अध्ययन  दल  का  गठन  नीचे  दिया  गया

 (1)  डा०  बी०  राय  अध्यक्ष
 अतिथि  विक  स  सनुदाय
 29,  राजपूर  1005

 (2)  श्री  गंगुमेई  काबुई-सदस्य
 प्रोफेसर  मणिपुर  विश्वविद्यालय

 इम्फाल

 (3)  प्रोफेसर  जी०
 प्रोफेसर  आन्ध्र  प्रदेश

 आन्ध्र  प्रदेश

 (4)  प्रोफेसर  जगन्नाथ

 समाज  विज्ञान  दक्षिण  गुजरात
 विश्वविद्यालय  उधिया  मगदला  स

 (5)  श्रीमती  आर०  ओ०

 भतेप वे  संघ  लोक॑  सेवी  आयोग

 [  5,  पंडारा  नई
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 (6)  श्री  ए०  आर०

 संथाल  परगना

 डुमका

 (7)  श्री  मुरकोठ  रघुन्नी-बित्रा
 कन्‍नौर

 (8)  डा०  भूपिन्दर
 योजना

 योजना  नई

 पुनर्वास  के  लिये  राजस्थान  को  केरद्रीय  सहायता

 3439,  श्री  बनचारी  लाल  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 फरवरी  में  आयोजित  राज्यों  के  पुनर्वास  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  क्या  मुख्य  निर्णय
 लिया  गया  और

 राजस्थान  सरकार  की  पुनर्वास  संबंधी  भावी  योजनायें  हैं  और  इन  योजनाओं

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 आस्तरिक्ष  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्री  अरूण  :  और  सम्मेलन

 मुख्यतः  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  पुनर्वास  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की

 समीक्षा  करने  के  लिये  आयोजित  किया  गया  था  ।  यह  निर्णय  किया  गया  था  राज्यों  को  सावधानी

 पूर्वक  जांच  करनी  अवशिष्ट  कार्य  का  पता  लगाना  चाहिए  तथा  एक  निश्चित  अवधि  में

 प्रे  किये  जाने  वाले  विशिष्ट  कार्य  को  सौपना  भी  चाहिए  |  यह  भी  महसूस  कियाਂ  गया  कि  ऐसे
 विश्वार-विमर्श  जल्दी-जल्दी  होने  भारत  सरबार  द्वारा  किन्हीं  नई  योजआओं  पर  विचार

 नहीं  किया  गया  क्योंकि  सभी  पात्र  विस्थापित  परिवारों  को  लगभग  पूर्ण  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 बसाया  जा  चुका  चिकित्सा  सुविधाओं  आदि  जैसी  मूल  संरचनात्मक  सुविधाओं  से

 संबंधित  कुछ  अवशिष्ट  कार्य  हैं  जिसको  पुरा  करमे  के  लिये  राजस्थान  सरकार  कदम  उठा  रही  है  |

 राज्य  में  मूल  संरचनात्मक  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  223.20  लाख  र०

 राशि  स्वीकृत  की  है  ।  फिर  भी  राज्य  सरकार ने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  समेकित  ग्रामीण  विकास

 कायेक्रम  के  अन्तगंत  इन  विस्थापित  व्यक्तियों  को  पूरक  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 टेलीविजन  सेट  बनाने  बाली  कम्पनियां

 3440.  भरी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मरकारी  और  गँर  सरकारो  क्षेत्र  में  कितनी  कम्पतियां  टेलीविजन  सेटों  का

 का  निर्माग  कर  रही  हैं  और  उनका  वाबिक  उत्पादन  कितना

 87



 लिखित  उत्तर  19  1986

 सरकारी  और  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की कितनी  कम्पनियां  रंगीन  टेलीविजन  सैटों  का

 निर्माण  कर  रही  हैं  और  उनको  वा्षिक  उत्पादन  कितना  और

 क्या  देश  में  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  के  निर्माण  के  लिए  किसी  विदेशी  कम्पनी  को

 लाइसेंस  दिया  गया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको
 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शितराज  जी०  :  सावंजनिक  क्षेत्र  की
 13  इकाइयों  तथा  निजी  क्षेत्र  की  190  इकाइयों  ने  सूचना  दी  है  कि  वे  दूरदर्शन  सेटों  का

 माण  कर  रही  वर्ष  1985  में  उनका  वाधिक  उत्पादन  2.37  लाख  सेट  और  22.23

 लाख  सेट  था  ।
 हु

 (a)  सावंजनिक  क्षेत्र  की  11  इकाइयों  तथा  निजी  क्षेत्र  की  78  इकाइयों  ने  सूचित  किया

 है  कि  वे  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  का  उत्पादन  कर  रही  हैं  ।  वर्ष  1985  में  उनका  वाथिक-उत्पादन

 1.19  लाख  और  5.41  लाख  सेट  था  ।

 सरकार  ने  देश  में  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के  विनिर्माण  के लिए  किसी  भी  विदेशी  कम्पनी
 40  प्रतिशत  से  अधिक  साम्याप्‌  जी  वाली  विदेशी  को  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी

 नहीं  किया  है  ।

 लगाना

 3441,  श्री  साइमन  तिग्गा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  शताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  बड़ी  संख्या  में  पेड़  लगाने  के  लिए  एक  योजना
 तैयार  की  और

 कया  इस  मामले  में  जनजातिय  क्षेत्रों  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  देश  में  5  भिलियन  हेक्टेयर  के  वाधिक  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के
 सरकार  ने  वृक्षारोपण  के  एक  विशाल  कार्यक्रम  को  शुरू  करने  का  नीति  निर्णय  लिया  राष्ट्रीय
 परती  भूमि  विकास  बोर्ड  का  गठन  कार्यक्रम  के  समन्वय  एवं  प्रबोधन  के  विकास  हेतु  किया  गया  है  ।

 चूंकि  आदिवासियों  के  आवास  ज्यादातर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  होते  हैं  जिन  पर  तुरन्त
 ध्यान  देने  की  जरूरत  होती  अतः  वृक्षारोपण  के  प्रयत्न  आम  तौर  से  आदिवासी  इलाकों  में

 गहन  होंगे  ।  विशेषतः  जलाने  की  चारे  एवं  फल  देने  वाली  प्रजातियों  को  लगाने  पर  बल

 जायेगा  ताकि  आदिवासियों  समेत  ग्रामीण  निध्धनों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 किया  जा  सके  ।
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 कैरल  में  माइक्रो  इलेक्ट्रॉनिको  और  कम्प्यूटर  अध्ययन  संस्थान

 3442.  श्री  टी०  बशोर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल
 में

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  माइक्रो  इलक्ट्रॉनिकी  और

 कम्प्यूटर  अध्ययन  संस्थान  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रॉमिको
 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :  सातवीं  योजना
 में  केरल  में  सूक्ष्म  इलंक्ट्रॉनिवी  तथा  कम्प्युटर  अध्ययन  संस्थान  स्थापित  करने  के  बारे
 में  सरकार  के  सनक्ष  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  कम्प्यूटर  एप्लोकेशन  सेन्टर  की  स्थापना

 3443,  श्री  के०  प्रधानो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भुवनेश्वर  में  उड़ीसा

 कम्प्यूटर  एप्लीकेशन  सैंटर  स्थापित  किया  जा  चुका  है  और  सुपर  कम्प्यूटर  सैंटर  स्थापित  किया

 जा  रहा  है  सरकार  ने  कार्भिकों  के  प्रशिक्षण  और  आंकड़े  तैयार  करने  के  कार्यक्रम  के  लिए  कोई
 योजना  तैयार  की

 यएि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  अब  तक  कोई

 राशि  दी  और

 यदे  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्रवाई  की  जा

 रही  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  तथा  महासागर  परमाणु  हलेक्ट्रॉमिकी  ओर

 अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  थबो०  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न
 स्तरों  के  लिए  कम्प्यूटरों  पर  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करने  के  लिए  उड़ोसा  सरकार  को

 सलाह  दी  है  कि  भुवनेश्वर  में  एक  बड़े  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  की  जाए  ।

 इलेकट्रोंनिकी  विभाग  ने  इंसकी  जांच  के  लिए  पहले  ही  इसकी  व्यवहायंता  अध्ययन

 शुरू  कर  दिया

 ()  प्रोग्रामर  के  रूप  में  आंकड़ा  संसाधन  के  पेशे  के  लिए  जिन  प्रशिक्षणाथियों  को

 प्रशिक्षित  किया  जा  सकता  उनको  प्रवेश  देते  समय  तथा  प्रशिक्षण  के  बाद

 अधिरूलि  का  पता  लगाना  ।
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 (7)  विश्विन्त्र  स्तरों  पर  जिन  प्रशिक्षणा्थियों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  सकता  उसकी
 संख्या  ।

 (7)  पाठ्यक्रमल्सामग्री  तैयार  करने  के  लिए  विस्तृत  अंतर्वस्तु  तथा  उसकी

 रीति-नीति  ।

 (५)  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  चलाने  के  लिए  मार्गदशंक  सिद्धान्त  ।

 (५)  ऊपर  उल्लिखित  प्रशिक्षण-सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  साफ्टवेयर

 पाद्ठुयकूमू  ,
 तथा  जनशक्ति  की  आवश्यकता  के  साथ-साथ

 समयबंद्ध  काय्यंक्रम  |...

 कम्प्यूटर  साफ्ठबेयर  के  क्षेत्र  में  इंजीनियरों  को  प्रशिक्षण  एवं  शिक्षण  देने  के  लिए एक
 संस्थान  स्थापित  करने  की  दृष्टि  से  अलग  से  एक  प्रस्ताव  भी  प्राप्त  हुआ  है  |

 ॥  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को

 कुछ  धनराशि  भी  उपलब्ध  कराई  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 से  एक  प्रदूषण  आकलन  प्रधोगशोला  कंस  प्रस्तानेਂ

 3444,  थी  प्रधानी  :  कया  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोंडे  से  कम  से  कम  एक  चलती
 फिरती  और  प्रदूषण  आकलन  प्रयोगशाला  के  लिए  धनराशि  देने  का  अनुरोध  किथा

 क्या  राज्य  सरकार  ने  तालचेर  और  राउकेला  जैसे  राज्य  महत्वपूर्ण  औद्यौगिक
 क्षेत्रों  में  वायु  प्रदूषण  बिय्रंजण  लिए  भी  एक  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  उस  समय  ये  दोनों  प्रस्ताव  किस  अवस्था  में  हैं  ?

 पर्योव रण  और  बन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :

 नहीं  ।

 हाँ  ।

 प्रस्ताधਂ  को  सिद्धान्त  रूप  रो  सहँमलि  दे  दी  गयी  है  परन्तु  अब  तक  वायु  गुणवत्ता
 प्रबोधन  स्टेशनों  के  लिए  सटीक  स्थानों  का  निर्धारण  नहीं  किया  गया  है  ।

 तकनोकी  पदों  दर्जा

 3445,  भी  थी०  एस०  विजयशाधवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 £  |)  कया  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  केन्द्रीय  विभागों  में  विधिन्न  संवर्नों  में  सामान्य

 की  तुलना  में  तकनौकी  पदों  का  दर्जा  पदों  और  परिलेंस्धियों  की  हष्टि  से  कम

 यदि  तो  इस  भेदभाव  का  औजचित्य  क्या
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 क्या  सरकार  ने  सामान्य  पदों  पर  और  तकनीकी  पदों  के  बीच  व्याप्त  भेदभाव  को
 दूर  करने  के  उहं  श्य  से  किसी  ससय  इस  भेदभाव  की  पुनर्रौक्षा  की  और

 ह

 म्रदि  तो  उसके,क्या  निक़ले  हैं  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या
 नीति

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रलय  में  राज्य  मंत्री  पै०

 समूह  केन्द्रीय  सेवाओं  में  विभिन्‍्त  तकनीकी  तथां  गैर-तर्कनीकी  पदों  का  दर्जा
 वेतनमान  उनके  कतंव्यों  तथा  जिम्मेबारियों  के  स्तर  जैसी  संगत  बातों  के  आधार  निर्धारित
 किया  जाता-है  ।  इत  पहलूओं  को  ध्यात  में  रखते  यह  उल्लेख  किया  सकते  है  कि

 तकत्नीकी  पद  तथा  गैर-तकनीक़ी  पद  मोटे  तौर  तुलनीय

 से  गरु-तकनीकी  दोनों  प्रकार  के  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों
 के  बेतन  और-सेवा  की  चतुथथं  वेतन्‌  आयोग  द्वारा  पुनरीक्षा  की  जा  रही

 '

 का  उड़ीसा  तथा  सध्य  प्रदेश
 सरकारों

 को  अन्तरण ट  75  200  »  >-  फचु  गे  न

 3346.  श्री  . मालिक

 ओऔ  सनत  ,  कुम्पर  संडल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सन्न.है  कि  पूर्वी  आए  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनव
 करी लिए  वर्ष  1985  में  आरम्भ  गई  दण्डकारण्यू  परिग्रोज़ना  की  आस्तियां  और  संस्थाएं
 उंडीਂ

 तथा  मध्य  प्रदेश  सरकारों  को  अश्तरित  करने  का  प्रस्ताव  है
 हु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  अब  तक  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  पुनंवास  दिया  गया  और

 सातदीं  पंचवर्षीय  ग्ोजना  के  कितुने  और  कृषक  परिवारों  और  गैर-कृषक

 परिवारों  के  पूनंवास  की  संभावना  है|

 आंतरिक्ष  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य॑  मंत्री  अरूण  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 चू  कि  चार  क्षेत्रों  में  से  3  क्षेत्रों  में विस्थापित  ध्यक्तियों  को  पुनः  बसाने  से  सम्बन्धित

 काय्यें  लगभग  पूरा  हो  गया  है  अतः  सम्बन्धित  राज्य  संरकारों  से  पराममसते  करके  आार  में  से  3

 क्षेत्रों  नामतः  परालकोट  और  कोनन्‍्डागांव  और  उमरकोट  में  आस्तियों  और

 संस्थानों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  मुफ्त  अन्तरित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 तथापि  उनके  द्वारा  ली  गयी  आस्तियों  और  संस्थानों  में  किसी  प्रकार  की  कमी  को  पूरा  करनें  के

 लिए  आपरत-क्रक्धर  श्रन  उपलब्ध  करा  रही  है  और  पांच  वर्ष  तक  उनके  रखं-र॑खाव  पर  होने  वाला

 व्यय  भी  वहन

 अभी  तक  दण्डकारण्य  परियोजना  चार  क्षृत्रों  में  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये

 36,67  को  कर  दिया  गया  है  ।  निर्गेमन  के  बाद  अब  25,255  परिवार

 हैं  ।
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 इस  समय  दण्डकारण्य  परियोजना  में  पुनंस्थापनत  के  लिए  कोई  और  विस्थापित
 परिवार  नहीं  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मलकानगिरी  क्षेत्र  में  विभिन्‍न

 शुहों  से  पुनंस्थापित  किए  जाने  वाले  लगभग  500  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बसाये  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 ह

 केरल  में  थोरियम  पाउडर  के  लिए  निवारक  उपाय

 3447.  प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :

 शो  बल्‍लभ  पाणिप्रही  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  किए  गए  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  केरल  में  पेरियर
 नदी  के  तट  के  निकट  एक  टूटे  हुए  साइलों  में  लगभग  53000  टन  थोरियम  ऊची

 लहरें  उठाने  की  स्थिति  में  एर्गाकुलम  जिले  की  तमाम  जनता  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  पेयजल
 को  दूषित  कर  सकता  और

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निवारक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी
 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वी०  :  यह  तथ्य  नहीं
 है  कि  यूरेनियम  पाउडर  पेरियर  नदी  के  किनारों  के  समीप  टूटे-फूटे  साइलों  में  रखा  गया  है  ।

 जैसाकि  पिछले  बीस  वर्षों  के  अनूभव  से  स्पष्ट  इस  ढंग  से  बने  हुए  हैं  कि  तीथ

 ज्यारभाटों  की  स्थित  में  भी  नदी  का  पानी  उनमें  नहीं  घुस  सकता  ।

 साइलो  बनाते  समय  इस  बारे  में  पर्याप्त  सावधानी  बरती  जाती  है  कि  वे  कहीं  से

 भी  रिस  न  पाए  तथा  इंडियन  रेअर  अथ्सं  लिमिटेड  और  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  के

 स्वास्थ्य  भौतिकी  प्रभाग  लगातार  यह  पता  लगाते  रहते  हैं  कि  कोई  साइलो  रिस  तो  नहीं  रहा

 अण्डसान  की  परिस्थिति  की  ओर  संस्कृति  को  सुरक्षा

 3448.  श्री  बसुवेण  आचार्य  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्डमान  द्वीप  समूह  के  निवासियों  की  परिस्थिति  की  और  जातीय-संस्कृति  की

 सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिये  किये  गये  उपायों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  संबंध  में  द्वीप  समृह  निवासियों  आकांक्षाओं  को  जानने  के  कोई  प्रयास

 किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  विषय  पर  राष्ट्रीय  विकास  योजना  आयोग  आदि  जैसे  मंत्रों

 पर  कोई  चर्चा  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संवन्धीब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपसभृह  की  जनजातियों  की  परिस्थितिकी  तथा  संस्कृति
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 का  विभिन्‍न  तरीकों  से  संरक्षण  किया  जाता  है  ।  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमृह  आदिम

 जातियाँ  संरक्षण  1956  में  कमजोर  जनजातियों  के  विस्तृत  कानूनी  संरक्षण  की  व्यवस्था

 इसमें  प्रशासन  की  विशिष्ट  तथा  पूर्व  स्वीकृत  के  बिना  जनजाति  क्षेत्रों  में  गैर-जनजातीय
 व्यक्तियों  द्वारा  कोई  कार्य  किये  जाने  की  मनाही  भी  गैर-जनजातीय  व्यक्तियों  को  पूर्व
 अनुमति  और  वंध  प्रवेश  परमिट  के  बिना  जनजाति  संरक्षित  क्षेत्रों  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति
 नहीं  इस  विनियम  के  उपबन्धों  में  समुचित  हितों  का  संरक्षण  है  जिनमें  जनजातियों  की

 पारिस्थितिवी  और  संस्कृति  शामिल  है  ।  सभी  जनजाति  समूहों  को  बिना  हस्तक्षेप  के  अपनी

 संस्कृति  में  निहित  तौर-तरीकों  से  जीवन  व्यतीत  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  मानव  शास्त्रीय  जिसका  1951  से  पोर्ट-ब्लेयर  में  क्षेत्रोय  कार्यालय
 ने  मानव  जातीय  समुदायों  विशेषतः  आदिम  समूहों  के  संबन्ध  में  अनेक  प्स्तर्क  तथा  लेख  प्रस्तुत
 किए  हैं  ।

 योजना  आयोग  ने  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमृह  के  लिए  एक  एकोकृत  पर्यावरण
 संबन्धी  ठोस  विकासात्मक  नीति  तैयार  करने  के  लिए  योजना  आयोग  के  सदस्य  प्रोਂ
 मेनन  की  अध्यक्षता  में  एक  संयुक्त  समिति  गठित  की  है  |  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर
 दी  है  जो  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  है  ।

 अन्तरिक्ष  अनुसंघान  संगठन  के  केरल  में  अत्वाय  स्थित  एकक  से  होने  शाला  प्रदूषण
 '

 3449.  प्रो०  के०  गी०  थामस  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  शिकायत  मिली  है  कि  भारतीय  अनुसंधान  संगठन
 का  केरल  में  अल्वाय  स्थित  अमोनियम  परवलोरेट  परीक्षणं  एकक  अल्वाय  में  वायु  में  और  भूमि
 पर  प्रदूषण  फैला  रहा  और

 यदि  तो  सरक।र  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 पर्यागरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :  हाँ  ।

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  पूछताछ  की  है  तथा  संगठंन  को  विनिर्धारित  मानकों

 के  अनुसार  बहिस्थावों  के उपचार  का  निदेश  दिया  है  ।  बहिस्थावों  को  सुखाने  के  लिए  सौर-वाष्पकों

 को  स्थापित  किया  है  तथा  अब  बहिस्पावों  के  एक  बड़े  भाग  का  उपन्चार  सोखन  के  द्वारा  किया

 जाता  सोखन  पयंकों  से  ठेस  अपशिष्टों  के  आवागमन  तथा  समुद्र  में  इसके  बहाव  के  लिए

 एक  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया  है  ।

 केगा  के  निगासियों  का  पुनर्गात

 3450.  डा०  शी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कगा  परमाणु  बिजलीधर  की  स्थापना  के  फलस्वरूप  विस्थापित  कैगा  के  निवासियों  के  पुनर्वास
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलैक्ट्रॉमिकी
 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिर्राज  बी०  अब  तक  कोई  भी  राशि  स्वीकृत

 नहीं  की  गई  है  ।  परमाणु  बिजलीभर  स्थापना  से  विस्थापित  होने  व।ले  लोगों  के  पुनर्वास
 के  लिए  परमाणु  ऊर्जा

 विभाग  कर्नाटक  सरकार  के  साथ  परामशे  करके  उपयुक्स  कदम
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 जनने  न  निभाना नल  नननी

 सिख  उप्रभ्षाद़ियों  हारा  पबिटेन,सें  मर  जाना

 345.  श्रीबल्ल  पाणिग्रही  :

 श्री  बी०  देसाई  :

 श्री  एनस०  ड्रमिस  :

 भो  लक्सण  सलिक  :

 भी  अध्तत  .  प्रसाद  सेडी  :

 शी  बोीण  हुलसो  राम

 गोरी  शंकर  राजहन्स

 भ्री  भोये
 प्रो०  रामक्ृष्ण  मोरे  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 «  क्‍या  सरकार  को  ऐसी  सूचना  .  मित्री  है  कि  अनेक  सिद्ध  उद्यवादियों  जिनमें  कुछ
 ऐसे  उग्रवादी  भी  शामिल  जिनकी  भारतीय  न्यामाक्ययों  में  मुकद्दमा  चलाने  हेतु  है

 .  .  ब्रिटेन  में  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिदेश  सेंत्री  बी०  आर०  हाँ  ।

 सरकारें  शरण  मांगने  वांलों  के  संबंध्र  में  सामान्यतया  जानकारी  नहीं  देना  चाहती
 अपनी  ओर  से  हमें  यह  पता  चला  है  कि  की  सरकार  ने  भारत  विरोधी  कुछ

 आतंकवादियों  को  शरण  दी

 गरोबों  तथा  निरिचत  आय  वर्ग  के  लोगों  को  पोष्ाहार

 3452.  श्री  थो०  मंत्री  .  यह  कृपा
 करगे

 ह
 रेख्डा  से  रहते  श्ञाल्े  आए  वर्ग  के  की  कितना

 औसत  पोषाहार  मिलता

 क्या  इन  वर्गों  प्रोष्नाहार  स्तर  में  ..  करने  के  लिये  कोई  योजना
 तैयार  की  गई  और

 '

 यदि  तो,तत्संबंधी-हुयो रा  है  ?

 बोलना  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  इस  संबंध  में  कोई  सूचना
 नहीं  है  ।

 1 ३  ४  ter  हे
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 eee  आखअ

 आधारित  है  और  जिसमें  2000  ई०  तक  वास्तव  गरीबी  और  निरक्षरता  दूर  करने  और
 लगभग  पूर्ण  रोजगार  प्राप्त  करने  की  आशो  की  गई  ताकि  कपड़ा  और  आवास  संबंधी
 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  की  जा.सुके  यृभी  स्वास्थ्य  केबाह  उपलब्ध  कराई  जा  सकें  ।

 *
 थॉज॑ना  संसाधनों  के  आवंटन  कापैटनं  इस  तरह  तैयार  किया  गया  जिससे  खाद्य  में

 *
 निर्भरता  कायम  रखी  जा  सके  और  खाने  के  सब्जियों  क्रादि  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  प्रगति
 का  जा  और  इसके  द्वारा  जनसंख्या  कें  जीवन-स्तर  में  सुधार  किया  जा  सके  ।

 गरीबी  की  रेखा  से  नीने  रहने  वाले  व्यक्तियों  और-निश्चितःआध  :  वर्भ  के  अन्य  व्यक्तियों
 के  पॉषाहार  के  स्तर  में  वृद्धि  करने  के  दीर्घाव्रधि  मेंਂ  रोजनारਂ  के  में

 विस्तार  करने  और  आय  के  स्थिरीकरण  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  आय-अज॑न  कार्यकलाप
 के  परिवार  की  आय  बढ़ाने  के  लिए  सहायक  व्यवसॉय  को  उपयुक्त  कुशलताओं  की  शिक्षा

 देकर  प्रोत्साहित  किया  जायगा  ।  सांजतिक़  ज़िल्॒रण  के  कै  लिए  प्रयत्न  किए

 जाए  गे  ताकि  अनाज  दालें  और  दाने  के,तेल/पर्याप्तः  खात्रा  में+  उपलध्ध  कराएं  जो  संक  |  कमजोर
 *

 वर्गों  गभंवती  महिलाओं  और  स्तनपान  कराने  वाली  माताओं  काँ  पूरक
 हार  कार्यक्रम  और  मध्याह्न  भोजन  कार्यक्रम  जैसी  पोबाहा  र-पूरक  स्कीमों  के  अंतगगंत  विशेष  रूप
 भ  ध्यान  दिया  जाता  रहेगा  ।

 अन-अधिसूचित  जातियों  और  खानाबबोश  आदिस  जातियों  का  उत्थान

 3453,  भरी  उत्तम  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अन-अधिसूचित  जातियों  और  खानाबदोश  आदिम

 सामाजिक  शैक्षणिक  और  राजनैतिक  रूप  से  पिछड़ी  हुई  और

 यदि  तो  उन्हें  अन्य  लोगों  क ेसमकक्ष  लाने  के  लिये  सरकार  का  क्‍या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?
 4

 कल्याण  संजालब  में  उप  संत्रो  गिरिधर  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 इनमें  से  अधिकतर  जातियां  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  सूली  में  शामिल  हैं  ।  केवल  कुछ
 राज्यों  जैसे  हिमाचल  प्रदेश  इत्यादि  में  ये  जातियां  अनुसूचित  जातियों  की  सूची

 में  शामिल  की  जाती  हैं  तथा  कुछ  अन्य  राज्यों  में  थे जातियां  अनुसूचित  जन-जातियोंਂ  की  सूची  में

 शामिल  की  जाती  हैं  |  अनुसूजित्‌  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल

 सामान्य  रूप  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  विभिन्‍न  कल्याण  कार्यक्रमों  के

 अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  तथा  अवुसूचित  को  उप्रशब्ध  शी  लाभीं  को  प्राप्त  करती

 हैं  ।  इसी  प्रकार  राज्यों|संघ  शासित,क्षत्रों  की  योजनाओं  में  पिछड़ी  जाति  क्षत्र  के  कल्याण  के

 अन्तगंत  अन्य  पिछंड़ो  की  शामिल  जातियों  के  विकास  '  के  जिए  आथिक

 आज[स  की  विभिन्‍न  योजनाओं  «तैर  अन्य  कार्यक्रमों  को  कार्यास्वित  किया  जा

 रहा  है  ताकि  उन्हें  शेष  समाज  के  समकक्ष  लाया  जा  सके  ।

 95



 लिखित  उत्तर  19  1986

 केरत्रीय  पुलिस  संगठनों  पर  व्यय

 3454.  थी  धनबारो  लाल  बेरथा  ;  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आसाम  सीमा  सुरक्षा  भारत-तिव्बत  सीमा  पुलिस  केन्द्रीय
 रिजवे  पुलिस  बल  और  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  नामक  केन्द्रीय  पुलिस  संगठनों  पर
 अलग  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जाती

 क्‍या  इन  संगठनों  की  कार्य  कुशलता  बढ़ाने  की  हृष्टि  से  अतिरिक्त  धनराशि  प्रदान
 करने  हेतु  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधीं  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 आस्तरिक्ष  सुरला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरूण  :  वर्ष  1985-86  के

 कि

 निम्नलिखित  केन्द्रीय  पुलिस  संगठनों  के  संबंध  में  व्यय  के  आंकड़े  प्रत्येक  के  सामने
 ये  गये  हैं  +-

 (०  लाखों

 क्रेण्पु०णस०  बजट  प्राक्कलन  85-86  बढ़ाया  गया  प्राककलन  85-86

 असम  शाइफल्स  8272,52  8560,  29

 सी०सु०बल  18108.92  19498.56

 भा०्ति०्सी०पु०  3007.05  ,  3445.33

 के०रि०पु०  बल  17083.25  19038.3  1

 के०औ०सु०बल
 *  0266,83  6550.41

 उक्त  आंकड़े  के०पु०स०  के  निर्माण  कार्यों  पर  हुए  व्यय  से  अलग  हैं  जिसका  प्रावधान  शहरी
 बिकास  मंत्रालय  के  बजट  में  किया  जाता

 और  ऊपर  दिये  गये  आंकड़े  स्वतः  स्पष्ट  विभिन्‍न  पुलिस  संगठनों

 कर्मचारियों  की  शस्त्रों  कीं  गोलाबारूद  इत्यादि  के  बारे  में

 समय  पर  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  और  जहां
 आवश्यक  अतिरिक्ता  धन  प्रदान  किया  जाता

 मित्र  देशों  को  परमाणु  ईधन  को  सप्लाई

 3455.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  महाशक्तियों  से  परमाणु  ईधन  की  सप्लाई  से  उत्पन्न

 समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  मित्र  देशों  को  परमाणु  ईध्वन  सप्लाई  करने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  सया  इस  देशों  की  सहायता  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रकार  की  सप्लाई  किसी  प्रकार  के  निरीक्षण  की  शर्त  के  साथ

 की  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन  दूसरे  विशेष  रूप  से  उन  गुट
 पेक्ष  देशों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  जिनके  पास  निजी  यूरेनियम  अयस्क  नहीं

 परमाणु  ईधन  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  कदम  उठाने  का  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाण  इलेक्ट्रॉनिको
 ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  प/टटिल)  :  भारत  इस  समय

 जितना  नाभिकीय  ईधन  तैयार  कर  रहा  है  वह  उसकी  अपनी  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए

 पर्याप्त  मात्र  है  ।

 से  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 स्थतंत्रता  सेमानो  पेंशन

 3456,  शओओ  मुकुल  बासमिक  :
 ओर  प्रिय  रंजन  बास  मुशो  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  द्वारा  1985  में  की  गई  घोषणा  के  अनुसार  स्वतंत्रता

 नियों  की  पेंशन  में  की  गई  दो  सौ  रुपये  की  वृद्धि  की  राशि  का  भुगतान  किया  जाना  आरम्भ  कर

 दिया  गया

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ध  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्ालय  में  राज्य  सत्री  रास  निवास
 '

 से  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के  अन्तगंत  जीवित  स्वतंत्रता  सेनानियों  तथा

 दिवंगत  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  के  लिए  पेंशन  की  मासिक  राशि  पहले  ही  बढ़ाकर  1.6.

 1985  से  500  रु०  प्रति  माह  कर  दी  गयी  महा  लेखाकारों  को  पेंशन  के  भुगतान  के  आदेशों

 को  संशोधित  करने  के  लिए  विस्तृत  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ताकि  पेंशन  की  राशि  के  संशोधन

 को  लाग्रू  किया  जा  सके  ।

 गुह-मिर्माण  कार्यों  के  लिए  प्रस्ताव

 3457.  थी  ए०  एस०  गोंडर  :  क्या  थोजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीयक्ृत  बकों  ओर  अन्य  बैंकों  से  देश  में  आवास  की  कमों  को  पूरा  करने

 के  लिए  गुह  निर्माण  काय॑  शुरू  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  योजना  को  मंजूरी  दे  दी  और

 (4)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  सम्जी  ए०  के०  नहीं ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 आयकर  विभाग  के  लिए  कर्प्यूटरोकरण
 कार्यक्ल

 3458,  भी  सेफुद्दीन  चोधरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कम्प्यूटर  मेंटेनेंस  कार्पोरोशन  द्वारा  आयकर  विभाग  के  लिए

 कष्प्यूटरीकरण  कार्यक्रम  पूरा  कर  लिया  गया  है  और  इसके  शीघ्र  लागू  किये  जाने  की  संभावना

 यदि  तो.क्या  निचले  ग्रेड  के  हजारों  कमंचारियों  की  मानवीय  समस्या  को  भी

 श्यात  में  रखा  और

 पदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रॉलिकी
 जोर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  शिवराज  बो०  :  सी  एम  सो  ने

 आयकर  विभाग  के  लिए  एक  व्यवहायंता  अध्ययन  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  और  उसे  आयकर

 विभाग  को  प्रस्तुत  कर  दी  जिनके  निर्णय  अभी  तक  नहीं  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  चूंकि  रिपोर्ट  पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  अतः

 मानवीम  समस्याओं  के  बारे  में  अभी  गहराई  से  अध्ययन  किया  जाना  शेष  है  ।

 कम्पनियों  द्वारा  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण

 3459,  शऔसलो  जयन्ती  पटलायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सरकार  ने  कम्पनियों  को  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण  करने  की

 अनृमति  दी

 क्‍या  कम्पनियों  को  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  के  निर्माण  की  अनुमति  देने  से

 पहले  कोई  शर्तें  रखी  गई

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समय  कौन-कौन  सी  कम्पनियां  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण  कर

 श्हदी

 जिशान  ओर  प्रोश्ोप्िकी  संज्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इसेक्ट्रॉनिकी
 और  अतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  नहीं  ।

 जिन  कम्पनियों  के  पाम  40  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  साम्यापूजी  नहीं  उनके  मामले  में  भी

 दूरदर्शन  विनिर्माण  के  लिए  अनुमति  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  सकता  लेकिन  शर्त  यह
 है  कि  जिस  तारीख  से  ऐसी  कम्पनियां  दूरदशंन  सेटों  का  उत्पादत  करना  शुरू  करतो  हैं  उससे  पांच
 वर्षों  को अवधि  के  वह  उत्पादन  का  कम  से  कम  २४  प्रतिशन  भाग  लघु  क्षेत्र  की  इकाइयों  को
 किट  के  रूप  में  उपलब्ध  कराएगी  ।  इसके  दूरदर्शन  सेटों  के  विनिर्माण  तथा  उनकी  बिक्ती
 में  विदेशी  ब्रांड  नाम  के  प्रयोग  की  अनुमति  नहीं  होगी  ।

 पै  (a)  ये  प्रश्त  ही  नहीं  उठते  ।
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 अल  ललललललललललुलल  तल

 की  सुरक्षा  के लिए  उपाय

 3460.  श्री  एच०  एस०  पटेल  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  परती  भूमि  विकस  बोडं  ने  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  रक्षित  क्षेत्र
 बनाने  की  दिशा  में  कोई  ठोस  उपाय  किये  गये  और

 वनों  at  दबाव  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अन्य  क्‍या  उपाय  किये  जा

 रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जिपाउरंहमान  :  परती

 भूमियों  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  ने  एक  कयंकारी  योजना  तैयार  की
 अन्य  बातों  के  इसमें  शामिल  वनों  के  परिसर  में  रक्षित  क्षेत्र

 जिससे  जलाने  की  लकड़ी  तथा  चारा  मिल  सके  और  इस  प्रकार  वनों  की  सुरक्षा  की  जांयगी  ।
 कार्यकारी  योजना  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 वनों  पर  दबाव  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये

 1.  घरेलू  उपभोग  के  लिए  वैकल्पिक  ईन्धनों  उदाहरणा्थ  :  बायोगैस

 सौर  कूकर  और  एल०  पी०  गस  के  को  प्रोत्साहित  करना  ।

 2.  लकड़ी  के  उपयोग  को  कम  करने  के  लिए  ईन्धन-कार्यकुशल  स्टोव  एवं  चुल्हों  के  प्रयोग
 को  प्रोत्माहित  करना  ।

 3.  पेटियों  की  रेलवे  बिजली  के  खम्भे  आदि  के  लिए  लकड़ी  के

 गत  प्रयोग  के  स्थान  पर  वेकल्पिक  वस्तुओं  का  प्रथोग  करना  ।

 4.  वनों  में  चराई  के  दबाव  को  कम  करने  के  लिए  खू  टे  पर  खिलाने  की  पद्धति  को

 प्रोत्साहित  करना  ।
 ह

 5.  वन  आधारित  उद्योगों  को  कच्चे  माल  के  आयात  का  अधिकार  देने  के  लिए  लकड़ी
 की  चिप्पियों  तथा  कागज  की  लुगदी  पर  आयात  शुल्क  को  समाप्त  करना  तथा  लठ॒ठों  पर  आयात

 शुल्क  पर  यथा  मुल्य  पर  10  प्रतिशत  तक  की  छुट  देना  जिससे  हमारे  वनों  में  लकड़ियों  पर  दबाब
 कम  हो  सके  ।

 ,

 सध्य  प्रदेश  की जनजातीय  उप-योजना  के  लिए  सातवीं  पोजलता  में  उपलब्ध
 करायी  जाने  बालों  राशि

 3461.  श्री  बिलोभ  सिह  भूरिया  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  में  जनजातीय  उप-योजना  के  लिए  सातवां  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी
 राशि  उपलब्ध  करायी  गग्री  और

 क्‍या  जनजातीय  उप-योजना  के  लिए  अपेक्षित  सारी  राशि  केर्द्र  द्वारा  उपलब्ध

 करायी  जाएगी  या  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  भी  अपने  संसाधनों  से  कुछ  राशि  जुटानी  होगी  ?
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 कल्याण  संत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिधर  :  मध्यप्रदेश  राज्य  के  लिए
 सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  में  आदिवासी  उपयोजना  के  लिए  अनुमानित  घनराशियां  निम्नलिखित  हैं  :

 स्त्रोत  ९०  करोड़ों  में

 राज्य  बोजना  1298.70

 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  )  204.60

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजनाएं
 195.52

 संस्थागत  विश्त  441.25

 घनराशि  अस्थायी  हैं  तथा  ये  अन्तिम  योजना  आबंटनों  के  अनुसार  होंगो  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  लगभग  1298-70  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  कल्याण

 भारत  सरकार  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  लगभग  204'60  करोड़  रुपये
 अन्य  195-32  करोड़  रुपये  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजनाओं  के  अधीन  केन्द्र

 सरकार  से  प्राप्त  होने  का  अनूमान  है  ।

 सागर  ओर  सरदार  सरोबर  परियोजनाओं  के  जल  प्रथण  क्षेत्रों  में

 सू-संरक्षण  ओर

 3462.  भी  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  सरदार  सरोवर  और  नमंदा  सागर  परियोजनाओं  के  जल  प्रवण

 क्षेत्र  में  भू-सर्वेक्षण  और  वन  रोपण  सम्बन्धी  कार्य  के  बारे  में  सातवीं  योजना  में  कोई  व्यावहारिक
 शक््य  निर्धारित  किये  गये

 यदि  तो  सातवीं  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  का  ब्योरा  कया  है  तथा  उस  पर
 कितनी  धनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान

 महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  के लिए  अनुमानित  व्यय  और  व्यावहारिक  लक्ष्यों
 के  लिए  अलग-अलग  कितना  आवंटन  किया  गया  है  और  उसका  आधार  क्‍या  और

 राज्य  सश्कारों.को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित
 किये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  अंजालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान
 हाँ  ।

 केन्द्रीय  कृषि  मस्जालय  द्वारा  गठित  सरदार  सरोवर  तथा-नर्मदा  सागर  परियोजनाओं
 के  लिए  भू-संरक्षण  और  बनरोपण  के  बारे  में  वेभागीय  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि

 अगले  10-15  वर्षों  के  दौरान  भू-संरक्षण  और  वनरोपण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कुल  37'2  लाख

 हेक्टेयर  क्षेत्र  को  अन्तगंत  लाया  जाना  चाहिए  ।
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 ह  समिति  ने  उपचार  कार्यों  की  लागत  1332  करोड़  रुपये  ऑकी  नाजुक  क्षेत्रों
 का  लगाने  के  पश्चात  परियोजना  प्राधिकारणों  द्वारा  आवंटन  सुलभ  जायेंगे

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  कोई  मापदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 यश्चिसी  जसंती  के  विदेश  मन्त्रो  क ेसाथ  बातचीत

 3463.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  कया  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्होंने  1986  में  बॉन  में  पश्चिमी  जमंनी  के  विदेश  मन्‍त्री  के  साथ

 निरस्तीकरण  सम्बन्धी  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  किया

 यदि  तो  इस  विचार-विमर्श  के  क्या  परिणाम  और

 उस  अवसर  पर  अन्य  किन-किन  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  ?

 विदेश  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  के०  आर०  :  जी  हां  ।

 जमंन  संघीय  गणराज्य  के  विदेश  मन्‍्त्री  ने  यह  महसूस  किया  कि  का  प्रमुख
 सदस्थ  भारत  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  का  महत्वपूर्ण  सदस्य  जर्मन  संघीय  भणराज्य  दोनों

 निरस्त्रीकरण  के  बारे  में  रचनात्मक  बातचीत  को  प्रोत्साहित  कर  सकते  और  देशों  को  शामिल

 करने  के  लिए  छह  राष्ट्रों  की  निरस्त्रीकरण  सम्बन्धी  पहलकदमी  को  विस्तृत  करने  के  वास्ते  यूनान
 के  प्रधान  मन्त्री  के  विचार  में  जमंन  संघीय  गणराज्य  की  भी  रुचि  थे  ।

 अन्य  जिन  मसलों  पर  विचार-विमर्श  हुआ  वे  थे  को  आई०  डी०  ए०
 उत्तर-दक्षिण  दक्षिण  एशिया  में  भारत  की  भूमिका  और  अफगानिस्तान  ।  पश्चिम

 जमंनी  के  विदेश  मन्‍्त्री  के साथ  विचार  विमर्शों  से  यह  पता  घला  कि  जमंन  संघीय  गणराज्य

 वतंमान  आर्थिक  सहयोग  के  अतिरिक्त  भारत  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  में  एक  महत्वपूर्ण  राजनैतिक

 तत्व  का  समावेश  चाहता  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिक्स  उद्योग  के  लिए  अपट्रॉन  को  जारी  किए  गए  लाइसेंस

 3464.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्तम
 को  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  कितने  आशय-पत्र/लाइसेंस  जारी  किए

 इस  बारे  में  पूरा  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उक्त  उद्योगों  की  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापना
 किये  जाने  का  विचार

 उनमें  से  कितने  लाइसेंस  विदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित

 वया  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  ऐसा  कोई  उद्योग  स्थापित  करने  का  विधार

 .  यदि  तो  किस-किस  स्थान  पर  स्थापित  करने  का  विधार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 Se ०+«अ«न्‍म७»»क«मामथकाक५»+०० जम

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  भम्त्री  शिवराज  :  गत  दो  वर्षों

 (1984  तथा  1985).  के  दौरान  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के

 अपटद्रान  नामक  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  को
 30  आशय-पत्र/औद्योगिकं  जारी

 किए  गए  हैं  ।

 से  सूचना  एकत्रित  की  जाएगी  तथा  लोक  सभा  के  पटल  पर  दी  जाएगी  ।

 बसरा  स्थित  भारतीय  वाणिज्य  वृतावास  का  अम  का  शिकार  होना

 3465,  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  ईरान  के  बम  वर्षक  विमानों  ने  ईराक  में  बसरा  स्थित
 भारतीय  वाणिज्य  दूतावास  के  आसपास के  क्षेत्र  में  कई  बार  हमला  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  फिलहाल  इस  वारणिफ्य  दूतावास  को  बन्द
 करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 विदेश  संत्रालय  सें  राज्य  संत्री  केਂ  आर०  :  सरकार  को  ऐसी
 खबरें  मिली  हैं  कि  हाल  ही  की  लड़ाई  में  बसरा  में  गोलाबारी  हुई  थी  ।  किन्तु  ईरानी  बमवषंकों
 ने  बसरा  में  भारतीय  कौसलावास  के  भवन  में  गोलाबारी  नहीं  की  ।

 नहीं  ।

 विदेश  मंत्रालय  ईराक  में  भारतीय  सिशन  के  साथ  सम्पक  बनाए  हुए  हमारे

 दूतावास  ने  यह  सुझाव  नहीं  दिया  है  कि  बसरा  में  हमारे  को  बन्द  कर  दिया *
 बसरा  और  इसके  आसपास के  क्षेत्रों  में लगभग  राष्ट्रिक  हैं  और  उन्हें  आवश्यक

 सहायता  देने  के  लिए  वहाँ  कौंसलौॉवास  की  उपस्थिति  अनिवायं

 इलेक्ट्रॉनिक्स  कम्पोनेम्ट्स  सेक्टर  सें  निवेश

 3466.  श्री  यशवस्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रॉनिक्स  कम्पोनेन्ट्स  सेक्टर  में  किया  गया  राशि  निवेश
 से  बहुत  फम

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  क्षेत्र  में  राशि  निवेश  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  क्‍या  उपाय  किए  जाने  का
 विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परसाणु  इलेक्ट्रॉमिकी
 कोर  अस्तरिक्ष  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 .  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक  पुजों  के  क्षेत्र  में  पू ंशो-निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  एवं  उत्पादन
 के  लिए  किए  गए  उपाय  :

 (i)  इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  कि  संघटक-पुर्जो  का  विनिर्माण
 करने  के  देश  में  आधिक  हृष्टि  से  व्यवहाय॑  क्षमता  स्थापित  हो  सके  ताकि
 संघटक  पुर्जों  का  उत्पादक  यथा  संभव  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  हो  सरकार  ने

 उपाय  किए  जिनमें  उद्योग  को  लाइसेंस  के  दायरे  से  बाहर
 धिकार  प्रतिबन्धनकारी  व्यापार  पद्धति  अधिनियम  की  धारा  21  तथा  22  से  छूट
 और  दुजंभ  उच्च-प्रौद्योगिकी  के  मामले  में  अधिकाधिक  विदेशी  साम्या-पू्‌'जी
 वाली  कम्पनियों  को  सहभागिता  बनाने  का  कार्य  शामिल  है  ।

 (ii)  इसके  ऋण  सम्बन्धी  आवेदन-पत्रों  पर  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  प्रयोजन  के

 लिए  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  के  साथ  संयुक्त  रूप  से

 एक  कायेदल  का  गठन  किया

 दिल्ली  में  पुलिस  हिरासत  में  मरे  व्यक्षितयों  के  बारे  में  जाल

 3867.  शमकृष्ण  मोरे  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  वर्ष  1984  और  1985  के  दौरान  संदिग्ध  अपराधियों  की  पुलिस
 हिरासत  में  हुई  मृत्यु  के  कितने  मामलों  में  सरकार  ने  जाँच  शुरू  की  और  जाँच  का  कार्य  किस  स्तर

 पर

 संदिग्ध  व्यक्तियों  की  मृत्यु  के  वितने  मामलों  में  पुलिस  का  हाथ  होना  सिद्ध  हो  गया

 है  और  कितने  मामले  न्यायालय  में  दायर  किए  गए  और

 पुलिस  की  यातना  के  कारण  हुई  संदिग्ध  व्यक्तियों  की  मृत्यु  के  मामलों  में  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 आग्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्री  (  श्री  अदण  :  वर्ष  1984  और

 1985  के  दौसन  पुलिस  हिरासत  में  हुई  मौतें  इस  प्रकार  हैं  :-

 1984  3

 1985  5

 उपयुक्त  सभी  मामलों  में  पुलिस  हिरासत  में  हुई  संदिग्ध  अपराधियों  की  मौत  की  जाँच

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  176  के  अन्तगंत  उप-मण्डलीय  मजिस्ट्र टों  द्वारा  की  गयी  थी  ।

 1984  तथा  1985  के  दो-दो  मामलों  को  उपमण्डलीय  मजिस्ट्रेट  से  जांच  रिपोर्ट

 प्राप्त  होने  क ेबाद  फाइल  कर  दिया  गया  1984  के  तीसरे  मामले  में  2  उप-निरीक्षकों  को

 फ्तार  किया  हालांकि  अपमृत्यु-विचा रणा  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।  शेष  तीन  मामलों  में

 हलीय  मजिस्ट्रेंटों  की  जांच  रिपोर्टो  की  प्रतीक्षा  है  लेकिन  इन  मामलों  में  प्रथम  हृष्टयां  पुलिस  का

 कोई  हाथ  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 विदेशों  में  शरण  सांगने  वाले  भारतीय  दूतावासों  के  कमंथारी

 3468,  श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कैपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  भारतीय  दूतावासों  में  कार्य  करने  वाले  उन  भारतीय  कर्मचारियों  का  ब्यौरा
 क्या  है  जिन्होंने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  में  शरण  मांगी

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  विदेशी  सरकारों  से  ऐसे  कमंचा.यों  के  निष्कासन  का  अनुरोध
 किया  और

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  के०  आर०  :  गत  दो  वर्षों  में

 भारतीय  मिशनों  के  जिन
 कर्मचारियों/अधिकारियों

 ने  विदेशों  में  शरण  मांगी  है  उनका  ब्यौरा  इस
 प्रकार  है  :

 ।
 (1)  हरिन्दर  भूतपूर्व  प्रथम  भारत  का

 को  हमारा  मिशन  छोड़कर  उन्होंने  नावें  सरकार  से  राजनैतिक  शरण  मांगी  ।

 (2)  जसवन्त  सिह  भारत  का  स्टाकहांम  में  भूतपूर्व  सहायक|
 .2.7.84  को  राजदूतावास  को  छोड़कर  उन्होंने  स्वीडन  की  सरकार  से  राजनैतिक

 शरण  मांगी  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भोंहों  वाले  हुलाक  का  विनाशਂ

 3469.  श्री  सुभाष  यावद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  14  1986  के  स्टेट्समैन  में  प्रकाशित  इस

 आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  जंगलों  और  जंगली  फलों  के  वृक्षों  केनष्ट  होने
 के  कारण  केबल  पूर्वोत्तर  भारत  और  हिन्द-घीन  में  हेनान  के  कुछ  भागों  तथा  दक्षिण  पूर्व  एशिया

 में  पाये  जाने  वाले  दुलंभ  सफेद  भौंहों  वाले  समाप्त  हो  रहे  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इन  दुलंभ  सफेद  भौंहों
 बाले  हुलॉक  की  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 पर्यावरण  और  बम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 हाँ  ।  यद्यपि  इनकी  संख्या  कम  होने  पर  भी  हूलाक  गिब्बन  को  भारत  में  विलोपन

 का  खतरा  नहीं  है  ।

 हलाक  गिब्बन  वन्यजीव  1972  की  अनुसूची  में  सूचीबद्ध  है
 जिसमें  इन  प्रजातियों  क ेशिकार  करने  और  व्यापार  और  वाणिज्य  तथा  इसके  व्युत्पन्नों  के  विरुद्ध

 पूर्ण  कानूनी  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  ।  इसे  प्राणिजात  और  वनस्पति  दी  संकटापनन्‍न  प्राजतियों  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  अभिसंधि  के  परिशिष्ट  |  में  भी  शामिल  किया  गया  है

 104



 28  1907  लिखित  उत्तर
 ae ज़िसके तहत इस प्रजाति का अन्तरष्ट्रीय व्यापार और  न  कक  न कमर» +म  व्यापार

 जिसके  तहत  इस  प्रजाति  का  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  और  इसके  व्युत्पन्नों  के  व्यापार  पर  सख्त  नियंत्रण

 है  ।  सरकार  की  चालू  निर्यात  नीति  के  अन्तर्गत  हुलाक  गिब्बन  और  इसके  व्युत्पन्नों  के  निर्यात
 पर  प्रतिबंध  अरुणाचल  मेघालय  तथा  मिजोरम  जहाँ  इस  प्रजाति
 और  इसके  वास  स्थल  सुरक्षित  में  अनेक  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभयारण्यों  की  स्थापना
 की  गई

 तोदरलेत्ड  की  रानी  बीट्रिक्स  की  यात्रा  के  परिणास

 े
 3470,  श्री  सुभाष  यादव  :  क्‍या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नीदरलैंड  की  रानी  बीट्रिक्स  1986  में  भारत  यात्रा  पर  आयी

 यदि  तो  भारतीय  नेताओं  के  साथ  उनकी  बातचीत  के  क्‍या  परिणाम  और

 क्‍या  किसो  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  |

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  जी

 इस  यात्रा  से  दोनों  देशों  को  एक  दूसरे  को  समझने  में  मदद  मिली  है  और  उम्मीद

 की  जाती  है  कि  दोनों  देशों  के  नेताओं  के  बीच  हुई  बातचीत  से  औद्योगिक  और  आशिक  क्षेत्रों

 में  सहयोग  बढ़ेगा  ।

 जी  नहीं  ।

 भूतपूर्ष  सेलिकों  के  पुनर्वास  संजंधो  कार्यक्रमों  का  कार्यास्वयन

 3471,  श्री  अजय  समुशरान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  राज्यों  द्वारा  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  संबंधी  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन

 पर  निगरानी  रखने  हेतु  क्या  प्रणाली  अपनाई  और

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  संबंध  में  सरकार  के  निर्देशां  की  अवहेलना  करने

 वाले  राज्यों  के  विरुद्ध  सरकार  का  विचार  क्या  कायंवाही  करने  का  है  ?

 अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मेंत्री  अदण  :  भूतपूर्व
 सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  ऐसे  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  की  मूल  जिम्मेदारी  संबंधित

 राज्य  सरकार के  क्षेत्राधकार  में  आती  है  इसलिए  यह  स्वयं  राज्य  सरकारों  और  राज्य

 सैनिक  बोडों/जिला  सैनिक  बोर्डों  का  इस  सम्बन्ध  में  सबसे  पहले  निगरानी  रखने  का  काम

 संबन्धित  राज्य  सरकार  और  उसके  अभिकरणों  का  फिर  रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन

 पुनर्वास  महानिदेशक  राज्य  सरकारों  के  अभिकरणों  से  सूचना  एकत्रित  करक॑  उसे  संकलित  करता

 है  और  उनसे  समुचित  संपर्क  बनाए  रखता  है  तथा  इस  संबन्ध  में  नीति  निर्धारण  में  सहायता
 करता  है  ऐसे  कार्यक्रमों  के  जहाँ  आवश्यक  में  राज्य  सरकारों  के  साथ  अनुवर्ती
 कारंवाई  करता  है  ।
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 अर  कमकमऊ  सभा  ऊभभ५ विवरण न्‍थभ  कथा  में  आरक्षित

 विवरण

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  समूह  एवं  सभूह  पदों  में  आरक्षित  रिक्तियों  एवं
 वर्ष  का  के  दौरान  उनके  द्वारा  भरी  गई  रिक्तियों  की  संख्या ______  वर्ष  के  दौरान  उनके  द्वारा  भरी  गई  रिक्तियों  की  संख्या

 क्रम  संगठन  का  नाम  समूह  समूह
 आरक्षित  भरी  गई  आरक्षित  भरी  गई

 रिक्तियाँ  रिक्तियाँ  रिक्तियाँ

 आयुध  निर्माणियां  38  674  247
 2.  निरीक्षण  महानिदेशालय  73  45  14  27

 3,  तकनीकी  विकास  एवं  उत्पादन  8  4  59  8

 महानिदेशालय
 4.  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  223  23  59  13

 5.  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  23  23  26  19

 6.  भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेट  23  83  38  452

 7.  माझगांव  डाक  लिमिटेड  23  7  29  452
 8.  गोवा  शिपंबिल्डर्स  लिमिटेड  3  7  29  36

 9.  गार्डन  रीच  शिपबिल्डसं  एवं  हंजी  नियस  3  a  6  23

 11.  भारत  डायनाॉमिक्सਂ  लिमिटेड  16  पल  --  ना  न

 12.  प्रागा  दूल्स  लिमिटेड  12  5  ना
 जा

 मिश्र  धातु  निगम  निमिटेड  641  5  2  न
 ह

 कुल  टकसालाजी ' dex  408  Har करेंगे  846

 कंबरसंत  केरा

 3473.  शी  विंजय  एन०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कंवसंन

 टैबनालाजीਂ  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  ग्रामीण  विकास  विभन्ग  केःसहयोग  से  एक  परियोजना

 तेयार की

 यदि  तो  इस  परियोजना  का  क्या  उद्देश्य

 कंवर्सन  टैक्नालाजीਂ  के  लिए  कितने  केन्द्र  खोलने  की  संभावना  है  और  ये
 केन्द्र  कहाँ-कहाँ  खोले  जाए  और

 प्रत्येक  केन्द्र  स्थाषित  करने  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  को  जाएगी  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रॉनिको
 ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज-वी०  जी  नहीं  ।
 और  प्रौद्योगिकी  विभाग  का  ग्रामीण  मंत्रालय  के  सहयोग  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 कंवर्सन  टैक्‍्नोलाजीਂ  केन्द्र  स्थापित  करने  फी  कोई  परियोजना  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।



 TT  19  1986
 नमन मनन  मकर

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  की  भागीदारी  और  सहमति  से  भूतपूर्व  सैनिकों

 के  कल्याण  के  लिए  एक  मतैक्य  कार्यक्रम  बनाने  में  लगी  हुई  तदनुसार  केन्द्रीय  सरकार

 संबंधित  प्रश्नों  पर  पत्र  व्यवहार  व  केन्द्रीय  स॑त्रिक  बोर्ड-जंसे  संगठनों  के  जरिए  राज्य  सरकारों

 से  समुचित  उच्च  स्तर  पर  मामला  उठाती  है  |

 आयुध  कारलानों  में  भूतपूर्व  सेनिकों  के  लिए  रिक्तितयों  का  आरक्षण

 3472.  श्री  अजय  मुशराम  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  आधीन  आयुध  कारखानों  तथा  अन्य  औद्योगिक  संगठनों  में

 भूतपूर्व  सैनिकों  के लिए  आरक्षित  सभी  रिक्तिर्या  ग्रूप  में  साढ़े  चौदह  प्रतिशत  और

 ग्रूप  नें  साढ़े  चौबोस  भर  ली  गई

 यदि  तो  कितनी  रिक्तियां  भर  ली  गई  हैं  तथा  सभी  रिक्तियां  न  भरे  जाने

 के  क्या  कारण  और

 इन  रिक्तियों  पर  उपयुक्त  व्यक्ति  नियुक्त  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या

 थाई  करने  का  विचार  है  ?

 रुका  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  भूतपूर्व
 सैभिकों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  समृह  पदों  में  साढ़े  चौदह  प्रतिशत

 रिक्सियाँ  एवं  समूह  पदों  में  साढ़े  चौबीस  प्रतिशत  रिक्तियां  और  केन्द्रीय  सरकार के
 लयों  एवं  विभागों  में  10  प्रतिशत  एवं  20  प्रतिशत  रिक्षितयां  आरक्षित  हैं  ।  रक्षा  उत्पादन

 विश्वाग  के  अधीन  औद्योगिक  संगठनों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  समूह  और  समुह  में

 आरक्षित  रिक्तियों  एवं  वर्ष  1984  के  दौरान  भरी  गई  रिक्तियों  की  संख्या  को  दशाने  वाला  एक
 विवरण  संलग्न  रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  कुछ  शेष  औद्योगिक  संगठनों  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त

 की  जा  रही  है  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  रिक्तियां  भरे  जाने  में  कमी  आने  के  कारण  निम्नलिखित  हैं  :-

 (1)  उम्मीदवारों  का  उपलब्ध  न  होना  ।

 (7)  भूतपूर्व  सैनिकों  का  अकुशल  सफाई  वाला  एवं  रख-रखाव  स्टाफ

 जिनके  लिए  अधिकतर  सीधी  भर्ती  की  जाती  के  लिए  आवेदन  करने

 का  अनिच्छुक  होना  ।

 उच्च  कुक्षल  कार्यों  के  लिए  निर्धारित  अपेक्षाओं  को  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  प्रा  न

 करना  ।

 भ्रूलपूर्व  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  को  भरे  जाने  के  लिए  सरकार  ने

 अनुदेश  जारी  किए  हैं  और  सम्रय-समय  पर  उन्हें  दोहराया  जाता  सै।नक  पुनर्वास
 निदेशालय  एवं  रोजगार  म्रें  आरक्षित  रिक्तियां  अधिसूचित  करने  के  लिए  प्रत्येक  आयुध
 निर्माणी  एवं  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  में  संपक  अधिः  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।
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 गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाए  गये  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग

 3474.  श्री  के०  कुन्जम्बु  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 केरल  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  कितने  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाया  गया

 सातवीं  योजना  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  रही  और

 इस  संबंध  में  बनायी  गयी  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिधर  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 की  अवधि  के  दौरान  2.20  लाख  अनुसूचित  जाति  के  परिवारों  और  23,307  अनुसूचित
 जाति  के  परिवारों  की  अथिक  सहायता  की  गयी  ताकि  वे  गरीबी  रेखा  पार  कर  सकें  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  2  लाख  अनुसूचित  जाति  और  22,000  अनुसूचित
 जनजाति  के  परिवारों  की आथिक  सहायता  करने  का  अस्थायी  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 और  छठी  योजना  अवधि  के  अनुसूचित  जातियों  के  विकास  के  लिए
 विशेष  संघटक  योजना  के  अन्तगंत  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  विकास  के  लिए  जनजाति
 योजना  के  अन्तगंत  कुल  निवेश  क्रमशः  100.00  करोड़  और  23.00  करोड़  रु०  का  है|  इसके
 अतिरिक्त  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  विशेष  संघटक

 योजना  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  13.95  करोड़  रूप  की  राशि  और  जनज़ाति
 उप-योजना  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  2.87  करोड़  रु०  की  राशि  दी  गयी  ।
 सातवीं  योजना  में  भी  विशेष  संघटक  योजना/जनजाति  उप॑ं-योजना  और  विशेष  केन्द्रीय  सहायता
 की  नीति  जारी  विशेष  संघटक  योजना  और  जनजाति  योजना  के  लिए  धन  आंवंटन  के

 लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  तिभिनन  क्षेत्र  में  योजनाएं  शुरू  की  जाती  है  ।

 नदी  की  सफाई

 3
 47

 5.  श्रोमती  पटेल  रसाजेन

 रामजी  माई  मावणि  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  संसद  अति  विशिष्ट  धार्मिक  तथा  अन्य
 संगठनों  नें  गंगा  तथा  देश  की  ऐसी  अन्य  पत्ित्र  सदियों  की  सफाई  के  लिए  विभिन्‍न

 सुझाव  दिये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  सुझाव  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 गंगा  नदी  की  सफाई  के  का  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  संत्रालय  सें  राज्य  सत्री  जियाउरंहमान  :  सेः
 गंगा  तथा  यमुना  जैसी  कुछ  अन्य  नदी  की

 सफाई  से  सम्बन्धित  योजनाओं  के  लिए  विभिन्‍न

 “108
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 व्यक्तितयों  तथा  संगठनों  से  अनेक  सुझाव  एवं  टिप्पणियाँ  प्राप्त  हुयी  दिये  गये  सुझाबों  का
 सम्बन्ध  गंगा  की  जल  एवं  प्रदूषण  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिये
 आम  बनरोपण  की  आयश्यकता  इत्यादि  के  लिए  योजनाओं  बे

 ”
 आरम्भ  किये  जाते  से  है  ।

 जीव-ऊर्जा  का  मलजल  उपचार  ,  नदी  मुहाना  कम  लागत  की

 कचरा  आदि  को  नदी  में  गिराने  से  रोकना  जैसे  प्राप्त  कुछ  सुझावों  को  गंगा  कार्यकारी  योजना  के

 अन्तर्गत  आरम्भ  की  जाने  वाली  योजनाओं  की  किस्मों  में  पहले  से  ही  समाविष्ट  किया
 जा  चुका  है  ।

 .

 (1)  उत्तर  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  के  लिए  एक  कार्यक्रम  के

 लिए  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  ने  292.31  करोड़  रुपये  की  काल्पनिक  लागत  की  स्वीकृति
 देदी

 ह

 (2)  7  मार्च  1986  तक  तीन  राज्यों  के  9  शहरों  में  22  स्क्रीमों  को  10.77  करोड़
 रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  निष्पादन  किया  जा  रहा  उत्तर  प्रदेश  में  1.05  करोड़  रुपये
 की  अनुमानित  लागत  पर  तीन  योजनायें  पूर्ण  हो  चुकी  है  ।

 आउ्प्न  प्रदेश  को  केर्लीय  सहायता

 3476.  थ्री  एन०  बेंकट  रत्तम  :  क्या  योजता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आश्य्र  प्रदेश  को  1985-86  और  1986-87  के  लिए  कितनी
 वित्तीय  सहायता  दी  गई

 1984-85  5  की  तुलना  में  1985-85  5  और  1986-87  में  सहायता  राशि  कम  कर

 दीगई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  .

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनकी  सहायता  राशि  में  कमी  कर  दी  गई  और  इसके
 क्या  कारण

 विभिन्‍न  राज्यों  को  बाधिक  सहायता  राशि  मंजूर  करने  में  किन  सामान्य  सिद्धान्तों
 का  पालन  किया  जाता  और

 ,  किन-किन  राज्यों  के लिए  1986-87  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  राशि  मंजूर  कर

 दीगई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य

 वाधिक  योजना  1985-86  और  1986-87  के  लिए  आवंटित  की  गई  केरद्रीय  सहायता  क्रमशः

 339,62  करोड़  रु०  और  298.01  करोड़  रु०  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अग्रिम  योजना  सहायता  के  समायोजन  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  को  वर्ष  1984-85

 की  तुलना  वर्ष  1985-86  5-86  और  1986-87  अधिक  केन्द्रीय  सहायता  आवंटित  की  गई  है  ।
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 अलग-अलग  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  की  वाधषिक  व्यवस्था  केन्द्र

 द्वारा  वाषिक  योजना  के  लिए  दी  गई  सहायता  की  समग्र  और  सातवीं  योजना  के  लिए
 घित  गाडगिल  फामू ल  के  अन्तर्गत  निर्धारित  उनके  हिस्से  के  संदर्भ  में  की  जाती  सामान्य
 केन्द्रीय  सहायता  के  राज्यों  को  उनकी  योजना  के  लिए  अनुमोदित  बाह्य  सहायता  प्राप्त
 परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  दी  जाती  और

 सभी  राज्यों  को  वाषिक  योजना  1986-87  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  आर  टित
 कर  दी  गई  हे

 कम्प्यूटर  सापटवेयर  का  उत्पादन

 3477,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  देश  में  कितने  कम्प्यूटर  साफ्टवेयरों  का
 निर्माण  किया  गया  है  और  सातवीं  योजना  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 क्‍या  कुछ  शहरों  को  शहरਂ  घोषित  किया  गया

 यदि  तो  इन  शहरों  के  नाम  कया  और

 इन  स्थानों  पर  सॉक्‍टवेयर  उद्योगों  का विकास  करने  के  लिए  वहां  क्‍या  सुविधाएं
 .,  उपलब्ध  होंगी  ?

 बिशान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्र।लय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रॉनिकी
 ओर  अस्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  बी०  :  सातवीं  योजना  के
 आरम्भ  में  अर्थात्‌  वर्ष  95  करोड़  में  जिस  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  का  विपणन  किया  उसका

 मूल्य  लगभग  95  करोड़  रु०  लगाया  गया  है  और  वर्ष  निर्यात  के  दौरान  लगभग
 650  करोड़  रु०  के  विपणन  का  अनुमान  लगाया  गया  जिसमें  निर्यात  के  लिए  कम्प्यूटर
 सॉफ्टवेयर  का  कारोबार  भी  श।मिल  है  ।

 कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित
 उपाय  किए  हैं  :

 (7)  इलल॑क्ट्रॉनिकी  नीति  से  संबंधित  एकीकृत

 नई  कम्प्यूटर

 निर्यात  के  साथ-साथ  घरेलू  बाजार  के  लिए  कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर  उद्योग  के  एकीकृत
 विकास  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  इलैक्ट्रॉनिकी  विभाग  सॉफ्टवेयर  विकास

 अभिकरण स्थापित करने की योजना बना रहा है । सरकार ने किसी भी नगर को सॉफ्टवेयर नगर नहीं घोषित किया है । और उपयुक्त भाग को देखते ये प्रश्न ही नहीं उठते ।
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 कमंचारो  जयन  आयोग  में  शिकायत  प्रकोष्ठ

 3478.  क्षुमारी  पुष्या  देवों  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कमंचारी  चयन  आयोग  ने  अपने  मुख्यालय  में  तथा  कुछ  क्षेत्रीय  कार्यालयों  सें
 शिकायत  प्रकोष्ठ  गठित  किए

 यदि  तो  इन  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  ऐसे  शिकायत  प्रकोष्ठ
 खोले  गए

 क्‍या  कमंचारी  चयन  आयोग  के  मध्य  प्रदेश  स्थित  किसी  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  भी
 शिकायत  प्रकोष्ठ  खोला  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :

 हां  ।

 ।.  क्षेत्रीय  निदेशक  कमंचारी  चयन  8,  बेली

 इलाहाबाद  ।

 2.  क्षेत्रीय  निदेशक  कर्मचारी  चयन  5,  एस्पलेनेड  रो  वैस्ट

 औल्ड  असैम्बयी  ग्राउंड  कलकत्ता  ।

 3.  क्षेत्रीय  निदेशक  क्मंचारी  चयन  आर्मी  एण्ड  नेवी

 दूसरी  महात्मा  गांधी  रोड  आर्ट  कलाधोड़े  के

 बम्बई  ।

 4,  क्षेत्रीय  निदेशक  कमंचारी  चयन  735,  अन्ना

 एल०  एल०  ए०  दूसरी  मद्रास  ।

 5.  क्षेत्रीय  निदेशक  कमंचारी  चयन  आर०  के०  चौधरी

 भारलुमुख  गुवाहाटी  ।

 6.  उप-क्षेत्रीय  उप  क्षेत्रीय  का८  कर्मचारी  चयन  84,  आनन्द

 नगर  सिविल  रायपुर  ।

 और  3  1986  से  84  आतन्द  सिविल  रायपुर
 स्थित  आयोग  के  उपन-क्षेत्रीय  कार्यालय  में  एक  लोक  शिकायत  प्रकोष्ठ  स्थापित  कर

 दिया  गया

 के  लिए  इलेक्टॉलिक्स  इन्डिया  लिमिटेड  का

 इम्डोनेशियाई  फर्म  के साथ  समझोता

 3479.  श्रीमती  निर्मला  कुमारो  शक्तावत  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  इलैक्ट्रॉनिक्स  इंडिया  लिमिटेड  ने  देश  में  अपने  सौंर  वोल्टिक  सिस्टमਂ

 में  विषणन  के  लिए  इंडोनेशिया  की  एक  धर्म  से  समझौता  किया
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 की
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  इससे  सौर  वोल्टिक  सिस्टमਂ  के  निर्माण  क्षेत्र  में  तीसरे  विश्व  के  देशों  में
 भारत  को  सबसे  बड़ा  देश  बनने  में  सहायता  मिलेगी  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महास।गर  परमाणु
 ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  यी०  :  जी  बंहरहाल
 सम्बंधित  कम्पनी  संन्द्रल  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  साहिबाबाद  है  जो  कि  वैज्ञानिक  और
 औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  का  सावंजनिक  क्षेत्र  दाग  उद्यम  है  ।

 इंजीनियरिंग  एक्स्पोर्ट  प्रोमोशन  कौंसिल  द्वारा  प्रायोजित  इन्डोनेशियाई  चैम्बर  आफ

 कामसे  के  एक  उच्च  स्तरीय  प्रतिनिधि  मंडल  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  24  1986
 को  सैन्ट्रल  इलक्ट्रांनिक्स  लिमिटेड  और  मादा  विक्री  जो  कि  इन्दोनेशिया  की  उच्च

 गिकी  उत्पादों  में  व्यापार  करने  वाली  एक  प्रसिद्ध  कम्पनी  के  बीच  एक  समझौता  ज्ञापन  पर

 हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  इस  समझौता  ज्ञापन  के  अधीन  इन्दोनेशिय्राई  फमें  को  सी०  ई०  एल०
 द्वारा  निरभित  सौर  प्रकाश  बोल्टीय  प्रणालियों  के  लिद  इन्दोनेशिया  में  विक्री  एजेन्ट  बनाया  गया

 सी०  ई०  एल०  की  फैक्ट्री  में  इन्दोनेशियन  कामिकों  को  प्रशिक्षित  किया  इन्दोनेशिया  में

 बाजार  विकास  के  लिए  सी०  ई०  एल०  की  सहायता  और  सौर  प्रकाश  बोल्टीय  प्रणालियों

 और  उप  प्रणालियों  क॑  विनिर्माण  के  लिए  इन्दोनेशियाई  फर्म  को  सी०  ई०  एल०  द्वारा  बाद  में

 प्रौद्योगिकी  का  स्थानान्तरण  किया  जायगा  ।

 आन्तरिक  सूल्यांकन  और  अग्रणी  अन्तर्ताष्ट्रीय  एजेंसियों  द्वारा  प्रकाशित  के

 आधार  संन्द्रल  इलंक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  पहले  ही  सौर  प्रकाश  वोल्टीय  प्रणालियों  के  विनिर्माण

 के  लिए  तीसरी  दुतियां  में  सबसे  बड़ी  कम्पनी  है  +  जेसा  करार  इन्दोनेशियाई  कम्पनी  से  किया

 गया  बसीं  व्यवस्थाओं  से  सी०  ई०  एल०  के  उत्पादन  बढ़ाने  और  आतन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  आधार

 के  रूप  में  सहायता  मिलेगी  ।

 डो  को  खरीदना

 #3480,  श्रीमती  निनंला  कुसारी  शक्‍तावत  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन्सेट-ं  डी  को  खरीदा  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हि

 सी  कव  छोड़ा  और

 )  क्‍या  इससे  कोटा  में  भारी  जल  संयंत्र  को  बड़े  पैमाने  फ्र  सुधार  करने  में  सहायता

 मिलेगी  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  संत्रालय  तथा  सहासागर  परसाणु  इलेक्ट्रॉमिको
 और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  हां  ।
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 विदेश  से  प्राप्त  उपग्र्टों  से  स्वदेशी  रूर्प  में  डिजाइन  किए  गए  निर्मित  और

 उपग्रहों  को  संक्रमण  अवधि  के  दौरान  क्रमबद्ध  रूप  में  अपेक्षित  इन्सेट  अन्तरिक्ष  खण्ड

 क्षमताओं  को  प्रदान  करने  के  लिए  चतुर्थ  डी/*को  प्राप्त  करना  जरूरी  है  ।

 सी  अन्तरिक्षयान  को  अन्तरिक्ष  शटल  को  उड़ान  61-1  द्वारा  वर्तमान

 समय-अनुसूची  के  अनुसारं  1986  में  छोड़ा  जाना  है।इस  समय  अन्तरिक्ष  शटल  के

 प्रमोचनों  को  स्थगित  कर  दिया  गया  है  और  अन्तरिक्ष  शटल  की  उड़ानों  को  पुनः  प्रारम्भ  करने

 तारीख  का  निर्धारण  अभी  किया  जाना  अन्तरिक्ष  विभाग  इन्सेट-ं  सी०  को  1986  के अन्त
 अन्त  तक  छोड़ने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  कर  रहा

 नहीं  ।  इन्सेट  प्रणली  और  कोटा  में  भारी  पानी  संयंत्र  के  बीच  कोई  संबंध

 नहीं  ee  ,  1  है

 अस्तरिक्ष  कार्यक्रम  में  गर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  भाग  थिया  जाता

 3481.  श्री  मरेश  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  क्या  पधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कंयां  सरकार  का  विचार  देश  के  अन्तरिक्ष  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  लिए
 सरकारी  क्षेत्र  को  आमंत्रित  करने  का  और  .  poe  ५  दिये  ee

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?
 ह
 ि  जहा  ते

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  के  राज्य  मंत्री  शिवशाज  शी०  भारतीय

 कार्यक्रम  में  गर-सरकारी  क्षेत्र  सहित  भारतीय  उद्योग  पहले  से  एक  महत्वपूर्ण  भागीदार

 भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  सहित  भारतीय

 उद्योग  के  निम्त  प्रमुख  क्षत्रों  में  अन्योन्यक्रिया  करता  अर्थात्‌  :  '

 साज-सामान  और  सेवाओं  को  प्राप्त
 ॥

 भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  द्वारा  विकसित  उत्पादों  की  प्रौद्योगिकी  का

 अस्तेरण  न  गा  क्ग

 उद्योगों  को  तकनीकी  परामश्श  प्रदान

 विशिष्ट  अनुसंधान  तथा  विकास  सहित  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  एवं  संविचरन  ठेके

 करना  ।

 पश्चिम  अंगाल  में  भूतपूर्थ  पूर्वो  पाकिस्ताम  से  आए  बिस्थापित  श्यक्तियों  के  पुर्नेवास
 की  समस्‍या

 3482.  श्री  सनंतं  कुमार  संडल

 भी  रेजुपद  दास  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  नि

 :  क्‍या  पश्चिमी  बंगाल  सरकारे  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  इस  मत  पर  गम्भीर  चिता

 व्यक्ति  की  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  विस्थापित  अ्यक्तियों  के

 पुनेबास की समस्या अभी तक बनी हुईं और
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 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  शरणार्थी  पूर्नवास

 समस्या  का  हल  करने  के  लिए  198  6-87  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  का  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 को  कितनी  धनराशि  देने  कां  विचार

 आस्तरिक्ष  सुरक्षा  विभाग  में  रा्त्थ  मंत्री  अरूण  और  पश्चिम

 बंगाल  प्रकार  के  राहत  तंथा  पुनंवार्स  विभाग  के  प्रभारी  मंत्री  ने  प्‌र्नवास  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  यह  मुदृदा  उठाया  था  तथा  उन्हें  यह  बात  स्पष्ट  की  गयी  थी  कि  भूतपु्व  पूर्वी
 पाकिस्तान  से  आए  शरणार्थियों  को  पुनंवस  संबंधी  अधिकांश  काये  पूरा  हो  चुका  अतंः  चालू

 योजनाएँ  अवशिष्ट  किस्म  की  हैं  तथा  उन्हें  समय-बद्ध॑  आधार  पर  पूरा  किया  जाना
 25-3-1971  के  पश्चात्‌  कोई  प्रवासी  नहीं  आया  है  ।

 2.  प्रवासियों  के  पुनेवास  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में  तथा  अन्यन्न  अनेक  उपाय  किए  गए
 थे  ।  इनमें  कृषि  व्यवसायिक  तथा  तकनीकी  .  औद्योगिक  लघु

 आवांस  आदि  के  लिंए  प्‌नंवास  बस्तियों  का विकास  तथा  शिक्षा  और  चिंकित्सा

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  शामिल  है  |  पश्चिम  बंगाल  की  प्नंवासं-समंस्या  के  स्वरूप  तथा  आकार
 का  सुल्यांकन  रोज्य  सरंके।रं  के  पर!मर्श  से  समय-समय  पर  किया  गया  था  तथा  ऐसा  अन्तिम

 मूल्यांकन  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  द्वारा  197:-76  में  किया  गया
 कारी  दल  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  विभिन्‍न  योजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  ()

 घिकित्स[-सुविधाओं  तथा  (ii)  शैक्षिक  सुविधाओं  की  योजनाएँ  कार्यान्वित  की  जा  चुकी  हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  धन  राशि  से  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  और  1951  से  पूर्व  तथा

 1950  के  पश्चात  की  अनुमोदित  आबादकार  बस्तियों|शिविर-बाह्य  स्थल  परिवारों  तथा  भूतपूर्व

 पूर्वी  पाकिस्तान  में  भारतीय  क्षेत्रों  स ेआए  परिवारों  के  पुनंवास  के  लिए  भूमि-अधिग्रहण
 की  योजनाएँ  राज्य  सरबार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  भारत  सरकार  का  यह  विचार

 है  |  कि  विस्थापित  व्यक्तियों  की  उपय॑  कत  जिनका  संमाधान  किया  जा  रहों  को

 छोड़कर  तविस्थापित  व्यक्तियों  को  राष्ट्रीय  जीवंन  की  मुख्य  धारा  में  विलीन  हुओ  समझा  जाना

 साहिए  तथा  उनके  उत्थान  के  लिए  और  कोई  सहायता  अब  रॉज्य  सरकार  थी  सामान्य  योजनाओं

 से  उपलब्ध  होनी  198८-87  के  बजट  प्राक्कलनों  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा

 चलाई  जा  रही  योजनाओं  के  लिए  85  लाख  रुपए  तथा  70  लाख  रुपए

 का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 पारिस्थितिक  व्यवस्थाਂ

 3483,  wto  डौ०  एन  रेंड्डी  :  क्‍या  प्रेधान  मंत्री  यह  बंतांने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लुप्त  हो  रही  समुद्री  प्रजातियों  का  पता  लगाया  गया  है  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौराਂ  क्रा

 क्या  मैन्नप्रो  जैसी  सभुदी  पारिस्थितिक  व्यवस्था  के  बारे  में  पर्याप्त
 ज्ञान  और  जानकारी  प्राप्त  नहीं  और  हे

 संरकार  के  विंजेगर  इस  पारिश्थितिंक  व्यदेस्था  के  संरक्षण  हेँतु  वंधा  केदम  उठाने
 का
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 पर्यावरण  और  बन  संतालय  में  राज्य  मंतती  जियाउशेहमान  ल
 ,  उन  समुद्री  प्रजातियों  को  जिनको  वन्यप्राणी  1972  की  अनुसूची  के

 अन्तगंत  शिकार  करने  तथाਂ  व्यापार  एवं  विपणन  के  विरुद्ध  पूर्ण  कानूनी  सुरक्षा  प्रदान  कौ:जाती
 का  विस्तत  ब्यौरा  इसਂ  प्रकार

 अनुसूची-ा

 (i)  सभी  सिंटेसिमाई  प्रजातियाँ

 (ii)  ड्यूगोंग

 (iii)  ज्वारनदीमुख  या  खारे-जल  के  मगर

 (५)  हरे  समुद्र  के  हाक्सबिल  लटठग-सिर  के  आऑविल  रिड्ृले
 चमंवाले  कचछप  ।

 अनुसूचो-7९

 (i)  सभी  संमुद्री'सांपਂ

 और  एक  विवरण  संलरम  है  |,

 विवरण

 समुद्री  पारि-प्रणाली  के  अध्ययन  एवं  क्षेत्रीय  सर्वेक्षणों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न

 अभिकरण  एवं  संस्थान  लगे  हुए  काफी  जानकारी  उपलब्ध  प्रवाल  भित्तियों  कच्छ

 वनस्पति  जैसे  समुद्री  पारि  तंत्रों  के  संसाधनों  के  बेढंगेपन  में  दौहन  एवं  विनाश  से

 रोकथाम  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  संरक्षण  तथा  सुरक्षा  के  उपाय  किये  जाने  हैं  ।

 इस  समय  इन  समुद्री  के  संरक्षण  के  लिए  वन्यप्राणी

 1972,  के  अन्तर्गत  गठित  दो  राष्ट्रीय  उद्यान  हैं---एक  कच्छ  की  खाड़ी  में  दूसरा
 अण्डमान  द्वीप  समूह  में  मन्‍नार  की  खाड़ी  में  एक  समूद्री  राष्ट्रीय  उद्यान  की
 संरक्षमा  करने  की  इच्छा  को  उक्त  अधिनियम  के  तहत  अधिसूचित  कर  दिया  गया  तमिलनाइ
 सरकार  को  मन्‍्नार  की  खाड़ी  के  समुद्री  पारि-प्रणाली  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  कहा  गग्रा

 है  जहाँ  कि  ड्यूगोंग  एवं  कई  अन्य  समुद्री  प्राणजात  तथा  वनस्पतिजात  दोहन  एवं  कम  हो  जाने
 के  खतरे  में  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  उसने  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठम  किया  है
 जिसकी  रिपोर्ट  की  इन्तजार  है  तथा  मन्‍्नार  की  खाड़ी  के  राष्ट्रीय  उद्यान  की  अन्तिम

 रिपोर्ट  के  प्राप्त  एवं  जाँच-पढ़त।ल  के  बाद  कर  दिया  जायेगा  |

 सुन्दर  वन  में  बन्‍्यजीवों  की  सुरक्षा  के लिए  एक  राष्ट्रीय  उद्यान  की  पहले  ही  स्थापना

 कर  दी  गई  है  ।  सरकार  की  बाघ  परियोजना  स्कीम  के  अन्तगंत  आने  वाली  भारत  की  15  आाष

 रिजर्वों  में  सुन्दर  वन  का  2585  वर्ग  किलोमीटर  में  से
 1330  ब्गय॑  किलोमीटर  अभ्यन्तर

 क्षेत्र  मे ंआता  है  ।  भारत  में  सुन्दर  वन  को  जीवमंडल  रिजर्बों  के  तंत्र  में  शामिल  करके

 जँविकीय  विविधता  के  संरक्षण  हेतु  और  प्रस्ताव  किया  गया  सुन्दर  वन  कच्छ  वनस्पति

 पारि-प्रणाली  की  कार्य  पद्धति  एवं  संश्षना  की  जानकारी  हेतु  अनुसंधान  किये  जा  रहे

 115
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 नन्‍नीननननननीननीनीनीननीननी  तन  न  नओनन  न  नयी  न  तक्‍  न  ञल्‍  न्‍ल्‍न्‍>2-२२वविकनन  नमी  नीनीनीनीनकी  न  3

 विशेषकर  मत्स्य  पालन  वृक्ष  पयंटन  इत्यादि  जैसे  मनृष्य  प्ररित  दबावों  के  असर
 का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  ताकि  सुहढ़  पारिस्थितिकीय  सिद्धान्तों  पर  संरक्षण  नीतियों  का
 विकास  किया  जा  सके  ।  सुन्दरवन  में  के  क्रियाकलापों  पर  नियंत्रणं  केरने  के  लिए  एक
 प्रबन्ध  योजना है  ।  रिजर्व  में  सभी  वानिकी  कार्यों  को  बन्द  कर  दिया  गया  इस  कार्यक्रम  को
 बाघ  परियोजना  स्क्रीम  के  तहत  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  होती

 वनग्राम  समेत  लक्षद्वीप  द्वीप  समृह  व  कुछ  अन्य  नजदीक  के  गैर-बसासत  वाले  द्वीपों  पर

 एक  समुद्री  रिजर्व  बनाने  का  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  प्रवाल  भित्तियों  का  भवन  निर्माण
 सामग्री  के  रूप  में  उपयोग  हेतु  निकालना  रोक  दिया  गया  है  तथा  मुख्य  भूमि  से  भवन-निर्माण
 सामग्री  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 वेश  में  बहेज  के  कारण  मोतें

 3484,  श्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  खाँ  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  1983  से  आज  तक  की  अबधि  के  दौरान  दहेज  के  कारण  कितनी  भौतें  हुई  हैं  ?

 आम्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  वर्ष  1983,  1984  और
 1985  के  दोरान  सूचित  किए  गए  दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  के  सामलों  की  उपलब्ध  संख्या  संलग्न
 में  दी गयी  है  ।  विवरण

 '  वितरण

 :  क्रम  -राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 ह

 सूचित  किए  गए  दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  के  मामले

 सं०  के

 1983  1984  84  1985  85

 आन्ध्र  प्रदेश  5  6  15  1985
 2.  असम  शून्य  [  3  1985

 3.  बिहारਂ  15  20  3  1985

 4...  गुजरात  2  5  9  1985

 5.  हरियाणा  TL.  56  99

 6.  हिमाचल  प्रदेश  2.  4.  3

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  1  शुन्य  20  1985

 8...  कर्नाटक  31.  45  35

 9.  केरल  हु  श्न्य  श्न्य  5

 10.  मध्य  प्रदेश  39  48  शून्य

 11.  '
 महाराष्ट्र  35  68  31  1985  '

 कम्म्गे  कक
 ण

 ०55
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 12.

 13.

 30.

 31,

 मणिपुर

 मेघालय

 नागालेण्ड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह
 अरुणाचल  प्रदेश

 चण्डीगढ़

 दादरा  और  नगर  हवेली

 दमण  और  दीव

 लक्षद्वीप

 मिजोरम

 पाण्डिचेरी

 गया

 टिप्पणी  आँकड़ों  को  अस्थायी  जाए  ।

 2.  उ०  न०  का  अर्थ  नहींਂ  है  ।

 शून्य

 शून्य

 शून्य  1985

 श्न्य

 6  1985

 63  1985

 सरकारो  क्षेत्र  के  एककों  के  मल्यांफान  के  लिए  गया  कार्य  ढांचा

 3485.  श्री  पी०  आर०  कुमारभंगलस  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यस्वियन  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  के  मुल्याकन  के  लिए  नया  कार्य  डांचा  तैयार  किया

 क्या  मूल्यांकन  करने  तथा  बीच  की  ग्रलतियों  को  ठीक  करने  के  लिए  सार्वजनिक
 कोष  से  संस्थाएं  चलाने  की  वतंमान  कृतिम  और  अनावश्यक  गोपनीयता  को  समाप्त  करने  का
 प्रस्ताव  और
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 क्‍या  सरकारी  गोपनीयता  अधिनियम  में  आवश्यक  परिवर्तन  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ?

 कार्यक्रम  कायल्क्रयन  संत्रो  बी०  ए०गनों  खान  :  नहीं  ।

 और  .  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 शिखर  सम्मेलन

 3486.  श्री  कुजमोहन  महन्ती  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  शिखर  सम्मेलन  ने  अन्तरष्ट्रीय
 व्यापार  और  संसाधनों  में  अधिक  समतापूर्ण  भागीदार  हेतु  नई  अन्तर्राष्ट्रीय  अर्थ  व्यवस्था  के  प्रश्न

 के  में  कोई  नीति  तैयार  की

 कया  दक्षिण  क्षेत्रीय  सहयोग  संगठन  शिखर  सम्मेलन  ने  नई  सूचना  व्यवस्था
 और  यूनेस्को  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  एक  सामान्य  नीति  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  ढाका  में  हुए
 शिखर  सम्मेलन  में  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  नई  बिश्व  अ्थंव्यवस्था  के  संबंध  में  चल  रही
 बातचीत  पर  तथा  के  माध्यम  से  विश्व  व्यापार  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  बारे  में  विचार

 विमर्श  करने  तथा  देशों  के  विचारों  को  समन्वित  करने  के  उद्देश्य  से  एक  मंत्री  स्तरीय

 बैठक  बुलाई  जाए  ।  मंत्रीस्तरीय  बंठक  2-3  1986  को  इस्लामाबाद  में  होने  जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 देश  में  बलात्कार  और  चोरियां

 3487.  श्री  झज्ञम  विश्वस  :  क्‍या  गृहू  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  वर्ष  1985

 के  दौरान  सारे  देश  में  बलात्कौीर  और  चोरियों  के  कुल  कितने  मामले

 हुए  ?

 आन्तरिक  सुरक्ष  विभाग  में  राज्य  संद्ो  अरुण  वर्ष  1985  के  दौरान

 बलात्कारों  तथा  चोरियों  के  सूचित  किये  मामले  संलग्न  विवरण

 में  दिये  गये  हैं  ।
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 7  लिखित  उत्तर

 अमरीकी  से  भारत  की  रक्षा  योजनाओं  के  लिए  सहायता

 3488,  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  रक्षा  योजनाओं  के  लिए  भांरत  को  सहायता  देने  वाला  है  जैसा  कि

 दिनांक  15  1986  के  टाइम्मਂ  में  समाचार  छपा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  अरुण  :  फिलहाल

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  कोई  सैन्य  मशीनरी  प्राप्त  करने  की  हमारी  कोई  योजना

 नहीं  है  ।  हम  भारत  में  विकासाधीन  रक्षा  प्रौद्योगिकीय  प्रणाली  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 सहित  कई  देशों  से  संघटक/उप-प्रणाली  प्राप्त  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगा  रहे
 हैं  ।

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  सरकार  से  बातचीत  चल  रही  है  इस  लिए  इन  प्रौद्योगिकीय

 प्रणालियों  के  लिए  आवश्यक  मदों  का  इस  स्तर  पर  ब्यौरा  देना  हमारे  लिए  असामयिक  होगा  ।

 ध्रष्ट  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 3489,  श्री  हन्नान  मौल्लाह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दौरान  जांच  ब्युरो  और  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  को  कितने

 रियों  के  विरुद्ध  धन  का  दुविनियंग  तथा  अनियमितताओं  संबंधी  शिकयतें  प्राप्त  हुई

 कितने  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जांच  कराई  गई  तथा  यदि  तो  कब  और  तत्संबंधी

 रिपोर्ट  किस  अधिकारी  कों  प्रस्तुत  की  और

 कितने  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आरोप  सही  पाये  गये  और  सरकार  द्वारा  इन

 रियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रासय  सें  राज्य  मंत्री  पो०  :

 से  वर्ष  1985  के  2269  सरकारी  कमंचारियों  के  संबंध  में  शिकायतें  केन्द्रीय
 सतकेता  आयोग  में  प्राप्त  हुई  इन  शिकायतों  में  503  सरकारी  कमंचारियोां  के  पंबंध  में

 407  शिकायतें  संबंधि  प्राधिकारियों  को  जांच  के  लिए  भेज  दी  गई  जाँच  के  लिए  भेजी
 407  शिकायतों  में  122  मामलों  में  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  से  42  मामलों

 की  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  अभी  जांच  कर  रहा  शेष  80  मामलों  में  केन्द्रीय  सतकंता

 आयोग  ने  एक  मामले  में  अभियोजन  के  14  मामलों  में  भारी/लधू  शास्ति  की  कार्यवाहियां
 करने  के  2  मामलों  में  प्रशासनिक  काययंवाई  करने  की  सिफारिश  की  थी  और  63  भामलों  ने
 क्लोजर  रिपोर्ट  फाइल  कर  दी  गई  थी  ।

 वर्ष  1985  के  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  1626  अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 मिली  थी  ।  इनमें  198  अधिकारियों  के  विरुद्ध  133  नियमित  जांच/मामले  दर्ज  किए  गए
 417  अधिकारियों  के  विरुद्ध  संबंधित  प्राधिकारियों  को  यथोचित  कारंवाई  करने  की  शिकारिश
 की  गई  थी  और  815  अधिकारियों  के  संबंध  में  कोई  कारंवाई  नहीं  की  गई  थी  क्‍योंकि  शिकायतें
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 बेनाम/छद्‌मनाम  थी  और  196  अधिकारियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरों  शिकायतों  की  जांच

 कर  रहा  है  ।  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  जांच  पड़ताल  अन्वेषण  के  उद्देश्य  से  लिए  गये  133  मामलों

 में  9  मामले  विचारण  के  लिए  भेजे  गये  16  मामलों  में  नियमित  विभागीथ  कार्रवाई  की
 सिफारिश  की  गई  6  मामले  पर्याप्त  सबृतन  होने  के  कारण  समाप्त  कर  दिए  गए  थे  और
 102  मामलों  में  जांच-पड़ताल/अन्वेषण  किया  जा  रहा  ।

 संसद  सदस्यों  से  प्रषप्त  र्रष्टाजार  को  शिकायतें

 3490.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  1985  के  दौरान  संसद  सदस्यों  से  सचिवों  और  उच्च  अधिकारियाँ  के

 विरुद्ध  भ्रष्टाचार  और  शक्तियों  के  दुरुपयोग  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उन्होंने  किसी  स्वतंत्र  एजेंसी  के  माध्यम  से  उन  शिकायतों  की  जांच  कराई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 भ्रष्टाचार  समाप्त  करते  की  हृष्टि  से  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा
 की  जा  रही  है  ?  े

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  चिदम्बर  :

 से  वर्ष  1985  के  दौरान  विभागाध्यक्षों  तथा  सरकारी  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  के  मुख्य

 कार्य  पालकों  के  विरुद्ध  प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  को  संसद  सदस्यों  से  सत्रह  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थों  ।

 इन  सभी  शिकायतों  को  आवश्यक  कारंवाई  के  लिए  संबंधित  विभाग  को  भेज  दिया  गया

 था  ।  इनमें  से  एक  शिकायत  के  संबंध  में  संबंधित  विभाग  से  पत्र  प्राप्त  होने  केन्द्रीय  अन्वेषण

 ब्यूरो  द्वारा  उसकी  जांच  की  गई  थी  |  इस  मामले  में  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने विभाग  को  सूचित
 किया  कि  धूकि  अधिकारी  पहले  ही  सेवानिवृत्त  हो गया  था  और  सरकार  ढो  कोई  भी  हानि  नहीं

 हुई  थी  इसलिए  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कराने  मे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 मिश्र  धातु  निगम  लिमिटेड  के  कार्यकरण  को  पुनरीक्षा

 3491,  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  मिश्र  धातु  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  की  गई

 क्या  रक्षा  उत्पादन  राज्य  मंत्री  ने  मिश्र  धातु  हैदराबाद  के  अपने  हाल  के  दौरे
 के  दौरान  यह  पाया  कि  इसका  का्य॑निष्पादन  आशानुकूल  नहीं  हो  रहा  है  और  परियोजना  को

 उचित  रूप  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  और  रक्षा  पूति  विभाग  में  राज्य  संत्री  सुख  :  कम्पनी  के

 काये-निष्पादन  की  निर्यामत  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 यह  महसूस  किया  गया  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  मे ंसुधार  करने  की  आवश्यकता  है  ।
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 सरकार  कम्पनी  के  कार्य  निष्पादन  पर  बराबर  नजर  रखती  है  और  आवश्यकता  होने

 पर  इसके  लिए  सुधारात्मक  उपाय  करती  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिक्स  के  बारे  में  भारत-फ्रांस  कार्य-दल  को  सिफारिशें

 3492,  श्री  अमल  दत्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ॥

 इलैकॉनिक्स  और  सूचनाओं  के  बारे  में  भारत-फ्रांस  की  अंतिम  रिपोर्ट  घें

 क्या  प्रमुख  सिफारिश  को  गई

 उनके  अनुसरण  में  क्या  ठोस  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 क्या  फ्रांस  क़ी  कम्पनियों  के  साथ  निकट  सम्बन्ध  के  कारण  जापान  अथवा  अन्य  देशों

 से  संबद्ध  क्षत्रों  में  प्रौद्यगिकी  के  स्थानांतरण  में  बाधा  पड़ने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुरक्षात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  भारत  और  फ्रांस  के

 बीच  इलैक्ट्रॉनिको  और  सूचना-विज्ञान  के  क्षेत्र  में  वषे  1983  में  सम्पन्न  में  हुए  प्रोटोकाल
 के  अन्तगंत  इलैक्ट्रॉमिकी  और  सूचना-विज्ञान  पर  गठित  भारत-फ्रांस  कायंकारी  दल  की  तीसरी

 बैठक  नई  दिल्‍ली  में  दिनांक  20-21  1986  को  आयोजित  की  गई  ।  दोनों  पादियो  ने

 इस  बात  पर  सहमति  व्यक्त  की  कि  इलैक्ट्रॉनिकी  और  सूचना-विज्ञान  के  क्षेत्र  में  भारत-फ्रांस  सहयोग
 को  अपना  ध्यान  फ्रांस  से  भारत  को  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  और  तृतीय  विश्व  के  देशों  को  तकनीकी

 साफ्टवेयर  तथा  सेवाओं  के  निर्यात  के  संयुक्त  प्रयासों  की  ओर  केन्द्रित

 करना  दोनों  पार्टियों  न ेइस  बात  पर  बल  दिया  कि  वे  दीघ  कालीन  आधार  पर  सहयोग
 करना  चाहते  और  कार्यकारी  दल  द्वारा  अल्प  तथा  मध्यम  अवधि  के  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिए

 बनाई  गई  ठोस  परियोजनाओं  को  उसी  ढांचे  के  अन्तगंत  माना  जाना  चाहिए  ।

 कार्यकारी  दल  की  सिफारशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  क्षौत्रों  रें

 विशिष्ट  परियोजनाएं  त॑ंयार  की  गई  हैं  और  परियोजना  वी  प्रगति  पर  नियमिति  रूप  से  निगरार

 रखने  के  लिए  प्रत्येक  परियोजना  के  मामले  में  संचालन  समितियां  गठित  की  गई  जिसमें  भार

 और  फ्रांस  के  सम्बद्ध  वैज्ञानिकों  को  लिया  गया  है  :

 1,  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  तथा  अनुप्रयोग
 2.  यंत्रीकरण

 3.  तन्तु-प्रकाशिकी
 4.  संचार

 5.  संघटक-पुर्जें

 और  नहीं  ।.  सिफारिशों  में  तकनीकी-जानकारी  के  अन्तरण  के  संबं
 में  कोई  प्रतिबद्धता  नहीं  विभिन्‍न

 देशों  से  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  प्रत्येक  मामले  का  उस

 गुण-दोषों  के  आधार  पर  मूल्यांकन  किया  जाएगा  और  मुल्यांकन  करते  समय  लागु  भारत

 की  नोति  को  ध्यान  में  रखा  जाए
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 ब्  किट किट  इमपोट  एण्ड  लेबल  टेक्नालाजीਂ  को  नीति  इलेक्ट्रॉनिश्स  विकास  की  उपेक्षा

 3493.  श्री  के०  र/ममू्ति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस्पोर्ट  एण्ड  लेवल  और  उपभोक्‍षता
 निक्‍स  की  उपेक्षा  की  नीति  देश  में  निर्माता  उद्योग  के  रूप  में  इलेक्ट्रॉनिक्स  के  विकास  में  बाधक

 रही  है  जैसा  कि  बंगलौर  में  हाल  ही  में  हुई  एक  गोष्ठी  में  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लिमिटेड

 के  चेयरम॑न  तथा  प्रबंध  निदेशक  ने  कहा  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  विशेष

 रूप  में  उस  समय  जबकि  भारतीय  इंजीनियरिंग  उद्योग  संघ  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  देश  में

 निक्‍स  की  आवश्यकता  2000  ईसबी  तक  56000  करोड़  रुपए  प्रति  वर्ष  हो  जाएगी  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी
 ओर  आन्तरिक्ष  विभ्ायों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  वी०  :  और

 नहीं  ।  सरकार  की  नीति  किटों  के  आयात के  पक्ष  में  नहीं  यह  इन  तथ्यों  से  स्पष्ट  है  कि

 अधे  संयोजित  के  अवस्था  में  सभी  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  आयात  तथा  अत्यंत

 भारित/गुम्फित  मुद्रित  परिषथ  बोर्डों  का  तथा  निर्यात  नीति  1985-86  के

 शिष्ट  2,  भाग  खाँ  वस्तुओं  की  में  दर्शार  गए  अनुसार  किया  जाता  है  ।  इसके

 परिरिष्ट  3,  भाग  ऐसी  वस्तुएं  की  अथात्‌  कच्ची

 खपत  होने  योग्य  वस्तुएं  औजार  तथा  अतिरिक्त  कल-पुर्ज  जिनके  आयात  की  अनुमति  सी.मत

 रूप  दी  जाती  है  के  अन्तगंत  केवल  सीमिति  मात्रा  में  किटों/उप-संयोजन-सामिग्नरियों  के आयत  की

 अनुमति  दी  जाती  है  और  इससे  एकीव  रण  प्रतिलोम

 आदि  के  आरम्भिक  रूप  से  समझने  में  सुविधा  होती  है  ।  श्से  ड्राइवर  प्रौद्योगिकी  पर
 रित  किट  संयोजन  नहीं  माना  जा  सकता  ।

 हमारे  प्रमुख  उपभोकता  इलेक्ट्रॉ नकी  उत्पादों  में  टेप  रिकार्ड  टून-इन-वन  तथा

 दूरदर्शन  रिसीवर  सेट  शामिल  हैं  ।  टेप  रिकार्डर  और  श्याम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन  सेटों  के

 विनिर्माण  के  लिए  आवश्यक  लगभग  सभी  संघक-पूर्जों  का  विनिर्माण  देश  में  ही  किया  जाता  अतः

 इन  उत्पादों  के  विनिर्माण  के  लिए  कि  का  किसी  भी  रूप  में  आयत  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।  जहाँ  तक  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के  विनिर्माण  का  संबन्ध  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नोति

 में  यह  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  है  कि  किटों  के  आयत  के  आधार  पर  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के

 संयोजन  की  अनुमति  नष्टों  दो  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के  विनिर्माण  के  लिए  आवश्यक

 संघटक-पुर्जों  का लगभग  20%  भाग  का  विनिर्माण  इस  समय  स्वदेश  में  ही  किया  जाता  रंगीन

 दूरदश्शंन  क ेलिए  आयातित  संघटक-पूर्जों  की  मात्रा  का  प्रतिशत  वर्ष  198८-87  तक  घटकर
 लगभग  00%  तक  रह  जाने  की  संभावदा  है  और  वर्ष  1988  से  तो  यह  मात्रा  नगण्य  हो  जाएगी
 रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  में  प्रयुक्त  होने  वाले  संघटक-पूर्जों  रहित  सभी  प्रकार  के  संघटक-पुज  के

 स्वदेशीकरण  के  लिए  जो  प्रमुख  उपाए  किए  उनमें  निम्नलिखित  शामिल

 संघर्टंक-पुर्जा  उद्योग  को  लाइसेंस  से  सुकत  करना  और  एकाधिकार  प्रतिबंधनकारी  व्यापार

 प्रक़िया  तथा  विदेशी-पुद्रा  विनियंमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कम्पनियों  बे
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 पुर्जों  के  विनिर्माण  की  अनुमति  देना  ताकि  उचित  मूल्यों  पर  बढ़िया  क्वालिटी  के  न्प्‌जों
 का  अधिकाधिक  मात्रा  में  उत्पादन  का  आधार  तैयार  करने  के  लिए  ऐसी  कम्पनियों  के

 स्रोतों  और  उत्पादन  क्षमताओं  का  लाभ  उठाया  जा  सके  ।

 जहाँ  तक  आर./बी.  के  विनिर्माण  का  संबंध  केवल  ऐसी  पार्टियों  को

 बढ़ावा  दिया  जाएगा  जो  एक  ही  स्थान  पर  विभिन्‍न  प्रकार  के  उचित  संघटक-पुर्जों  का

 माण  करने  के  लिए  पर्याप्त  पूजोनिवेश  करने  का  वचन  और  साथ  ही  उनके  पास  एक

 द्रत  एवं  गतिशील  चरणबद्ध  विनिर्माग  कार्यक्रम  तथा  जिनके  पास  परिवतंनशील  प्रौद्योगिकी

 के  साथ  कदम  से  कदम  मिलकर  चलने  की  क्षमता  विद्यमान  हो  |  इस  आर./वी.

 ,  के  विनिर्माण  की  नीति  में  ही  स्वदेशीकरण  के  एक  सुनिश्चित  कार्यक्रम  की  व्यवस्था

 की  गयी  है  ।

 विरुद्ध  रूप  से  प्रमाणिक  एक  स्वदेशी  उपभोक्ता  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  की  स्थापना  को

 बढावा  देने  के  लिए  जो  अन्य  उपाय  किए  गए  उनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 व्यवहायं  उत्पादन-क्षममताओं  के  साथ-साथ  औद्यौगिक  अनुमोदन  उदारतापूर्वक
 जारी  करना  जिससे  कम  लागत  पर  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  किया  जा  सके

 और  एक  स्वस्थ  प्रतिस्पर्धा  को  प्रोत्साहन  मिले  ।

 एक  ही  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  वस्तुओं  के  विनिर्माण  के  लिए  लाइसेंस/अनुमोदन
 जारी  करना  ।

 एक  समुचित  आधार  तैयार  करने  के  अथवा  विद्यमान  आधार  को

 अद्यतन  बताने  के  लिए  जहाँ  प्रौद्योगिकी  के आयत  की  जरूरत  हो  वहाँ  आयत  की

 उदारता  पूर्वक  अनुमति  देना  जिसके  साथ-साथ  उस  प्रौद्योगिकी  को  अपने  अनुरूप
 बनाकर  समाहित  उसे  अनुकूल  बनाने  और  उस  को  ग्रेड  का  उन्‍नयन  करने  पर

 बल  दिया  जाता  है  ताकि  प्रौद्योगिकी  को  बार-बार  आयत  करने  की  जरूरत  न  हो  ।

 संघटक-पुर्जों  पर  लगने  वाले  शुल्क  को  कम  करना  ताकि  ये  उपस्कर  उद्योग  को

 उचित  मुल्यों  पर  उपलब्ध  हो  और  साथ  ही  साथ  संघटक-पूर्जों  तथा  उत्पादों
 के  विनिर्माण  के  लिए  आवश्यक  पूंजीगत  वस्तुओं  पर  लगने  वाले  सीमा-शुल्क  में

 कमी  करना  ।

 विभिन्न  मंत्रालयों  को  विसोय  आवंटल  करने  के  लिए  सापदण्ड

 3494,  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  लिए  वित्तीय  आवंटन  करते  समय  किन

 बातों  को  अधिक  ध्यान  में  रखा  जाता  हैं

 क्‍या  धन  के  इस  प्रकार  के  वितरण  के  लिए  कोई  मापदण्ड  निर्धारित  किया
 गया  और
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 योजना  विभाग  में  ऐसा  कौन  सा  निगरानी  प्राधिकरण  है  जो  शीर्षों  के

 अन्तगंत  किए  ग़ए  वित्तीय  आवंटन  के  समान  वितरण  पर  निगरानी  रखता  है  ?

 योजना  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  ए०  के०  और  वित्तीय  -
 पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज  में  दिए  गए  प्राथमिकताओं  और  क्षेत्रकीय  बल  आदि  पर

 आधारित  हैं  ।  ये-क्षेत्रकीय  प्राथमिकता  औरं  ब्रल  व्यापक  विचार-विमर्श  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों

 के  साथ  परामश  करने  के  ब्राद  निश्चित  किए  जाते  वाधिक  मोजना  के  आवंटन  मोटे  तौर  पर

 पंचब्र्षीय  के  ढांचे  के  अन्तग्रंत  किए  जाते  हैं  ।

 कार्यान्‍्वमन  की  निगरानी  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  की  जाती  जहाँ
 तक  समान  वितरण  का  संबंध  मह  योजना  आवंटनों  से  किया  जाता  है  जिसके  में  य्रोजना

 दस्तावेज  में  काफी  व्यापक  रूप  से  बताया  गया  है  ।

 बिड्वेशों  माप्दीय  राजनपिकों  को  सुरक्षा  के  उपाय

 3495.  श्री  सोमनाथ  रय  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशों  में  जिन  भारतीय  राज़नयिक्रों,को,मारे  जाने  का  खतरा  -

 उनकी  सुरक्षा  के लिए  कोई  विशेष  उपाय  करने  पर  कर  रही  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भी  के०  आर०  :  और  (1)  विदेश

 स्थित  हमारे  मिशनों  और  कामिकों  की  सूरक्षा  की  जिम्मेदारी  रूप  मेजबान  देश  की

 होती  है  ।

 (2)  विदेश  स्थित  हुमारे  किसी  राजनयिज्ञ  को  अ्गर,हत्या  कीधमकी  दी  जाती  है
 तो  उसके  संबंध  में  हम  स्थानीय  अधिकारियों  को  सूचना  दे.देते  उनसे  विशेष  सुरक्षा
 प्रधान  करने  का  आंग्रह  करते  हैं  जिसका  प्रबंध  आम  तौर  पर  मेजबान  सगश्कारें  कर  देती

 कुछ  ऐसे  मिशन  भी  हैं  जहाँ  खतरे  की  यह  नाजूक  स्थिति  बराबर  बनी  हुई  ऐसी  जगहों  पर

 यहाँ  की  सरकारों  नियमित  आपध्रार  पर  ख़पने  गार्ड  तैमुत  कर  दिये  हैं  ।

 (3)  हमने  भी  अतिरिक्त  सुरक्षा  कमंचारी  तथा  उपकरण  उपलब्ध  करके  मिशनों  में

 विभिन्‍न  सुरक्षा  उपायों  को  मजबूत  बनाया  विभिन्न  स्‌  रक्षा  उपायों  को  बराबार  समीक्षा  की

 जाती  है|

 जामा  मस्जिद  के  अमुरक्षण  के  लिए  वकफ  को  समपित  सम्पतियों  का  ब्यौरा

 3496.  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जामा  दिस्‍ली  के  रख-रखाव  और  अनुरक्षण  के  लिए  वक्‍फ  से  सम्बद्ध  अ्षद्गा
 समपित  सम्पत्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 तीन  वर्षों  ड्रोच्नान  उससे  कितनी  वंधिक  आय  हुई
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 इस  वर्ष  के  दौरान  दिल्‍ली  वक्‍फ  घोड़े  द्वारा  जाभा  मस्जिद  के  रख-रखाव  और

 रक्षण  पर  तथा  अपने  कमंचारियों  को  भुगतान  जाने  पर  कितनी  धंनराशि  खर्च  की

 गई  और

 क्‍या  जामा  मस्जिद  को  कोई  रन्य  वक्‍फ  सम्पत्ति  समपित  कीं  गई  है  जिस  पर  किसी

 दूसरे  का  कब्जा  है  और  उसकी  आय  जामा  मस्जिद  को  नहीं  मिल  रहीं

 कल्यण  संजालय  में  उप  गिरिंधर  :  7  बंक्फ  हैं  जिसेसें  जामा
 मस्जिद  दिल्‍ली  से  सम्बद्ध  अगवा  समपित  दुकानें  और  मकान  शामिल  जिनका  विंवरण
 दिया  गया  है  :

 (1)  उदु  बाजार  म्युनिसिपल  4152  से  4174

 :  (2)  चाह  जामा  म्थुनिसिचल  नं०  1194  से  1197,  1052  से  1054,
 1213  से  1215

 (3)  गली  सुकभान  म्यूनिंसिंपल  नं०  3136

 (4)  अजमेरी  म्युनिसिपल  नं०  5228  से  5243

 (5)  जहांनुमां  जामा  म्युनिसिपल  नं०  731  से  734

 (7)  म्युनिसिपल  नं०  4522

 इन  7  वकफों  से  प्राप्त  आय  का  वर्ष-बार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 -  रुप॑गे

 90,232.87

 75,689.52

 4-8  5  65,572.44

 दिल्‍ली  अकफ  बोर्ड  द्वारा  से  28.2.86  तक  किया  गया  व्यय  36,697.20
 रुपये  है  ।  जामा  मस्जिद  के  इसांस  साहब  और  दिल्‍ली  वकंफ  बोर्ड  के बीच  विवाद  के  कारण  स्टाफ

 को  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ।

 ऐसी  कोई  ज।नकारी  नहीं  है  ।

 प्रवृूषण  की  सात्रा  का  पता  लगाने  के  केरों  के  स्थान

 3497.  संघव  :  क्या  प्रधान  मेंन्त्री  यह  बताने  की  हुूपा  करेंगे

 1  1986  को  देश  में  पर्यावरणीय  प्रदूषण  की  मात्रा  का  पता  लगाने  वाले
 केन्द्र  पोल्युशन  मेजरमेंट  कहां-कहां  स्थित  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अप्लीन  अतिरिक्‍त  केन्द्र  कहां-कहां  स्थापित  किये  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ?
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 पर्यावरणीय  और  वन  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जियाउरहमान  :  देश
 में  194  जल  प्रबोधन  स्टेशन  हैं  जो  निम्नलिखित  नदियों  पर  स्थित  हैं

 पेरियर  तथा  छालियर  ।

 7  नगरों  अर्थात  कोटा  तथा  सूरत  में  29

 वायु  गुणवत्ता  प्रबोधन  स्टेशन  चालू  हैं  ।  ॥
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  जल  गुणवत्ता  स्टेशनों  की  संख्या  329  तक

 बढ़ाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  17  और  नगरों  को  वायु  गुणवत्ता  प्रवोधन  तन्त्र  के  अन्तर्गत  लाये
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 चोन  ओर  पाक  अधिकृत  कश्मीर  के  बीच  बिभाजन  रेखा  संयुक्त  मिरोक्षण
 के  लिए  पाक--चीन  समझौता

 3498.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शबतावत  :  क्या  विवेश  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चीन  और  पाकिस्तान  ने  चीन  तथा  वाक  अधिकृत  कश्मीर  के

 बीच  विभाजन  रेखा  का  संयुक्त  निरीक्षण  करने  सम्बन्धी  योजना  करार  पर  हस्ताक्षर  किये

 यदि  तो  विभाजन  रेखा  का  नाम  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  के०  आर०  :
 सिन्हा  न्यूज  एजेन्सी

 ने  24  फरवरी  को  घोषणा  की  थी  कि  24  1986  को  में  चीन-पाकिस्तान  संयुक्त
 सीमा  निरीक्षण  आयोग  ने  पहले  सत्र  की  टिप्पणों  का  आदान-प्रदान  किया  ।

 इन  रिपोर्टों  मे ंजिस  विभाजन  रेखा  का  उल्लेख  किया  गया  है  बह  पाक  अधिकृत

 कश्मीर  और  चोन  लोक  गणराज्य  के  बीच  की  सीमा  है  ।

 भारत  सरकार  ने  चीन  लोक  गणराज्य  और  पाविस्तान  की  सरकारों  से  विरोध  प्रकट

 किया  भारत  सरकार  ने  अपने  विरोध  में  स्पष्ट  कहा  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  भारत  का

 अभिन्‍न  अंग  है  और  चीन  और  पाकिस्तान  का  इस  भामले  में  कोई  कामुनी  अधिकार  नहीं  है  ।

 बंबई  में  हिन्दुस्तान  लोवर  का  अनुसंधान  और  विकास  केरदर

 3499.  श्रो  इर्जोत  गष्त  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  है  सच  कि  हिन्दुस्तान  लीवर  ने  बम्बई  में  इसका  अनुसंधान  और

 विकास  केन्द्र  होने
 के  कारण  भारो  रियायतें  प्राप्त  की  हैं

 यदि  तो  इस  आधार  पर  दी  गई  रियायतों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कम्पनी  ने  इस  केन्द्र  में  किये  गये  अनुसंधान  के  परिणामों  का  कोई  ब्यौरा

 दिया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसंधान  के  परिणाम  मूल  कम्पनी  को  सारे
 विश्व  में  यूनिटों  में  उपयोग  के  लिये  प्राप्त  होते  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  कीश्क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तया  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रॉमिकी
 और  अन्‍न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :  मैसर्ज  हिन्दुस्तान  लोवर
 लि०  क॑ं०  अंग्रेरी  स्थित  संस्थानान्‍्तगंत  अनुसंधान  और  विकास  यूनिट  को  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक

 अनुसंधान  विभाग  द्वारा  मान्यता  प्रदान  की  गई  है  और  इस  नाते  वह  इस  प्रकार  मान्यता  प्राप्त

 यूनिटों  को  प्रदान  की  जा  रही  रियायतों  और  सुविधाओं  को  प्राप्त  कर  सकता  है  ।

 सभी  मान्यता  प्राप्त  अनुसंधान  और  विकास  यूनिटें  अपनी  पूरी  आवश्यकता  के

 अनुसार  तकनीकी  और  व्यावसाथिक  कच्चा  पुर्जे  और  अन्य  वस्तुएਂ  खुले
 सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  आयात  कर  सकते  वे  अपने  वेज्ञानिक  अनुसंधान  के  लिए  आवश्यक

 आदि  नमूने  और  प्रायोगिक  संयंत्र  संबंधी  वस्तुएं  आयात  कर  सकते  हैं  ।

 जी  हाँ  ।  कम्पनी  से  समय-समय  पर  विभाग  को  विवरिणयां  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षा

 की  जांती  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शुरू  किये  गये  अनुसंधान  कार्यक्रमों  की  स्थिति  और

 उन  अनुसंधानों  के  परिणाम  भी  शामिल  हैं  ।

 फर्म  ने  रिपोर्ट  किया  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  उन्होंने  25  से  अधिक  उत्पादों

 प्रक्रियाओं[सुत्रों  का विकास  किया  भारत  या  विदेश  में  17  पेटेन्ट  फाइल  किये  हैं  या  प्राप्त  किये
 14  प्रक्रियाओं  का  वाणिज्यीकरण  किया  अनुसंधान  और  विकास  स्टाफ  ने  40  से  अधिक

 लेख  प्रकाशित  किये  है  ।

 और  सरकार  को  इस  तथ्य  के  बारे  में  जानकारी  है  कि  म॑सर्ज  हिन्दुस्तान
 लीवर  लि०  और  इसकी  मूल  कम्पनी  मैसर्ज  यूनी  लीवर  पारस्परिकता  के  अधार  पर  आपसो  हित
 की  अनुसंधान  परियोजनाओं  से  संबंधित  जानकारी  को  आपस  में  बांटते

 जनवरी  और  1986  के  दोरान  पंजाब  में  रेलवे  को  हुई  क्षति

 3500.  श्री  बी०  वी०  वेसाई  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनवरी  और  1986  के  दौरान  पंजाब  में  आन्दोलन-कारियों  ने  अनेक

 रै।बे  स्टेशनों  को  जला  दिया

 यदि  तो  पंजाब  में  रेलवे  को  कुल  कितनी  क्षति

 पंजाब  में  रेलवे  स्टेशनों  की  सुरक्षा  की  कया  व्यवस्था  की  गई  है  ताकि  राज्य  में  रेलवे

 को  इतनी  अधिक  क्षति  न  उठानी
 |

 क्‍या  स्टेशनों  को  जलाने  के  लिए  जिम्मेदार  किन्हीं  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  और

 (z.)  यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?
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 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  जनवरी  और

 1986  के  दौरान  पंजाब  में  उपद्रवियों  द्वारा  रेलवे  स्टेशनों  को  आग  लगाये  जाने  की  दो

 घटनाएं  हुई  जिसके  परिणामस्वरुप  रेलवे  को  लगभग  1100  रु०  की  क्षति  इन  घटनाओं  के

 संबंध  में  मामले  दर्ज  कर  दिए  गए  हैं  और  अपराधियों  को  पकड़ने  के  प्रयत्न  जारी  हैं  ।

 राज्य  में  रेलवे  स्टेशनों  की  सुरक्षा  के लिए  राज्य  सरकार  ने  आवश्यक  सुरक्षा  प्रबन्ध

 किए

 में  ओर  अधिक  पक्षी  विहार  बताना

 3501.  थी  सुभाष  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कूर्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  और  अधिक  पक्षी  विहार  बताने  के  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराध घीन  हैः

 यदि  तो  कितने  पक्षी  विहार  बनाये

 इस  प्रयोजन  के  लिए  किन-किन  स्थलों  का  चयन  किया  गया  और

 इसके  लिए  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान
 अभयारण्पों  एवं  राष्ट्रीय  उद्यानों  की  स्थापना  सम्बन्धित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  वो  जादो  है
 जो  वन्यप्राणी  अधिनियम  1972  के  अन्तगंत*  इसके  लिए  पूर्णरूप  से  समर्थ  के  दीप

 सरकार  राष्ट्रीय  उद्यान  अथवा  अभव्रोरण्य  की  स्थापना  तभी  कर  सकती  हैं  जबकि  सरकार
 को  कोई  क्षेत्र  पट्टे  पर  दिया  जाता  है  या  स्थानान्तरित  कर  दिया  जाता  है  जिसके  लिए  अभी  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 से  प्रश्न  tat  नट्टों  उठते  ।

 12.00  मभध्याञ्न

 भूतपूर्थ  गृह  मंत्रो  भ्रो  एप*  बोर  चउहाण  तथा  आन्तरतिक  विभाग

 में  राज्य  अत्री  श्री  अदुग  नेहुरः  के  विरृढ्  विशेष/धिकार  के  प्रशन

 अध्यक्ष  ।3  1986  को  मुमे  सर्वेश्री  राव  तथा

 एस०  एम०  भट्टम  से  विंगेषाधिकार  के  प्रश्न  की  एक  जैसी  सूचनायें  प्राप्त  हुई  थीं  जो  तत्कौलोन

 गृह  मंत्री  श्री  एस०  बी०  चग्हाण  के  विरुद्ध  इस  कारण  दी  गई  थीं  क्यों  कि  उन्होंने  LB  संराद  सदध्ष्यों

 को  यह  कह  कर  बदनाम  करने  का  प्रयास  किया  था  कि  न्यायालय  में  शावकीय  बात

 अधिनियम  सीक ्ट  के  अन्त्गंत  दाखिल  की  ०ई  चाजज-शीट  के  अनुसार  उन  संसद
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 सदस्यों  के
 कुछ  सम्बन्ध  या  सम्पर्क  कपित  जासूस  रामस्वरूप  थे  11  सदस्यों  ने  यह  भी  कहा  है  कि

 शीट  में  उल्लिखित  संसद  सदस्यों  के  नामों  का  प्रेस  में  काफी  प्रचार  किया  गया  जैसाकि  28
 1986  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  तथा  29  1986  के  अन्य  राष्ट्रीय  दैनिक  समाचार

 पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  से  स्पष्ट  सदस्यों  ने  आगे  बताया  है  कि  प्रश्नाधीन  समाचार  के

 ने  पुलिस  को  प्रतिपक्ष  के  कुछ  नेताओं  और  संसद  सदस्यों  का  नाम  यह  कहते

 हुए  बताया  कि  वे  न  किसी  समय  उसके  प्रति  सहानुभूति  रखते  रहे
 ।”

 यह  सर्वविदित  है
 कि  संसद  सदस्य  अपने  आम  जीवन  में  विभिन्‍न  अवसरों  पर  बहुत  से  लोगों  के  सम्पर्क  में  आते  रहते

 यह  कहना  कि  वे  रामस्व॒रूप  के  प्रति  रखते  सदस्यों  के  शंब्दों  में  बदनाम

 करने  की  एक  दुराग्रह  पूर्ण  कोशिश  है  तथा  यह  बात  संसद  की  गरिमा  को  कम  करने  ने  उद्देश्य
 से  कही  गई  है  |  ”

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  ने  ।9  1986  को  इसी  तरह  की  एक  सूचना

 मैंने  उन  सदस्यों  की  तीत्र  भावनाओं  को  समझा  था  जिनका  नाम  जासूसी  के  मामले  में

 समाचार  पत्रों  की  खबरों  में  आया  था  और  इसीलिए  जब  25  1986  को  श्री  एस०
 राव  ने  मामले  को  सदन  में  उठाने  की  अनुमति  मांगी  थी  तो  मैंने  यह  कहा  इस  सदन  के

 किसी  सदस्य  के  नाम  का  उल्लेख  किया  गया  है  तो  मैं  उसको  स्पष्टीकरण  देने

 इजाजत  दूँगा  ।”

 5  मार्च  को  स्व  श्री  के०  पी०  सिंह  डी०  पी०  जदेजा  और  अरबिन्द  नेताम  को  सक्रा

 में  इस  मामले  में  अपनी  स्थिति  के  बारे  में  व्यक्तिगत  रूप  से  स्पष्टीकरण  देने  के लिए  विशेष  अवसर

 प्रदान  किया  गया  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उन्होंने  कहा  था  कि  चार्ज-शीट  में  उनके  नाम  का

 न  तो  अभियुक्त  के  रूप  में  और  न  ही  साक्षी  के  रूप  में  उल्नेख  है  ।  इसी  प्रकार  का  ही  एक  वक्तव्य
 11  1986  को  श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  ने  दिया  था  ।

 13  1986  को  मध्‌  दंडवते  ने  आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  श्री

 अरुण  नेहरू  के  विरुद्ध  इस  लिए  एक  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  की  सूचना  दी  क्‍यों  कि  उन्होंने  राम

 स्वरूप  के  विरुद्ध  उसकी  कथित  जासूसी  की  गतिविधियों  के  लिए  दर्ज  की  गई  चार्ज-शीट  में  सर्व॑

 श्री  के०  पी  सिंह  डी०  पी०  अरविन्हैंनेताम  और  चन्दूलाल  चन्द्राकर  के  नामों  का
 उल्लेख  किया  था  ।  प्रो०  दंडवते  का  कहना  था  कि  यद्यपि  उक्त  सदस्यों  के  नाम  इस  जातूसी
 मामले  में  न  तो  साक्षी  के  रूप  में  सम्मिलित  किये  गये  थे और  न  ही  अभियुक्त  के  रूप
 जिस  तरह  से  चार्ज-शीट  में  उनके  नाम  का  उल्लेख  किया  गया  वह  इन  सदस्यों  की  देश

 भक्ति  की  छवि  को  बिगाड़ने  के  लिए  किया  गया  है  ।”

 एक  अन्य  माननीय  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  ने  भी  3।  1986  को  मुझे  एक

 पत्र  लिखकर  यह  बताया  था  कि  29  1986  के  स्टेट्समेन  में  उनके  नाम  का  यह  झूठा  उल्लेख

 किया  गया  है  कि  उनका  नाम  भी  राम  स्वरूप  के  मामले  में  पुलिस  द्वारा  दाखिल  की  गई  चार्ज-शीट
 में  सम्मिलित  था  ।  समाचार  ने  दावा  किया  था  कि  चार्ज  शीट  में  उनके  नाम  का  उल्लेख
 फैडरल  रिपब्लिक  आफ  जमंनी  पार्लियामैद्री  बॉडी  के  चेयरमैनਂ  के  रूप  में  इस  संबंध  में  उनका
 खंडन  इसी  पत्र  के  |  1986  के  अंक  में  छपा  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  ने  9  1986
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 मुके  फिर  लिखा  कि  इलस्ट्रेंटिड  वीकली  के  2  1986  के  अंक  में  राम  स्वरूप  का  साक्षात्कार

 छापा  गया  है  जिसमें  रामस्वरूप  द्वारा  यह  कहा  गया  बताया  गया  है  कि  वह  जितेन्द्र

 भी  इंडो-जमंन  पालियामेंटरी  के  संयोजक  थे  ।  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  ने  कहा  है  कि  किसी  भी
 सदस्य  के  लिए  यह  संभव  नहीं  है  कि  वह  सब  समाचारों  की  खबर  रखे  और  उनके  बारे  में  खंडन

 प्रकाशित  करे  ।  श्रो  जितेन्द्र  प्रसाद  ने  उस  पत्र  की  प्रतिलिपि  संलग्न  की  है  जो  उन्होंने  इलस्ट्रेंटेड
 वीकली  के  संम्पादक  इस  बात  से  इंकार  करते  हुए  लिखा  है  कि  वे  कभी  भी  उक्त  इंडो-जमंन
 पालियामेंटरी  ग्रूप  के  संयोजक  थे  या  कभी  उन्होंने  इसकी  किसी  बैठक  में  भाग  लिया  मुमे

 बहुत  खेद  है  कि  इस  प्रकार  फे  समाचार  समाचार-पत्रों  में  छपते  रहे  और  वह  भी  तब  जबकि  उनका
 खंडन  किया  जा  चुका  हो  ।  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  इस  संबंध  में  भविष्य  में  प्रंस  अधिक  सावधानी

 बरतेगा  ताकि  संसद  सदस्यों  के नाम  आवश्यक  रूप  से  विवादास्यद  मामलों  में  न  घसीटे  जायें  ।

 यह  सर्वविदित  है  कि  किप्री  संतद  सदस्प  के  विरूद्ध  विशेषाधिकार  भंग  करने  का  मामला

 तब  बनता  है  जबकि  उसके  विरुद्ध  लगायां  गया  आरोप  इस  सदन  के  सदस्य  के  रूप  में  उसके

 चरित्र  अथवा  आचरण  से  सम्बन्धित  हो  और  वह  में  बस्तुतः  हुए,कार्य  से  उत्पन्न  हुए  मामलों

 पर  आधारित  होਂ  इसके  मैं  समझता  हूँ  कि  इस  मामले  में  एक  मात्र  अभियुक्त  हैं  श्री

 राम  स्वरूप  सभरवाल  और  श्री  जावेद  सिदिकी  और  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  आरोप

 नहीं  लगाया  गया  मेरी  राय  यह  है  कि  चार्ज  शीट  में  खाली  सदस्यों  के  नाम  का  उल्लेख

 अरकर  देने  से  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  अथवा  संसद  की  अवमानना  का  मामला  नहीं  बनता  ।

 अतः  तत्कालीन  गृह  मंत्री  अयगा  आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोनों  के  संबंध  में  इस

 तरह  का  कोई  मामला  नहीं  बनता  ।  मैं  नियम  222  के  अन्तर्गंत  इस  मामले  को  उठाने

 की  अनूमति  नहीं  देता  ।

 फिर  मैं  यह  कहूँगा  जो  बात  मैंने  सभा  से  5  1986  को  कही  थी  और  जिसे

 मैं'पुनः  दोहराता  हूँ  वह  यह  है  कि  मैं  सदन  और  इसके  सदस्यों  की  गरिमा  और  सम्मान  को

 कायम  रखने  के  मामले  में  सभो  सदस्यों  के  राध  हूँ  ।  एक  सावंजनिक  व्यक्ति  के  रूप  में  संसद  सदस्यों

 को  बहुत  सारे  लोगों  से  व्यक्तिगत  रूप  से  अथवा  सावंजनिक  समारोहों  के  दौरान  जिलना  पड़ता

 है  ।  निश्चित  ही  उनके  लिए  उस  प्रत्येक  व्यक्ति  अथवा  संगठन  के  चाल-चलन  की  जांच  करना

 असम्भव  हैं  जिनके  वे  सम्पर्क  में  आते  बिना  किसी  सबूत  के  यह्‌  कहना  अत्यन्त  घ णास्पद  है  कि  ऐसी

 मुलाकात  की  पीछे  बुरी  भावनाऐ  थीं  या  वह  हर  उद्देश्य  से  की गई  थी  ।  इससे  अधिक  धिक्‍्कार

 की  बात  है  आरोपों  को  सही  पाये  बिना  टी  उनका  प्रचार  स्वच्छ  सार्वजनिक  जीवन  के  हित
 में  यह  आवश्यक  है  कि  इस  तरह  की  प्रवृत्तियों  को  सख्ती  से  दबाया  जाये  ।  जनता  बे  भलाई  के

 लिए  समाचार  पत्र  हमारे  सबसे  बड़े  मित्र  हैं  और  दम  उतकी  उतनी  ही  स्वतंत्रता  चाहते  हैं  जितना
 कि  हम  इस  मा  ननीय  सदन  के  सदस्यों  के  अधिकारों  के  प्रति  उत्सुक  अतः  मुझे  पूर्ण  आशा

 है  कि  समाचार  पन्न  ऐसे  मामलों  में  पूरी  जिम्मेदारी  तथा  सतकंता  के  साथ  कार्य  करेंगे  ताकि  इस
 सभा  की  तथा  इसके  सदस्यों  की  एव  स्वयं  प्रेस  की  गरिमा  को  कायम  रखा  जा  सके  ।

 थी  सोमनाथ  अटर्जो  :  इन  आरोपों  के  लगाने  वाले  के  बारे  में  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसमें  सब  कुछ  कह  दिया  सावधानी  बरतने  के  लिए  कहे  गे
 इन  शब्दों  के  साथ  तृथा  इस  तथ्य  के  संदर्भ  में  कि  संबंधित  सदस्यों  ने  पहले  ही  सभा  में
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 स्थिति  को  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरणों  द्वारा  पूर्ण  रूप  से  स्पष्ट  कर  मैं  समझता  हूँ  कि  मामले
 को  यहीं  समाप्त  हुआ  समझा  जाये  ।

 )

 शी  सोमनाथ  चटर्जी  :  हमें  इस  मामले  से  कुछ  लेना-देना  नहीं  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  इस  आदेश  का  अथे  प्रेस  के  विरुद
 चाजजे-शीट  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रंस  हमारा  ही  एक  अंग  है  ।

 )

 हरी  के०  पो०  उम्मीकृष्णमन्‌  :  क्‍या  आपने  उनके  कोई  स्पष्टीकरण  मांगा  है  ।

 श्री  सुरेश  कुरष  :  मैं  आपका  ध्यान  एक  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  विषम
 की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूँ  ।  दो  कुबती  नागरिकों

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तामले  परं  छानबीन  कर  रहा  हूँ  ।  मैंने  पहले  ही  जानकारी  मांगी

 है  मैं  मामले  पर  गौर  कर  रहा  हू  ।

 श्री  के०  पी०  उन्‍्नोकृष्णन्‌  :  वही  बात  में  दोहराना  चाहता  हूँ  ।  यह  एक

 बहुत  हो  गम्भीर  मामला  है  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  कई  नाम  छोड़  दिये  गये  इस  बारे  में  मैंने

 नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  |  परन्तु  मैंने  सब  कुछ  कह
 दिया  है  ।  मैं  सदस्यों  के  बारे  में  कहना  चाहता  ar

 श्री  सोसनाथ  चटर्जी  :  मैंने  मेघालय  से  तेपालियों  को  भगाने  के  बारे  एक
 कंण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  पहले  ही  मैं  कार्यवाही  करवा  रहा  हूँ  ।  मैं  आपको  बता  दूंगा  ।

 झाप  मेरे  पास  आइये  ।

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  :  हमें  यह  मिल  गयी  है  ।  मुझे  नहीं  मालुम  कि  आपने  इसे  देखा

 अथवा  नहीं  ।

 महोदय  :  हम  देख  लेंगे  ।
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 प्रो०  मधु  बंडवते
 :  महाराष्ट्र  के

 राज्यपाल  के  बारे  में  क्‍या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  विचार  कर  रहा  हूँ  ।

 प्रो०  मृधु  इंडबते  :  अन्यथा  उन्हें  बर्खास्त  कर  दिया  जायेगा  ।

 ओऔी  एसम०  रघुमा  रेड्डो  :  महाराष्ट्र  के  राज्यपाल  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  बता  दिया  है  ।  हम  इस  पर  गौर  करेंगे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  क्‍या  है  ?

 श्री  हस्तान  मोल्लाह  :  कृत्रिम  रेशे  की  वजह  से  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार
 में  जूट  उद्योग  संकट  का  सामना  कर  रहे  हैंਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  तो  हम  देखेंगे  ।  इसमें  कोई  कठिनाई  नहददीं
 मैं  उनके  हितों  के  प्रतिकूल  नहीं  हों  ।  हम  देखेंगे  कि  अच्छे  से  अच्छा  क्या  किया  जा  सकता

 है  ।

 Mt  हीं  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  एक  सीधी  मांग  है  जूट  स्थान  पर  पोलिस्टर  लाया  जा  रहा  है  ।

 )

 ..  थी  अमल  दत्त  :  हम  जो  भी  मामला  उठाते  आप  कभी  भी  उसकी

 अनुमति  नहीं  देते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  करके  आपको  अनुमति  दूंगा  ।  हभ  एक
 के

 बाद  एक  विधय

 ले  रहे  हम  उस  विषय  पर  भी  आयेंगे  ।  अब  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।

 12.08  म०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 ]

 बिवेश  संत्रार  श्रथ  की  वर्ष  1986-87  की  अन॒दानों  की  ब्यौरेवार  मांगें

 ...  जिदेश  मंत्री  बो०  आर०  :
 मैं  विदेश  मंत्रालय  की  वर्ष  1986-8  6-8  7  की  अनुदानों

 की  ब्यौरेबार  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  सभा-पटल  पर  रखता

 प्रिन्थालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  2270/86|
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 पंट्रौलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  की  वर्ष  1986-87  को  अनुदानों  की
 ब्योरेवार  मांगें

 पेट्रोलिय  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन््रशेशर  :  मैं  पैट्रोलियम

 और
 :

 प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  की  वर्ष  1986-87  की  अनुदानीं  की  ब्यौरेंवार  मांगों  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 ग्रिन्थालय  में  रखी  गयी  ।  वेखिये  संख्या  एल०  टी०  2271/86]

 रिहैबलिटेशन  प्लॉटेशस्स  पुस्नालूर  के  बर्य  1984-85  के  कार्यकरण  की
 सेमीक्षों  तथा  वाधिक  प्रतियेदन  तथा  उनको  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए

 विलस्थ  के  कारणों  का  विवरण

 आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्री  अरूण  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पंटल  पर  रखता  हूँ  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 लिखित  पत्रों  कीं  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ):-

 रिहैबिलीटेशन  प्लांटेशन्स  पुन्नालुर  के  वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 रिहैबिलीटेशन  प्लॉटेशन्स  पुन्नालूर  का  वर्ष  1984-85  का  वाधिक
 वेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष्क  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपय्‌ क्‍त  (1)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र  जी
 ।

 प्रिन्थालय  में  रखे  गये  |  देखिये  संड्या  एल०  टी०  2272|86]

 सीमा-शुल्क  1962  ओर  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के

 अन्तर्गत  अधि-सुच  नायें

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनर्दिन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल

 पर  रखता

 (1)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सा०  नि०  483  जो  7  मां  1986  को  भारत  के  राजप्र  में  प्रकाशित
 हुए  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  17  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  हैं  ताकि

 सज्जीदार  पानी  के  रूप  में  कास्टिक  सोडा  पर  विशिष्ट  शुल्क  लगाने  की  गुंजाइश
 को  स्पष्ट  किया  जा  सके  ।
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 न  वतन  नमन

 सा० का० नि० 485 जो 7 के भारत के राजपतन्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जिसके द्वारा 2 की सूचना संख्या | [983 की अधिसूचना संख्या तथा की अधिसूचना संख्या शु० शु० और श्‌० में कतिपय संशोधन किया गया है । सा०का०नि० 486 जो 7 को भारत के राजपतन्र में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक जिसके द्वारा की अधिसूचना संख्या ० में कतिपय संशोधन किया गया है । ग्रिन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 2273|86] (2) केन्द्रीय उत्पाद-शु लक के अन्तर्गत जारी की गई संख्या सा० का० नि० 489 की एक प्रति तथा अंग्रं जी जो के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक जिसके द्वारा की अधिसूचना संख्या 53/86 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि आभूषणों की वस्तुएं और उनके भागों के विनिर्माण में प्रयुक्त स्प्रेने के प्लटों और फाइलों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सके । ग्रिन्थालय में रखी गयी । देखिये संखया एल० टी० 2274/86] सारतोय वन सेवा संशोधन कासिक ओर लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री पी० : मैं अखिल भारतीय सेवा की धांरा 3 की उपधारा (2) के अन्तगंत भारतीय वन सेवा संशोधन की एक प्रति तथा अंग्रेजी जो के भारत के राजपन्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 204 में प्रकाशित हुए सभा पटल पर रखता हूँ । प्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2275/86] राज्य सभा से संदेश महासचिव : महोदय मुक्के राज्य सभा के मद्ासचिव से प्राप्त निम्न संदेश कौ सूचना सभा को देनी



 28  1907  सदस्यों  के  सामुहिक  फोटो  उतरवाने  संबंधी  घोषणा

 सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम

 (6)  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  विनियोग  1986

 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  13  1986  की  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  और

 राज्य  सभा  को  उसको  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह  बताने

 का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विध्रेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिश  नहीं
 करनी  है  ।”

 12.10  झ०  प०

 सदस्यों  के  सामूहिक  फोटो  उतरवाने  सम्बन्धी  घोषणा

 अध्यक्ष  महोदय  :  ज॑से  कि  6  तथा  11  तारीख  के  लोक  सभा  समाचारों  के  माध्यम  से
 बताया  जा  है  संसद  सदस्यों  का  ग्रूप  फोटोग्राफ  कल  20  1986  को  10.00  मण्पू०
 पर  संसद  भवन  में  गेट  नं०  1  तथा  केन्द्रीय  कक्ष  के  बीच  लिया  जायेगा  ।

 माननीय  मंत्रियों  तथा  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  उक्त  स्थान  पर  फोटो  ग्राम  के  लिए  ठीक
 9.45  बजे  एकत्र

 सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  पहली  पंक्ति  में  बैठने  का  क्रम  दिखाने  वाला  चार्ट  संसदीय

 सूचना  कार्यालय  तथा  बाह्य  लॉवी  में  नोटिस  बोर्डो  पर  दर्शाया  गया  है  ।

 यदि  9  और  10  बजे  के  बीच  उस  दिन  मौसम  अनुकूल  न  हुआ  तो  ग्र,प  फोटोग्राफ  किसी

 बाद  की  तारीख  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  जायेगा  ।

 12.11  मण्प०

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 खोवहवां  प्रतिबेवम

 श्री  एम०  तम्बि  बुराई  :  मैं  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  चौदह॒वां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूँ  ;
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 लोक  लेखा  समिति

 और  प्रतिवेदन

 थो  ई०  अय्यप  रेड्डी  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्र जी  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।
 ह

 (1)  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  से  संबंधित  भारत  के  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  के

 वर्ष  1981-82,  संघ  सरकार  के  प्रतिवेदन  के  पैरा  62  के  बारे  में  26  वां

 प्रतिवेदन  ।

 (2)  आयुध-कारखानों  में  उपकरण  के  उत्पादन  में  सामान-सूची  तथा  चल  रहे
 संकर्मों  से  संबंधित  समिति  के  214  प्रतिवेदन  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही
 के  बारे  में  27  वां  प्रतिवेदन  ।

 निदेश  115  के  अधीन  वक्तव्य

 सूखे  तथा  प्राकृतिक  आपदाओं  पर  चर्चा  के  दोरान  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में

 राज्य  संत्री  द्वारा  10  1986  को  दी  गई  जावकारी  के  संबंध  में

 भरी  पौ०  कुलस्दईबेलु  :  अध्यक्ष  10.3.1986  को

 माननीय  कृषि  राज्य  मंत्री  ने नियम  193  के  अंतर्गत  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखा  तथा  अन्य

 प्राकृतिक  आपदाओं  से  स्थितिਂ  पर  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  समय  लोक  सभा  में

 निम्नलिखित  बात  कही

 में  आए  तूफान  के  संबंध  में  मैं  स्वयं  और  मेरे  अधिकारी  टेलीफोन  पर
 "

 मैं  टेलीफोन  पर  था  और  मुख्य  मन्त्री  से  बात  करना  चाहता  परन्तु  मुझे  9  «जे

 रात्रि  की  यह  बताया  गया  कि  वे  सो  रहे  और  उनके  पी०ए०  ने  कहा  :  उनका

 पी०ए०  हूँ  ।  आप  मुझसे  बात  ae  संकते  मेरे  मुख्य  मंत्री  जी  को  जगाया  नहीं  जा  सकता

 है  ।”  मैंने  मुख्य  मन्‍्त्री  के  पी ०ए०  को  बताया  कि  साइकक्‍्लोन  का  मामला  है  और  अस्पकते

 निचली  फार्मेशनों  को  अवश्य  इसकी  सूचना  देनी  चाहिये  और  इसीलिये  मैं  आपके  मुख्य
 मंत्री  से  बात  क्रना  चाहता  हूँ  ।'  उसके  बाद  मैंने  अपने  अधिकारियों  से  वात  की  और  उतको

 राज्य  सरकार  से  यह  कहने  के  लिये  क्रहा  कि  वें  संबंधित  जिलो  के  कलैक्टरों  को  हिंदायतें
 दें  ताकि  वे  कार्यवाही  कर  सके  ।  इस  प्रकार  केन्द्र  सरदार  का  तो  यह  रवैया  रहा  है  iਂ
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 मंत्री  महोदय  का  उक्त  वक्तव्य  सह  नहीं  हैं  क्योंकि  उन्होंने  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  से

 टेलीफोन  पर  कभी  बात  नहीं  नहीं  उनके  निजी  सहायक  ने  उन्हें  बताया  कि  मुख्य  मंत्री  9

 बजे  रात्रि:को  सो  रहे  हैं  |  मुख्य  मंत्री  के आवास  का  टेलीफ़ोन  सम्पक  23.10.85  से  कट  गया

 था  जोकि  पुनः  चालू  हुआ  ।  चू  कि  तूफाने  के  कारण  मद्गास  में  धु  आधार  भारी  वर्षा

 हुई  ।  मुख्य  मंत्री  का आवास  स्थान  पूरी  तरह  जल  मग्न  हो  गया  था  तथा  मुख्य  मंत्री  को

 13.11.85  से  18.11.85  तक  कन्‍्नामारा  होटल  में  टिकना  पड़ा  ।  तूफान  के  समय  मुख्य  मंत्री  ने

 सामान्य  स्थिति  लाने  के  लिए  सतकंता  पूर्ण  सभो  प्रयास  किये  थे  तथा  राहत  काय॑  भी  युद्ध  स्तर

 पर  किया  गया  था  ।  तुरन्त  राहत  उपाय  करने  के  लिए  माननीय  प्रधान  मंत्री  तथा  केन्द्रीय  कृषि

 मंत्री  ने  मुख्य  मंत्री  की  प्रशंसा  की  है  ।

 इन  हालात  में  मेरा  निवेदन  है  कि  लोक  सभा  में  10  मार्च  1986  को  तमिलनाडु  के

 मुख्य  मंत्री  के  सम्बन्ध  जो  उल्लेख  किया  गया  उसे  कृपया  कार्यवाही  वृतान्त  से  हटा  दिया  जाये  ।

 .  कृषि  और  सहिकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्द्र  :  अध्यक्ष

 सूख  तथा  प्राकृतिक  आपदाओं  पर  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  के  दौरान  मैंने  बात

 कही  थी  :-

 प्रदेश  में  साइक्लीन  पूर्वानुमान  की  सूचना  मिलते  पर  मैं  स्वयं  तथा  मेरे

 अधिकारी  टेलीफोन  परਂ

 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  क्‍या  बात  है  ?

 यह  नितानत  गलत  बात

 श्री  एम०  रेड्डी
 **  न  बोलें  ।

 शऔर  थी०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  आपको  त्याग  पत्र  देना  चाहिये  ।

 12.14  भ०  प०

 चूछ्ले  तथा  प्रकृतिक  आपदाओों  पर  चर्चा  के  दोरान  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग

 में  राज्य  मंत्री  ढ्रारा  10  1986  को  दी  गई  जानकारी  के  संबंध  में

 शी  पी०  संसद  द्वारा  उठाई  गई  बातों  के  उत्तर  में

 कृषि  ओर  सहकारिता  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  नियम  93  के

 अधीन  सूल्ले  और  प्राकृतिक  आपदाओं  पर  हुए  विचार  विमर्श  के  दौरान  मैंने  निम्नलिखित  वक्तव्य

 दिया
 _  ७0क्‍$फफफ  ्  ्  ृ  ७  ृ  ृ  आऑ8हटछॉौौाौाौाौऔाऔऑाााा
 #  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  स ेनिकल  दिया  गया  ।
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 नियम  115  के  अधीन  वक्तब्य  19  1986
 कल  ककलककककि  कक  नल  न  कम

 प्रदेश में साइक्लौन के पूर्वानुमान की सूचना मिलने पर में स्वयं और मेरे अधिकारी टेलीफोन पर थे और में स्वयं मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर बात करना चाहता परन्तु मुझे 9 बजे रात्रि यह बताता गया कि वे सो रहे हैं और उनके पी० ए० ने कहा उनका पी० ए० हूँ । आप मुझ से बात कर सकते मेरे मुख्य मंत्री जी को जगाया नहीं जा सकता है जाहिर है कि मैंने मुख्य मंत्री के पी० ए० को बताया कि यह साइक्लौन का मामला है और आपको निचली फामंशनों को आवश्य सूचना देनी चाहिए । इसलिए मैं आपके मुख्य मंत्री से बात करना चाहता हूँ । इसके बाद मैंने अपने अधिकारियों से बात की और उनको राज्य सरकार से यह कहने के लिए कहा कि वे संबंधित जिलों के कलक्टरों को हिदायत दें ताकि वे कारंवाई कर सके ।” जब मैं सम्माननीय सदन में अपना वक्तव्य दे रहा मेरा अभिप्राय यही मैं निश्चय ही यह सहसूस करता हूँ कि मेरा वक्तव्य गलत ढंग से रिपोर्ट किया भया । मैं इस असु - विधा के लिए खेद प्रकट करता श्री एम० रघुमा रेड्डी : मंत्री महोदथ के लिए यह बात ठीक नहीं है । अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं वे क्‍या कह रहे हैं ? श्री एम० रघमा रेड्डी : यह वक्‍तव्य मिथ्या है । अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें ऐता कहने को नहीं कहा था । श्री बो० शोमनादीश्वर राव : आपको त्यागपत्र देना चाहिए | अध्यक्ष महोदय : शान्ति । ) अध्यक्ष महोदय : सभा में शान्ति रखें । श्री सी० साधव रेड्डी : मंत्री महोदय गलत बात कह रहे वास्तब में यह रिकार्ड में आ चुका मेरे.पास सभा की कार्यवाही का रिकार्ड है कि मंत्री महोदय ने तमिलनाडु के साइक्लोन के बारे में यह कहा पूरा मामला तमिलताडु के सोइक्लोन के बारे में ) अध्यक्ष सहोवय : श्री माधव रेड्डी । कृपया मेरी बात सुनिए । मुझे निदेश देना मैंने श्री कुलनईवेलु को अनुमति दी है | मैं उसी तरह आपको भी अनुमति दे सकता मेरे सामने कोई कठिनाई नहीं है । यह उनके ऊपर है ।
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 महोदय  :  मैं  आपको  भी  अनुमति  दूंगा  आप  पुष्टि  कराने  के  बाद  मुझसे
 बात  करें  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  कृपया  वक्‍तव्य  को  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दीजिये  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  श्रीमत्‌  वक्तव्य  को  निकाल  दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  रास्ते  में  न  खड़े  हो  ।  अपने  स्थानों  पर  चले  जाइये  ।

 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  Foss  संसदोप  नहीं  है  ।  इसे  कार्यवाही-बृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 जाना

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  आप  इस  वक्तव्य  को  कायंवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दीजिये  ।  यह

 जानवूझकर
 न  मन

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप॑  ऐसा  नहीं  कह  सकते  ।

 )

 -  अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनके  वक्तव्य  को  कार्यवाही  वृतान्त  से  कंसे  निकाल  सकता  हूँ  ?

 )

 अध्यक्ष  महो  एय  :  आ१  इसका  खण्डन  कर  सकते  हैं  ।  आप  निदेश  115  के  अन्तगंत  मामला

 डठा  सकते  हैं  ।  मैं  आपको  भी  अनुमति  दे  मैं  बुरा  नहीं  मानता  ।  मैंने  उनको  अनुमति  दी

 मैं  आपको  भी  अनुमति  दे  मैं  थह  कर  सकता  हूँ  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेह्डी  :  यह  “”“#'

 अध्यक्ष  महोदय  :  aT  क्या  मैं  कैसे  जान  सकता  हूँ  उन्होंने  कहा  और  मैंने  उन्हें

 अनुमति  दे  दी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जो  कहते  हैं  मैं  उसकी  अनुमति

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  कोई  तापमापक  यन्त्र  नहीं  श्री  कुलनदेई  वेलु  ने  उनके

 वक्तव्य
 को

 चुनौती  दी  थी  और  मैंने  उनको  अनुमति  दे  दी  ।  यदि  आप  उनके  वक्तव्य  को  चुनौती
 देंगे  तो

 मैं  आपको  भी  अनुमति  दे
 दू

 गा  ।

 श्री  सी०  माधव  :  उन्हें  पद  त्याग  देना  चाहिये  ।

 #  अंध्यक्ष  पीठ  के  आदेशानु सार  कायवाही-धृत्तान्त  से  निकाल  दिया
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 अध्यक्ष  महोदय  :
 जब  तक  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  नहीं  करेंगे  तक  कोई  भी  बात

 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  की  जायेगी  ।

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  सभा  के  समक्ष

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसका  खण्डन  कर  सकते  है  ।  मैं  आपको  अनुमति  दूंगा  ।

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियमों  के  अधीन  मैं  आपको  अनुमति  आप  अपना  फर्ज  पूरा
 कीजिये  मैं  आपको  नहीं  रोकूगा  ।

 रु

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी  अनुमति  दूंगा  ।
 द

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  किसने  रोका  है

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  उनके  लिए  उचित  नहीं  मुख्य  मंत्री  चहे  वह  तमिलनाडु
 का  अगर  11-12  बजे  फोन  करके  तो  ऐसी  बात

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  115  में

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सब  उन  पर  निर्भर  है  ।  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाता  हूँ  ।

 .  अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अरुण  सिंह  ।

 12.18.  भ०  प०

 इस  समय  श्री  माधव  रेड्डी  तथा  कुछ  अन्य  साननीय  सदस्य  सभा  भवन  से

 बाहर  चले

 ##
 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 12,18.  स०  प०

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 राष्ट्रीय  कंडट  कोर  के  लिये  केन्द्रीय  सत्राहमार  समिति हि
 ।

 र्क्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूँ  :  ‘

 राष्ट्रीय  कैडट  कोर  1948  की  धारा  12  (1)  के  अनुसरण  में

 इस  सभा  के  ऐंसी  रीति  से  जैसाकि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य
 उपलब्धों  तथा  उसके  अन्तगंत  बनाये  गये  नियमों  के  अध्यधीन  निर्त्राचन  की  तारीख  से  एक
 वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिये  राष्ट्रीय  कैडट  कोर  के  लिये  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  के
 सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  «

 राष्ट्रीय  कैडट  कोर  1948  की  धारा  12  (1)  के  अनुसरण  में  इस
 सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसाकि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियमके  अन्य  उपबन्धों

 तथा  उसके  अन्तर्गत  बनाये  गये  नियमों  के  अध्यधीन  निर्वाचन  की  तारीख  से  एक  वर्ष  तक

 की  अवधि  के  लिये  राष्ट्रीय  कैडट  कोर  के  लिये  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों

 के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये  अपने  में
 से  दो

 सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 12.19  झ०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 मध्य  प्रदेश  में  बस्तर  जिले  में  बनों  की  कटाई  रोकने  के  लिये  और  इसके  वजाय  जिले

 के  उपभोक्ता  भंडारों  को  बोधधाट  दुह्ाान  से  लकड़ी  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  करने  के

 लिये  राज्य  सरकार  को  निदेश  देने  को  आवश्यकता

 भी  सनक्राम  सोढो  :  अध्यक्ष  नियम  377  के  अन्तगंत  में  निम्नलिखित

 सूचना  देना  चाहता  है  *-
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 प्रदेश  के  बस्तर  जिले  आज  की  उत्पन्न  स्थिति  में  10  वर्ण  पीछे  देखा  तो

 उस  हिसाब  से  बहुत  तेजी  से  जंगल  कट  रहा  है  यदि  आज  की  इस  रफ्तार  को  चालू  रखा

 तो  निश्चय  ही  आगामी  10  वर्षो  में  समूचा  बस्तर  मरुस्थल  का  रूप  धारग  कर  ।  जंगल

 कटने  में  तीन  प्रकार  का  दवाब  लगातार  पड़  रहा  है  जिसे  अनदेखा  नहीं  करना  चाहिए  :-1.  भूमि
 के  अतिक्रमण  की  2.  शासकीय  योजना  में  क्षेत्र  आने  पर  तथा  3.  आय  की  दृष्टि  से
 शासन  द्वारा  दोहन  तथा  सामान्य  बाजार  में  इमारती  लकड़ी  की  खपत  की  पूर्ति  इन  तीनों
 आयटमों  को  रोकने  की  आवश्यकता  है  और  निश्चय  किया  जाए  तो  रोका  जा  सकता  है  ।  स्थानीय

 लोगों  की  जलाऊ  तथा  किसानों  की  निस्तार  सुविधा  को  बिगड़ने  को  सुधारने  की  योजना  से  पूरा
 किया  जा  सकता  है  और  शासन  की  आय  को  बरकरार  रखने  तथा  इमारती  लकड़ी  का  बाजार

 खपत  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से एक  ही  जगह  बोधघाट  जल  परियोजना  में  जितने  भी  लकड़ी

 डुबान  एरिया  से  काटनी  उसी  में  बाजार  की  खपत  और  स्थानीय  जलाऊ  को  भी  पूरा  ब्या

 जा  सकता  है  जिससे  पूरे  बस्तर  जिले  कहीं  भी  खड़े  झाड़  की  इमारती  लकड़ी  को  काटने  की

 जरूरत  नहीं  होनी  चाहिए  और  मौजूदा  झाड़  खड़े  रह  सकते  इसमें  पर्यावरण  की  आवश्यकता

 को  खड़े  झाड़  से  सहयोग  मिलता  रहेगा  ।

 अतः  इस  समस्या  पर  मेरा  केन्द्र  शासन  से  अनुरोध  है  कि  राज्य  शासन  को  ये  निर्देश  देदें
 कि  बस्तर  जिले  में  लगातार  5  वर्ष  तक  एक  भी  खड़ी  इमारती  लकड़ी  न  काटी  जाए  तथा  जो

 निस्‍्तार  के  लिए  किसानों  के  लिए  हल-ब४र  की  बोधधाट  डुबान  एरिया  से

 ही  लेकर  पूरे  जिले  की  उपभोक्ता  जलाऊ  भण्डारों  को  सप्लाई  की  जाए  ।

 12.  20

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ]
 4

 गुरुदेव  रवीख्नाथ  टंगोर  की  125  यों  जयन्ती  मनाने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय
 कार्यक्रम  सेयार  करने  की  आवश्यकता

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुशी  :  गुरुदेव  रवीन्द्र  नाथ  टैगोर  की  125  वीं  जयन्ती

 मई  1986  में  मनाई  जायेगी  ।  श्री  टैगोर  की  कृतियों  का  हिन्दी  तथा  अन्य  भाषाओं  में  अनुवाद
 कराने  के  लिये  विश्व  भारती  10  लाख  रुपये  का  प्रस्ताव  कर  चुकी  है  ।

 सरकार  को  भारत  तथा  विदेश  के  हर  भाग  में  इसके  लिए  एक  कार्यक्रम  बनाता

 नई  दिल्ली  में  एक  टैगोर  अकादमी  की  स्थापना  की  जाये  जिससे  भारतीय

 संगीत  और  विज्ञान  की  शिक्षा  स्नातकोत्तर  स्तर  तक  दी  जाये  अथवा  टैगोर  के  नाम  पर

 क्षेत्रीय  केन्द्र  भारत  के  पश्चिम  और  पूर्वी  भाग  में  स्थापित  किया  ज(ये  जिससे  सभी

 वर्ग  के  लोग  टैगोर  के  बारे  में  जान  सके  ।  न
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 उनकी  प्रमुख  कृतियों  के आधार  पर  शांति  और  मानवताਂ  के

 सम्बन्ध  में  टैगोर  की  भूमिका  उच्च  शिक्षा  के  प्रत्येक  पाठ्यक्रम  में  एक  नियमित  विषय  के  रूप  में

 शांमल  किया  जाना

 इस  सम्बन्ध  में  आकाशवाणी  कौ  पत्रिका  वेतार  जगतਂ  का  प्रकाशत  पुनः  चालू  किया  जाये

 और  एक  टैगोर  विशेषांक  प्रकाशित  किया  जाये  ।  मानव  संसाधन  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय

 को  मिलजुल  कर  एक  कार्यक्रम  तत्काल  तैयार  करना

 जयन्ती  समारोह  की  अवधि  में  टैगोर  की  कला  और  संगीत  का  प्रदशंन  दूर  दर्शन  के

 माध्यम  से  किया  जाना  चाहिये  ।

 उड़ीसा  में  पुरी  और  भारत  को  सॉस्कृतिक  धरोहर
 वाले  अन्य  मंदिरों  का  संरक्षण  ओर  उनका  जीण्णोद्वार

 करने  की  आवश्यकता

 श्री  बृुजमोहन  मंहती  :  भारत  सरकार  का  पुरातत्व  विभाग  कोनाक

 श्वर  पुरी  भन्दिर  का  अनुरक्षण  और  संरक्षण  करता  है|  इन  मंदिरों  का  ऐतिहासिक  महत्व

 है  तथा  ये  मंदिर  उड़ीसा  की  परम्परागत  उच्च  संस्कृति  के  द्योतक  हैं  ।  किन्तु  दुभग्यवश  पुरातत्व
 के  हर  संभव  प्रयत्न  के  बावजूद  कोणाके  मंदिर  तथा  इसके  स्मारक  और  मूत्तियाँ  दिन-प्रति  प्रतिदिन

 विध्वन्स  होती  जा  रही  है  ।  मन्दिर  के  चारों  तरफ  का  विकास  करने  के-लिए  परियोजनायें  कारगर

 ढंग  से  नहीं  बनाई  जा  रही  भारत  सरकार  दो  इसके  लिए  शीषंस्व  विशेषज्ञ  तैनात  करने  चाहिये
 जो  यह  सुझाव  दे  सके  कि  स्मारकों  और  मूर्तियों  का  संरक्षण  किस  प्रकार  किया  जा  सकता

 है  जिससे  उन्हें  और  अधिक  क्षतिग्रस्त  होने  से  बचाया  जा  सके  ।

 जगन्नाथ  मन्दिर  के  नवीकरण  का  काय  चल  रहा  है  ।  मंदिर  के  कुछ  भागों  का  प्लास्टर

 हटाया  जा  रहा  है  और  मूल  वस्तुकला  मूर्तियां  थुले  में  पड़ी  सरकार  को  चाहिये  कि  नवीकरण

 कार्य  को  शीघ्र  पूरा  कराये  ।

 पुरी  के  मंदिर  में  भगवान  जगन्नाथ  के  बगीचे  का  रख-रखाब  ठीक  से  नहीं  हो  रहा
 सरकार  इसके  लिये  अपनी  पयंवेक्षक  एजेन्सी  तनात  करे  तथा  उसे  मंदिर  का  दौरा  करने  तथा

 नवीकरण  कार्य  और  बगीचे  की  जांच  करने  की  कहे  तथा  बगीचे  का  सुधार  करने  तथा  नवीकरण

 के  का  को  शीघ्र  पूरा  कराने  के  समुचित  कदम  उठाये  जायें  ।

 भवनेश्वर  के  अनेक  मंदिर  भारतीय  प्रातत्व  विभाग  के  अधीन  हैं  ।  पुरातत्व  विभाग  द्वारा

 इन  बर  पूरा  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता

 पुरी  जिले  के  कृष्णप्रसाद  खण्ड  के  मणिकापटना  गांव  में  सतपुरा  के  निकट  एक  मंदिर

 इस  मंदिर  के  साथ  एक  पौराणिक  कहानी  जुड़ी  हुई  है  कि  भगवान  जगन्नाथ  ने  यहां  कांची  जाते

 समय  अपनी  अगूठी  के  बदले  दही  लिया  यह  मंद्विर  पुरातत्त्व  महत्व  के  लिए  अत्यधिक

 विख्यात  मेरा  अनुरोध  है  कि  अपने  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  इस  मंदिर  का  अनुरक्षण  और

 संरक्षण  कराने  के  लिये  सरकार  इसको  अधोग्ृद्दीत  करले  ।
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 सातजों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पूर्तो  भारत  विशेष  रूप  से  पश्चिम
 बंगाल  संतुलित  विकस  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पूर्वो  भारत  का  विक/स

 परिषद्‌  की  स्थापना  करने  की  आवश्यकता

 श्री  आशुतोष  साहा  :  पश्चिम  बंगाल  के  नगरों  और  शहरों  का  विकास
 संतोषजनक  नहीं  है  तंथा  दुर्भाग्यवश  विकास  का  लाभ  जन  साध।रण  को  नहीं  मिल  रहा  है  यद्यपि

 इस  कार्य  के  लिये  राज्य  सरकार  हर  वर्ष  बहुत  सारा  धन  व्यय  करती  जिसका  अधिकांश  भ/ग
 केन्द्रीय  सरकार  है  दिया  जाता  है  |  पश्चिम  बंगाल  में  योजनाबद्ध  शहरों  विकास  कार्यक्रम  सर्वथा

 खुसफल  रहा  है  जिसका  कारण  तीन  बिकाश्शील  एजेन्सियों  में  आपस  में  समन्वय  की  कमी  वे

 एजेन्सियाँ  हैं  बगर  तथा  ग्राम  विकास  स्थानीय  शासन  तथा  शहरी  बिकास  विभाग  एवं

 महानगर  विकास  विभाग  अर्थात्‌  ।

 नगेरों  तथा  शहरों  का  वृहद  थिकास  कार्य  पूर्वी  भारत  विकास  परिषद्‌  को  सौपा  जाना

 चाहिये  जो  पश्चिम  बंगां  त्रिप्रा  और  आसाम  को  मिलाकर  गठित  वी  गई

 इस  उच्च  शक्ति  प्राप्त  निकाय  का  गठन  पूर्वी  भारत  के  विकास  में  क्षेत्रीय  असमानता  दूर  करने  तथा

 नगरों  और  शहरों  का  संतुलित  विकास  सुनिश्चित  करने  के  उह्हं  श्य  से  किया  गया  पूर्वी  भारत

 के  सन्तुलित  विकास  की  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  अवध  में  विकठ्स  काग्रंक्नमों  को

 शीघ्ष  पूरा  करने  के  उ्दं  श्य  से  राज्य  सरकारों  की  विकास  योजनाओं  पर  ब्रिचार  करने  तथा  उन्हें
 स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिये  इस  प्रकार  की  विकास  परिषद  की  तत्काल  आवश्यकता  है  ।

 सेस्ट  यासस  माउपष्ट  एवं  पहलावरम  छावनी  मद्रास  के  कार्यकरण  सपें

 सुधार  फरने  की  आवश्यकता

 श्रोमती  बेजन्तीसाला  बाली  मद्रास  का  सेन्ट  थामस

 एवं  पल्‍लावरण  छावनी  सैनिक  प्रतिष्ठान  के  क्षेत्राधिकार  में  है  और  इसे  आवश्यक

 सुविधांओं  यथा  पेय  सड़क  रखरखाव  आदि  वी  देखरेख  करनी  पड़ती
 इस  कांवनी  बोड  के  क्षेत्र  के  अन्तग्गंत  जा१रिक  तथा  सैनिक  कमंचारी  निवास  करते  हैं  ।

 पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  केन्द्र  सरकार  ने  इस  बोर्ड  को  70  लाख  रुपये  की  राज

 सहांयतां  दी  थी  कि  इस  पैसे  को  उचित  रूप  से  व्यय  नहीं  विया  गया  ।

 यहाँ  की  गलियों  की  रोशनी  और  नालियों  को  व्यवस्था  ठीक  नहीं  ।  इस  बोर  के

 पांस  पर्याप्त  स्टाफ  है  तथा  सफाई  के  लिये  अन्य  सुविधायें  भी  इसे  प्राप्त  परन्तु,फिर  भी  सफाई

 का  कार्य  संतोषजनक  ढंग  से  नहीं  किया  जाता  जिससे  जनता  के  स्वास्थ्य  को  खतरा  पैदा  हो
 सकता  है  ।

 चिकित्सा  सुविधा  भी  असंतोष  जनक  हैं  ।  यहां  केवल  एक  एम्बूलेंस  ह ैऔर  वह  भी  जनता

 को  सुलभ  नहीं  हो  पाती  है  |  मुल्य  निर्धारण  के  मामले  में  बहुत  सारी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 छांवनी  के  कमंचारी  सम्पदा  एजेंटों  स ेमिलकर  खाली  स्थानों  का  सर्वेक्षण  कराते  हैं  जो

 सरकारी  है  और  ऐसे  खाली  स्थानों  को  बेच  हैं  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  को  राजस्व  की  हानि

 हो  रही  है  ।
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 इसलिये  सरकार  से  मेरा  अनु रोध  है  कि  इस  मामले  की  जाँच  की  जाये  और  थामस

 एवं-पल्लागरम्‌  छावनी  बोर्ड  बी  असंतोषजनक  दशा  में  सुधार  किया  जाये  ।

 बंगलोर  में  आयोजित  बेकिंग  सेवा  भर्तो  बोड  में  भाग  लेने  वाले  विकलांग
 प्रत्याशियों  के  लिए  की  गई  बंठने  की  व्यवस्था  की  जांच  करने  की  आवश्यकता

 थी  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  लिपिक  के  पदों
 पर  भर्ती  के  लिए  बंगलौर  शहर  में  2  1986  को  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  ने  एक
 प्रतियोगी  परीक्षा  आयोजित  की  थी  ।  परीक्षा  जगदगुरु  रेनुकाचाय  बंगलौर  में  भी

 हुई  थी  |  दो  विकलांग  लड़कियाँ  ने  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  करते  समय  यह  अनुरोध  था  कि
 *

 उनके  लिए  भूमितल  पर  बैठने  की  व्यवस्था  की  उनके  अनुरोध  करने  के  बावजूद  बैंकिंग

 सेवा  भर्ती  बोर्ड  न ेउनके  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  करने  की  परवाह  नहीं  की  ।  इससे  विकलांग
 आवेदकों  के  प्रति  प्रधिकारियों  के  खैया  का  पता  चलता  बंगलौर  शहर  से  प्रकाशित  लगभग

 ,  सभी  समाचारपत्रों  में  एक  चित्र  प्रकाशित  हुआ  जिससे  यह  पता  चलता  है  कि  तीसरे  तल
 पर  स्थित  परीक्षा  भवन  से  किस  प्रकार  से  विकलांग  लड़कियों  को  नीचे  लाया  जा  रहा  था  ।

 इस  मामले  में  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 आंध्न  प्रदेश  के  अज़न्तपुर  जिले  में  रेशम  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  रेशम  बोड़  हारा  पर्याप्त  घनराशि  आंवटित  किए  जाते.की  आवश्यकता

 श्री  के०  रामचन्त  रेड्डी  :  शहतूत  उत्पादन  के  मामले  में  आंध्र  प्रदेश

 देश  में  दूसरा  सबसे  बड़ा  उत्पादक  है  ।  आन्ध्र  के  अकेले  अनन्तपुर  जिले  इसकी  80  प्रतिशत  खेती

 में  टोती  यह  सभी  जानते  हैं  कि  यह  प्राना  सूखापीडित  क्षेत्र  ह ैऑर  शहतूत  की  खेती  इस

 क्षेत्र  क ेलिए  वरदान  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  शहतृत  की  खेती  को  सूधारते  के  लिए  इस  जिले

 की  सहायता  नहीं  की  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  पास  विशाल  धनराशि  है  जिसे  शहतूत  की  बेती

 को  सुधारने  और  विकास  पर  खर्च  किया  जा  रहा  अतः  अनुरोध  है  कि  केन्ट्रीय  रेशम  बोर्ड

 को  निम्न  अनुसार  शहतूत  की  खेती  को  सुधारने  के  लिए  इस  जिले  को  पर्याप्त  धनराशि  आंवटित

 की  जाए  :

 1.  कुओं  या  नलकूपों  की  और  गहरे  खोदने  के  लिए  किसानों  को  ऋण

 2.  प्रारंभिक  स्तर  पर  रेशम  के  कीडों  के  लिए  आदान  की  सप्लाई  के  लिए  आथिक

 सहायता  ।

 3.  प्रारंभिक  स्तर  पर  रेशम  के  कीड़ों  के  लिए  कमरों  के  निर्माण  के  लिए  आथिक
 सहायता  ।

 4.  अच्छे  किस्म  से  उन्हें  बिद्याने  के  लिए  की  के  .  लिए  पर्याप्त  धनराशि

 आबटित  की  जाए  ।

 5,  लेइंग  के  क्षेत्र  बीज  का  सुधार

 147



 अनुदानों  की  मांगें  1986-87  -  19  1986

 श्री  के०  रामचन्द्र

 6.  अंडों  की  नस्ता  का  परिवतंन

 इस  क्षेत्र  में  में  बाइवोलाटेन  जी  को  रखने  को  शुरू  करना  तथा  बीज  क्षत्र  का

 सुधार  ।

 8.  50  प्रतिशत  आथिक  सहायता  पर  रेशम  बोर्ड  द्वारा  किसानों  को  एम०  एस»
 .  किस्म  के  शहतूत  की  सप्लाई  ।

 मैं  अनुरोध  करता  हूँ  कि  रेशम  उत्पादन  के  उपयुक्त  सुधारों  के  लिए  केन्द्रीय  मिल्क

 बोर्ड  को  घनराशि  आंवटित  की  जाए  ।

 हिन्दी

 कानपुर  से  बस्बई  तक  और  दिल्ली  से  लखनऊ  तक  नई  रेल  गाड़ियां
 जलाने  ओर  कानपुर  के  लिए  राजधानों  एक्सप्रंस  में  आरक्षण  कोटा  बढ़ाने

 की  आवश्यकता

 शो  जगदीश  अवस्थो  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन

 लिखित  विषय  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूँ  :

 कानपुर  महानगर  उत्तर  भारंत  का  एक  प्रमुख  औद्योगिक  एवं  व्यापारिक  नगर  है  जहां  से

 हजारों  यात्रियों  को  रेल  द्वारा  दिल्‍ली  व  लखनऊ  जाने  के  लिए  अनेकों  तकलीफों  का

 सामना  करना  पड़ता  अतः  कानपुर  से  बम्बई  तथा  दिल्‍ली  के  लिए  एक-एक  नई  ट्रेनों  को

 चलाया  जाना  चाहिए  तथा  लखनऊ  के  लिए  भी  एक  फास्ट,ट्रेन  प्रातः  चलाना  आवश्यक

 दिल्‍ली  के  लिए  91  व  92  प्रयागराज  एक्सप्रेस  ट्रेन  में  वातानुकूल  व॒  प्रथम  श्रृंणी  तथा  द्वितीय

 अंणी  में  शयनयान  में  अतिरिक्त  सीटें  बढ़नीं  चाहिए  अथवा  एक  डिब्बा  कानपुर  से  अतिरिक्त

 द्वितीय  श्रेणी  का लगना  चाहिए  ।  राजधानी  एक्सप्रंस  में  दिल्‍ली  तथा  हावड़ा  के  लिए  अतिरिवत

 सोटों  का  कोटा  बढ़ाना  चाहिए  ।
 हु

 जनुदानों  की  मांगें  1986-87

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालथ  से  सम्बन्धित

 मांग  संख्या  76  पर  चर्चा  और  मतदान  करेगी  ।  इसके  लिए  6  घण्टे  का  समय  नियत  किया  गया

 है  ।  सदन  में  उपस्थित  जिन  माननीय  सदस्यों  के  अनुदानों  की  मांगों  के  सम्बन्धी  में  कटौती  प्रस्ताव

 परिचालित  किए  जा  चुके  वे  यदि  अपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  15  मिनट
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 के  भीतर  सभा-पटल  पर  पतचियां  भेज  दें  जिनमें  उन  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्याए  लिखी  हो  जिन्हें
 वे  प्रस्तुत  करना  चाहते  केवल  उन्ही  कटौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  किया  गया  माना

 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किए  गए  कटौतेः  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्याओं  को  दर्शान  वाली  एक  सूची  तुरन्त
 सूचना-पट्ट  पर  लगा  दी  जाएगी  ।  यदि  किसी  सदस्य  को  उस  सूची  में  कोई  गलती  मिले  तो  वह
 कृपया  उसे  अविलम्ब  सभा-पटल  पर  अधिकारी  को  ध्यान  में  ला  दें  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  से

 सम्बन्धित  मांग  संध्या  76  के  सामने  दिखाएं  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3  मार्च

 1987  को  सताप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी

 करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  काये  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई

 गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  राशियां

 भारस  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएँ  ।”

 लोक  सभा  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  के  लिए  पेट्रोलियम  ओर

 आकृतिक  गंस  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की

 माँग
 संख्या  मांग  को  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए

 सदन  द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  प्रस्तुत  अनुदान  की  मांग

 की  मांग  की  राशि  की  राशि

 ज्क्च्ट्छ्व्च्गग्ग््हगग़््््््््खच़्
 बा

 राजस्व  पूजी  राजस्व  पूजी

 रुपये  रुपये  रुपये  रुपये

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक
 गंस  संत्रालय

 76.  पैट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गँस  मंत्रालय
 ह

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  श्री  विजय  रामाराव  बोलेंगे  ।

 डा०  जी०  घिजयरामाराब  :  उपाध्यक्ष  इस  अवसर  पर  मुझे  बोलने  के

 लिए  दिए  गये  समय  के  लिए  मैं  आपबा  बहुत  आभारी  मैं  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस

 मंत्रालय  के  नियन्त्राधीन  अनुदानों  की  मांगों  का  विरोध  करता

 हमारे  देश  में  प्राकृतिक  गैस  और  अन्य  *  सम्बन्धित  उत्पाद  तथा

 हाइड़ो  कार्बन  सहित  कच्चे  तेल  के  क्षेत्रों  मे ंहमारी  बहुत  विकट  और  त्रूटिपूर्ण  स्थिति  हो  गई  है  ।

 पेट्रोलिय्म  मंत्रालय  देश  में  तेल  की  खोज  ।  और  पेट्रोलियम

 प्राकृतिक  तेल  की  परिष्कृत  करने  पेट्रोलियम  उत्पादों  तथा  पेट्रोकेनिकल  उद्योग  वितरण  और

 विपणन  का  प्रवन्ध  देखने  के  लिए  जिम्मेदार  है  ।
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 :  तैल  और  प्राकृतिक  गैस  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  अन्य  तेल  कम्पनियां

 तेल  की  खोज  के  काम  में  दूसरे  देशों  में  इसी  प्रकार  की  कम्पनियों  की  तुलना  में  पिछड़  गई  है  ।

 पिछले  3  में  हमने  लगभग  1,000  करोड़  रुपए  तेल  की  खोज  के  काम  में  खर्च  किये  ।  कुछ
 तेल  कम्पनियों  द्वारा  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  भारी  कमी  रही  है  ऑयल  इण्डिया  लिमिटेड  के  मामले

 में  यह  कमी  90%  तक  आई  ।  तेल  की  खोज  में  69%  तक  पीछे  तेल  की  खोज  के  काम

 के  लिए  इस  समय  53,  कप  खनन  सयन्त्र  काम  कर  रहे  पूरी  7  वीं  योजना  में  लगभग

 29000  किलो  लाइन  तथा  12  कुओं  को  भी  खोदने  का  भूकस्पीय  कार्य  के  लिए  प्रस्ताव

 है  ।  परन्तु  मु  के  सन्देश  है  कि  क्या  तेल  कम्पनियां  लोगों  की  आशाओं  के  अनुरूप  कार्य  कर  पायेंगी  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  मुख्यालय  बम्बई  में  है  और  इस  कारण  वह

 समूचे  देश  में  तेल  की  खोज  के  कार्य  की  निगरानी  ठीक  प्रकार  र  नहीं  कर  पाता  ।  अतः  मैं  इस
 बारे  में  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  |  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  कि  ओ  एन  जी  सी  को  5  भागों
 में  विभाजित  किजा  जाना  चाहिए  एक  भाग  दूसरा  दक्षिण  और  एक  भाग

 उत्तर  की  दिश्या-में  तथा  शेष  दो  भागों  को  उत्तर-पूर्व  और  उत्तर  पश्चिम  में  कार्य  देखने  के  लिए
 रखा  जाये  ताकि  पूरे  देश  में  वे  तेल  की  खोज  की  निगरानी  निरन्तर  रख  सके  ।

 हमारे  देश  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रही  1983-

 84  में  यह  3.4  प्रतिशत  था  और  1984-85  में  यह  74  प्रतिशत  था  तथा  1985-86  में  यह
 6:5  प्रतिशत  1983-84  की  तुलना  में  यह  अब  लगभग  दुगना  1983-84  के  बाद  जब

 1985-86  5-86  के  साथ  तुलना  की  जाती  है  तो  यह  लगभग  दुंगना  हे-माँग  करीब  करीब  दुगनी  है
 लैकिन  कच्चे  तेल  तथा  अन्य  पेट्रोलियम  रसायनों  का  उत्पादन  उस  अनुपात  में  नहीं  बढ़ा  है  ।

 यहाँ  मैं  कच्चे  तेल  के  वर्णवार  उत्पादन  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  ।  1982-83  में  कच्चे

 तेल  का  उत्पादन  2106  लाख  टन  1984-85  में  यह  2809  लाख  टन  था  और  1985-86

 में  यह  2994  लाख  टन  लेकिन  कच्चे  तेल  की  माँग  अधिक  है  ।  1982-83  में  3726  लाख

 टन  थी  ।  1983-84  में  यह  3853  लाख  टन  थी  और  1984-85  में  यह  4139  लाधख  टन

 ओऔर  शुरू  से  इसमें  भारी  कमी  रही  ।  यह  1982-83  से  1984-85  तक  162  लाख  टन  से  124

 लाख  टन  के  बीच  में  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  हमें  प्रतिवर्ष  अन्य  देशों  से  कच्चे

 तेल  का  आयात  करना  पड़  रहा है  ।  1986-87  में  हमें  116  लाख  टन  कच्चे  तेल  का  आयात
 करना  होगा  ।  1985  में  138  टन  आयात  किया  गया  और  1984  में  यह  159  लाख  टन

 था  ।  अतः  अन्य  देशों  से  किये  जाने  वाले  इस  आयात  से  बचने  देः  विदेशी  मुद्रा  की बचत  के

 लिए  हमें  अपने  देश  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  सुधार  करना

 हमारे  देश  में  तेल  की  खोज  के  लिए  नवीनतम  तकनीक  नहीं  अंपनाई  गई  है  ।

 अन्य  देशों  में  ट्राजिशनल  ड्रिलिंग  जेप्ती  कुछ  विकसित  तकनीक  का  प्रयोग  किया  गया  है  जबकि

 भारत  में  इसका  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  इसी  तरह  यदि  आप  अन्य  देशों  से  कच्चे  तेल  का

 श्रायात  फरते  रहतेਂ  हैं  तो  हमारे  देश  को  धन  की  हानि  होती  रहेगी  ।  उसके  लिए  हमें  कच्चे  तेल

 के  मामले  में  कुछ  विकल्प  की  व्यवस्था  करनी  अन्य  देशों  में  लोग  परिवहन  के  लिः

 बाहनों  में  20  प्रतिशत  एथाइल  अल्कोहल  और  मेथाइले  अल्कोहल  का  उपयोग  कर  रहे  हैं
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 हमारे  देश  में  इसका  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  यही  विषय  दोनों  सदनों  में  कई  बार

 उठाया  गया  था  ।  लेकिन  पेट्रोलियम  मंत्रालय  ने  इस  मुह  पर  ध्यान  नहीं  उसी

 लिविन्वड  जो  प्राकृतिक  गैस  से  भी  उपलब्ध  जो  पेट्रोलियम  की  जगह  स्तेमाल  किया

 जा  सकता  अतः  पेट्रोलियम  के  स्थान  पर  देशी  कच्चे  तेल-या  लगभग  लाख  टन

 आयतित  कच्चे  तेल  से  निकालते  हैं  उस  लाख  टन  में  से  केवल  45  लाख  टन  भाग  को  जनता

 के  उपयोग  के  लिए  दिया  जा  रहा  है  और  65  लाख  टन  का  पेट्रोलियम  रो  नेरथा  तथा  अन्य

 उर्वरकों  को  कम  कीमत  पर  बनाने  के  लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  अतः  पेट्रोल  के  दाम  बढ़ाने
 से  डीजल  की  मांग  बढ़  गई  है  ।  थदि  आप  पेट्रोल  के  दाम  कम  करते  हैं  तो  देश  में  उपलब्ध

 पेट्रोलियम  उत्प/दों  का  सही  इस्तेमाल  होगा  और  इसके  डीजल  की  खपत  में  कभी  आएगी  ।  उसी

 प्रकार  हम  डीजल  के  आयात  से  बच  सकते  हैं  और  हम  विद्वेशी  मुद्रा  बजा  सकते  हैं  जो  हमारे  देश

 से  बाहर  जाती  है  ।  इसलिए  मैं  उस  कारण  फो  नहीं  जानता  हूँ  कि  पिछले  दो  महीनों  में  पेट्रोलियम
 मंत्रालय  ने  पेट्रोलियम  उत्पाद  के  मुल्यों  को  क्‍यों  बढ़ाया  है  ।

 प्राकृतिक  लिविवड  पेट्रोलियम  गंस  ज॑सी  गैसों  को  मिलाने  के  लिए  कोई  उचित  प्रयास

 नहीं  किए  गए  हमारे  देश  में  हमारे  पास  प्राकृतिक  गस  की  प्रचुर  मात्रा  लगभग

 करोड़  रुपए  को  प्राकृत्तिक  गैस  प्रतिदिन  जल  कर  नष्ट  हो  जाती  है  ।  इस  प्राकृतिक  गेश  का  उचित

 रूप  से  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  इस  प्राकृतिक  गेस  को  कम  कीमत  पर  लिक्विड  पेट्रोलियम
 में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  जहां  हम  पेट्रोल  और  डींजल  का  उपयोग  करते  हैं  वहां  इस

 एथलीजी  कई  तरह  से  उपयोग  किया  जा  सकता  हमारे  देश  में  हमारे  पास  लिक्विड

 लियम  गैस  के  बहुत  संसाध्वन  हैं  परन्तु  लिक्विड  पेट्रोलियम  गैस  को  भरने  तथा  उसका  वितरण

 पर्याप्त  रूप  से  नहीं  हो  पाता  है  ।  हमारे  पास  खाली  सिलेण्डरों  को  बनाने  के  लिए  मूल  सुविधाएं
 ।  पास  ऐसे  कई  लोग  हैं  जो  एल  पी  जी  को  सुविधा  के  लिए  बाजार  में  दुःखी  हैं  ।  परन्तु

 हम  प्राकृतिक  गैस  को  एकत्र  नहीं  कर  सके  हैं  और  प्राकृतिक  गैस  को  नहीं  भर  सके  हैं  तथा
 मंद  लोगों  में  प्राकृतिक  गैस  का  वितरण  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 प्राकृतिक  गैस  को  एल  पो  जी  के  में  परिवहन  के  लिए  भी  उपथोग  में  लाया  जा  सकता

 है  |  अन्य  देश  में  एल  पी  जी  के  परिवहन  के  लिए  तथा  ऑटोमोबाइल  में  उपयोग  किया  जा  रहा

 है  |  भारत  मद्रास  में  पललवन  परिवहन  निगम  और  तनदाई  पेरियर  परिवहन  निगम  के  लोगों

 ने  पहले  से  ही  ऑटोमोबाइल  में  एल  पो  जी  के  उपयोग  के  लिए  गहन  परीक्षण  किए  हैं  और  उन्हें
 सफलता  मिली  है  ।  इसमें  केवल  किटਂ  की  आवश्यकता  होती  है  और  के  मॉडल

 या  डॉँचे  में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  ट्रांजीशनल  किट  के  साथ  हम

 वाहनों  के  लिए  एल  पी  जी  का  उपयोग  सकते  हैं  और  आप  करोड़ों  रुपयों  की  बचत  कर  सकते  हैं  ।

 इसलिए  हम  सभी  परिवहन  निगमों  में  एल  पी  जी  के  उपयोग  की  बात  का  समर्थन  कर  सकते  हैं  ।

 उद्योगों  में  धातु  को  काटने  के  भट्टी  के  लिए  भी  ईधन  के  रूप  में  एल  पी  जी  का  उपयोग

 किया  जा  सवता  है  और  जेनरेटरों  को  चलाने  के  लिए  डीजल  के  स्थान  पर  इसका  उपयोग  किया

 जा  सकता  है  ।  इसका  उपयोग  अन्य  तरह  से  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 लेकिन  एल  पी  भरते  में  कुछ  समस्या  हैं  ।  बोरलिग  संयंत्र  को  स्थापित  करने  दे

 लिए  सामान्य  रूप  से  3  से  5  वर्ष  लगते  हमारे  पास  तेल  कम्पनियों  के  पास  पर्याप्त  बोरलिंग
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 संयन्त्र  नहीं  कई  बोरालिग  संयंत्रों  को  शुरू  करने  से  कई  लाभ  हैं  ।  मैं  माननोय  मन्त्री  से  अनुरोध
 करता  हूँ  कि  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  से  या  निजी  क्षेत्र  में  कुछ  अधिक  बोरलिंग  संयंत्र  शुरू

 करे

 ताकि  एल  पी  जी  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  हो  सके  ।

 14:2  किलोग्राम  के  लिक्विड  पेट्रोलियम  गैस  की  सिलेण्डर  की  लागत  केवल  8  रुपए  प्रति

 सिलेण्डर  है  ।  परन्तु  आप  लगभग  58  रुपए  लेते  हैं  ।  शेष  राशि  केवल  भरने  तथा  परिवहन  के

 लिए  कृपया  इस  बात  को  तो  देखें  कि  लिक्विड  पेट्रोलियम  गैस  कितनी  सस्ती

 अतः  के  समस्त  का  संचालन  हेतु  एक  अलग  निगम  की  सर्वथा  आवश्यकता

 अकेले  उसी  से  इस  महत्वपूर्ण  कार्यक्षेत्र  में  द्रत  विकास  को  सुनिश्चित  हो  विद्यमान

 डीलर  और  बिक्री  केन्द्र  केवल  शहरी  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  है  ।  ज्यादातर  ग्रामीण

 क्षेत्रों  की  उपेक्षा  की  गयी  20,000  या  50,000  जनसंख्या  वाले  ग्रामीण  क्षेत्र  और  नगर

 अभी  तक  कनेक्शन  के  लिए  इन्तजार  कर  रहे  विद्यमान  बिक्री  केन्द्र  अपेक्षित  स्तर

 पर  भी  कार्य  नहीं  कर  रहे  आप  सही  मायने  में  पेट्रोल  और  डीजल  की  जगह
 प्रयोग  करें  तो  हम  शहर  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  दोनों  में  धन  और  ऊर्जा  की  बचत  कर  सकते  हैं  |  हम
 वन  सम्पदा  की  भी  बचत  कर  सकते  हैं  ।  हम  दूसरी  प्रकार  की  ऊर्जा  की  भी  बचत  कर  सकते  हैं  ।

 मुझे  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  इन  शब्दों  क ेसाथ  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  ।

 भी  प्रकाशचन्द्र  सेठी  (  इन्दौर  )  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  आपका  आभारी  हूँ  कि  आपने  जुे
 सभा  में  पेट्रोलियम  मन्‍्त्रालय  से  सम्बन्धित  माँगों  और  अनुदानों  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।

 इस  बात  के  व।रण  कि  संसार  भर  में  कच्चे  तेत  की  कीमत  में  काफी  कभी  आई

 है  और  क्‍योंकि  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  उपभोग  में  1984-25  में  विकसित  देशों  में
 करीब  उतनी  ही  खपत  हुई  है  जितनी  1980  भें  थी  ।  अतः  इस  विषय  को  अत्यधिक  महत्ता  प्राप्त
 की  यह  सच  है  हमारा  देश  एक  विकासशील  देश  है  और  इस  कारण  पेट्रोलियम
 चाहे  ये  पेट्रोल  या  डीजल  या  या  नेप्था  आदि  की  मांग  अधिकाधिक  बढ़  रही  है
 और  इसी  वजह  से  यह  विधय  हमारे  लिए  अत्यधिक  महत्व  रखता

 गत  वर्ष  हमने  अकेले  लगभग  4500  करोड़  रुपये  के  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात

 किया  ।  छठी  योजना  काल  में  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  बढ़ा  है और  ऑयल
 और  पेट्रोलियम  मन्त्रालय  को  उत्पादन  में  1080-81  के  10:5  मिलियन  टन  से  1984-85

 में  2899  मिलियन  टन  तक  की  बढ़ोतरी  करने  के  लिए  धन्यवाद  देना  इस  तेल  का

 195°-86  5.86  में  2994  मिलियन  टन  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  और  सातवें  योजना  काल

 (1989-90)  के  दौरान  इसमें  34:53  मिलियन  टन  को  वृद्धि  का  अनुमान  है  ।  तेल  संसाधनों  से

 अधिक  तेल  की  उपलब्धि  होने  के आधार  पर  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  हम  समझते  हैं  कि

 की  बम्बई  हाई  में  समुद्र  तट  के  पास  तेल  निवालने  बगे  योजनाएं  हैं  और  गंधार
 तेल  क्षेत्रों  में  भी  तेल  मिला  इसके  अलावां  1989-70  में  तेल  का  वास्तविक  उत्पादन

 अधिक  भी  हो  सकेगा  ।  और  ऑयल  इण्डिया  ने  इस  प्रकार  अच्छा  कार्य  किया

 है  और  उन्हें  प्रोत्साहित  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।
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 लेकिन  कच्चे  तेल  की  कीमत  में  तेजी  स ेगिराबट  आने  से  सरकार  को  चाहिए  कि  बह  देखे
 कि  किस  सीमा  तक  आयात  में  तेजी  लायी  जाये  और  हमारा  कच्चा  तेल  इसके  लिए  आधार  प्रदान
 करने  हेतु  सुरक्षित  रखा  तो  यह  किफायती  हो  सकता  यह  सुविदित  है  कि  हमारे  देश  में
 तेल  के  भंडार  सीमित  हैं  और  फिर  भी  हम  तेल  निकाले  जा  रहे  हम  इसके  नये  स्रोतों  को  नहीं
 दूढ  पाये  हैं  और  इस  संद्  में  मैं  पेट्रोलियम  मन्‍्त्री  का  ध्यान  विशेषत  :  उस  गतिविधी  की  ओर
 आकृष्ट  करना  चाहूंगा  जो  कि  कुछ  क्षेत्रों  का  नियतन  यह  देखने  के  लिए  किया  ज्ञा  रहा  है  कि  क्‍या
 वहाँ  तेल  प्राप्त  हो  सकेगा  और  वहां  इसकी  खोज  भी  हो  जैसे  कि  बिगत  में  इस  बारे  में
 प्रयास  किये  गये  कुछ  कम्पनियाँ  आगे  आयीं  थीं  मगर  फिर  पीछे  हट  गयीं  ।  इसलिए  यह  विशेष
 मुद्दा  अत्यधिक  महत्व  रखता  है  और  हमें  इन  विदेशी  तेल  कम्पनियों  से  दुबारा  बात  चीत  करनी

 चाहिए  और  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  शर्तों  पर  यहाँ  कार्य  करने  के  लिये  बुलाना  चाहिए  ।  यदि  उन्हें
 अन्तर्राष्ट्रीय  शर्ते  पेश  नहीं  की  जाती  हैं  तो  कोई  भी  तेल  कम्पनी  सफल  न  हो  पायेगी  और
 नहीं  ज्यादा  देर  तक  इस  कार्य  को  करमे

 के  लिए  ठहर  यह  बात  हमारे  लिए  बहुत
 महत्वपूर्ण  है  ।

 गेस  के  भंडार  काफी  हृद  तक  बढ़े  हैं  और  लगभग  तेल  के  ही  बराबर  हो  गये  हमें  इन
 आँकड़ों  का  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा  उठाना  चाहिए  क्‍यों  कि  गैस  निर्यात  नहीं  की  जा  सकती

 हम  भारत  में  इस  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि इसे  नियति  कर  सकें  |  सरकार  द्वारा  गैस  को
 केवल  उरबेरक  सयंम्त्रों  क ेलिए  उपयोग  करने  की  बात  के  बारे  में  विचार  किया  जाना
 ओर  मैं  समथेन  करू गा  इस  बात  का  कि  अगले  30  वर्षों  तक  यह  काफी  होगा  यदि  गैस  के  भंडार
 का  अगले  दो  या  तीन  दशक  तक  उवंरक  संयन्त्रों  के लिए  प्रयोग  किया  जाये  और  भो  भी  शेष  गैस
 बचे  उसका  बिजलो  उत्पादन  के  लिए  सावधानी  पूर्वक  प्रयोग  कियाਂ  जाये  क्‍योंकि  इस  प्रकार  के
 संयन्त्र  जो  गैस  से  चलते  तुलनात्मक  रूप  से  सस्ते  होते  वे  कम  समय  में  ही
 लगाये  जा  सकते  हैं  और  इस  बजह  से  यह  भ्रधिक  लाभ  प्रद  होगा  यदि  हम  इस  अतिरिक्त  गैस  को
 बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  करें  ।  गैस  पर  आधारित  विद्यूत  केन्द्र  की  लागत  ही  केवल
 कोयले  पर  आधारित  विद्युत  केन्द्र  स ेकम  ही  नहीं  पड़ती  परन्तु  यह  बहुत  कार्य  कुशल  भी  है  और
 कोयले  पर  आधारित  विद्युत  केन्द्र  की  तुलना  में  उससे  आधे  समय  में  स्थापित  किया  जा  सकता

 इसके  इस  सम्बन्ध  में  हमें  चिन्ता  करने  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  विशेषज्ञों  के  अनुसार
 इस  देश  में  गैस  प्रचुर  मात्रा  में  पाई  जायेगी  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  जी०  ए०  भराई०  एल०  की  स्थापना

 हेतु  सरकार  हारा  की  गई  पहल  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  एच०  बी०  जे०

 पाईप  लाईन  के  निर्माण  पर  न  केवल  पूरा  ध्यान  देने  दिया  इसके  अतिरिक्त  इसे  शीघ्र  पूरा
 कर  देना  चाहिए  और  सरकार  को  दृढ़  निश्चय  कर  लेना  चाहिए  कि  यह  कहां  दिया  जाना  है  ।

 परन्तु  इसे  शीघ्र  निपटा  देना  चाहिए  ।  यह  मेरा  निष्ठा  पूर्ण  निवेदन  है  ।

 जी०  ए०  आई०  एल०  को  गैस  की  दुलाई  एवं  उपयोग  में  भी  दक्षता  प्राप्त  कर  लेती

 चाहिए  ।  जब  तक  इस  सम्बन्ध  में  पूर्व  योजना  नहीं  बनाली  जाती  तब  तक  पता  लगाली

 गैस  को  लम्बी  अवधि  तक  उपयोग  में  त  लाकर  शायद  हम  इतिहास  को  पुनरावत्ति  कर  रहे  हैं  ।

 तेल  पदार्थों  को  आयात  करने  की  अपेक्षा  एल०  एन०  जो०  और  एल०  पी०  जी०  जहाँ  कहीं
 भी  बहुत  किफायती  मिलती  हो  ।  उनके  आयात  पर  भी  विचार  कर  सकती  संसार  में  तेल
 सम्बन्धी  वदलते  हालात  साथ  ही  सभी  विकल्पों  का  लाभ  उठाया  जाना  चाहिए  ।  *
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 प्रकाशचन्द  सेटी |

 पैड्रोलियम  पदार्थों  की  मांग  1980-81  में  3090  लाख  टन  से  बढ़कर  1984-85  में
 3863  लाख  टन  टन  हो  गई  है  ।  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  पैद्रोलियम  पदार्थों  की  खपत  पर
 नियन्त्रण  रखा  गया  था  99:  प्रति  वर्ष  के  लक्ष्य  को  तुलना  में  6%  प्रतिवर्ष  से  कुछ  ही  अधिक
 विकास  दर  प्राप्त

 की  जा  सकी  फिर  1985-86  में  400  लाख  टन  खपत  होने  का  अनुमान  है
 जो  सातवीं  योजना  के  अनुसार  रखे  गये  लक्ष्य  से कुछ  अधिक  इसकी  1989-90,  जो  योजना
 का  अस्तिम  वर्ष  में  52620  लाख  टन  हो  जाने  का  अनुमान  हमारीं  पेंट्रोलयम  की  खपत
 विकसित  देशों  में  होने  वाली  खपत  का  भंश  मात्र  इसका  बढ़ना  निश्चित  इससे
 अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हमें  यह  सुनिश्चित  कर  लेना  चाहिए  कि  पैट्रोलियम  पदार्थों  की
 खपत  कुशल  एवं  किफायतीं  ढंग  से  की  जाये  ।  पैट्रोलियम  कंजरवेशन  रिसर्च  एसोसियेशन  बहुत  अच्छे
 ढंग  से  काये  कर  रही  है  परन्तु  इस  दिशा  में  कहीं  अधिक  कार्य  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 मैं  इस  बात  की  सख्त  आवश्यकता  महसूस  करता  हूं  कि  सभी  प्रमुख  तेल  की  खपत  करने  वाले

 एककों  में  उर्जा  का  लेखा  परीक्षण  लागू  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  उर्जा  के  लेखा-परीक्षण  के  पश्चात्‌
 तेल  की  खपत  बढ़ाने  के  एक  योजना  निर्धारित  कर  लेनी  जाहिए  ओर  सुझावों  को  कार्यरूप  देने

 के  लिए  उपभोक्ता  को  तकनीकी  एवं  सभी  प्रकार  की  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।

 जब  तक  दर  एक  एकक  पर  ध्यान  देने  को  प्रणाली  महीं  अपनाई  हम  उल्लेखनीय  प्रगति  नहीं
 कर  सकते  ओर  बास्तव  में  अर्थव्यवस्था  में  तेल  की  मात्रा  बढ़  सकती  बाद  में  जब  हमारी
 व्यवस्था  का  विचारणीय  विस्तार  हो  की  अपेक्षा  ठीक  इसी  समय  उचित  उर्जा  बचत  तरीकों

 को  प्रयोग  में  लाना  बेहतर  है  ।

 मध्य  आस्थ  जेसे  मिट्टी  का तेल  और  की  खपत  में  विचारणीय  वृद्धि  हुई  है  ।

 जहाँ  तक  केरोसीन  का  संबंध  है  या  तो  यह  खाना  पकाने  के  लिए  प्रयुक्त  होता  है  या  रोशनी  करने

 के  लिए  ।  केरोसीन  का  प्रयोग  खाना  बनाने  लिए  यथेष्ट  में  किया  जा  सकता  है  बशतें  कि  हम
 उन्नत  केरोसीन  के  चुल्हे  प्रचुर  मात्रा  में  प्रस्तुत  यदि  आवश्यक  हो  तो  इनकी  कीमत  कम  कर

 देनी  चाहिए  ।  जहाँ  तक  केरोसीन  के  प्रयोग  का  सम्बन्ध  रोशनी  से  विशेषतौर  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों

 इसका  प्रयोग  तब  तक  होता  रहेगा  जब  तक  कि  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  घरेलू  उपकरणों  का

 विद्यु  तीकरण  करने  में  सक्षम  नहीं  हो  जाते  परन्तु  साथ  साथ  हमें  केरोसीन  लालटेनों  में  सुधार  के

 लिए  शोधकायें  तेज  करना  चाहिए  ताकि  मिट्टी  के  तेल  के  प्रयोग  में  किफायत  काफी  हृद  तक  बढ़ाई
 जा  सके  ।

 डोजल  के  सम्बन्ध  में  जो  प्रमुख  रूप  से  सिचाई  के  पम्प  सैटों  में  और  परिवहन  के  लिए

 प्रमुख  होता  हमारे  देश  में  40  लाख  सिंचाई  पम्प  सैट  हैं  और  विशेषज्ञों  के अनुसार  थोड़े  से  निवेश
 डीजल  तेल  की  20%  से  30%  तक  बचत  सम्भव  यहां  फिर  एक  बात  विचारणीय  है  ।

 पैट्रोलियम  मन्त्रालय  इस  पर  बहुत  अरसे  से  विचार  कर  रहा  है  परन्तु  उनको  सफलता  नहीं  मिली

 है  ।  मिट्टी  के  तेल  की  खपत  बहुत  बढ़  है  क्‍यों  कि  इसे  डीजल  के  साथ  मिलाया  जा  रहा  है  ।

 इस  लिए  मिट्टी  के  तेल  की  खपत  बहुत  अधिक  है  ।  इस  में  रंग  मिलाकर  पेश  करने  का  प्रयत्न  किया
 था  परन्तु  प्रयत्त  सफल  नहीं  हुआ  है  ।  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जाना  चाहिए  और  केबल
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 एक ही बात सम्भव प्रतीत होती है कि डीजल की कीमत मिट्टी के तेल की कीमत  ््ऱ़़््््ख्टडझ़ू

 एक  ही  बात  सम्भव  प्रतीत  होती  है  कि  डीजल  की  कीमत  मिट्टी  के  तेल  की  कीमत  के  बराबर  लानी
 चाहिये  जो  डीजल  में  इसे  मिलाने  से  रोकने  में  सहायता  कर  सकती  ये  मिलावट  घना  घूआ
 छोड़ती  है  जो  हमारे  स्वास्थ्य  क ेलिए  खतरनाक  इसलिए  यह  दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  है  जिस  पर

 सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जबकि  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  इसे  बराबर  लाना  चाहिए  डीजल
 की  कीमत  को  कम  करना  कठिन  होगा  ।  यह  भी  सत्य  है  कि  मिट्टी  के  तेल  का  प्रयोग  सबसे  गरीब
 लोगों  द्वारा  किया  जाता  है  इसलिए  मिट्टी  के  तेल  की  कीमत  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  भी  सम्भव  नहीं
 होगी  ।  इसलिए  यह  एक  अम्यास  है  ज्ञो  वैज्ञानिक  शोध  द्वारा  विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  किया  जाना  है  ।

 ु  इसी  प्रकार  बाहनों  चालन  में  सुधार  एवं  वाहनों  के  रख  रखाव  के  तरीकों  से  परिवहन  ट्रकों
 में  ।0  5%  तक  बचत  सम्भव  है  ।  जैसा  कि  विकसित  देशों  में  है  हमें  ट्रकों  के  उन्नत

 ए  उन्नत  ब्लैट्री  तथा  उन्नत  जैसे  दूसरे  पहलुओं  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा
 चाहें  तो  महत्वपूर्ण  बचत  हो  सकती  है  ।  मुझे  मालूम  है  कि  कुछ  देश  इस  उद्देश्य  के लिए  कोयले  का
 भी  प्रयोग  करते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  कोयले  के  विशाल  भंडार  है  और  कया  इन  भंडारों  का  खनन  सम्भव  है  ओर
 क्या  यह  किफायती  यह्‌  एक  अन्य  संग्रंत  प्रश्न  जिस  की  पेट्रोलियम  मंत्रालय  जाँच  कर  सकता

 है  |  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  वृद्धि  से  इसमें  सुधार  सुनिश्वत  करने  हेतु  नियतकालिक  लक्ष्य  निर्धारित
 करने  के  लिए  कहना  कोई  आसामान्य  मांग  होगी  ।

 करनाल  और  मंगलोर  में  एक  एक  तेल  शोधन  कारखाने  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  पर  द्वुत  गति  से अमल  करना  चाहिए  ।  कच्चे  तेल  की  कीमतों  में  गिरावट  के  श्षाय  ही  में

 समझता  हूं  कि  इससे  तेल  शोधन  कारखाने  के  अ्थंशास्त्र  में  सुधार  हुआ  साथ  ही  साथ

 सरकार  को  कम  लागत  पर  तैल  शोधन  कारखाने  के  विस्तार  की  परियोजना  के  लिए  कदम

 उठाने  चाहिऐ  ।

 समस्त  विश्व  में  तेल  शोधन  कारखाने  कै  सुनियोजित  ढंग  से  कार्य  की  दिशा  में  महत्वपूर्ण
 प्रगति  हुई  है  ।  हमें  इन  कार्य  प्रणालियों  का  भी  अध्ययन  करना  चाहिए  और  अपने  तेल  शोधन

 कारखानों  को  विशेषतः  ऊर्जा  को  पहलू  की  दृष्टि  से  जितना  सम्भव  हो  कुशलता  पूर्वक  चलानी

 क्‍योंकि  में  इससे  भली  भाँति  परिचित  हूं  कि  पेट्रोलियम  से  आगे  मिट्टी  का  तेल  डीजल

 आदि  तैयार  करने  पर  बहुत  घन  नष्ट  होता  अत  :  यदि  तेल  शोधन  कारखानों  के  कार्य  करने

 के  ढग॑  में  सुधार  किया  जाये  तो  हम  इस  दिशा  में  पर्याप्त  उन्‍नति  कर  सकते  हैं  ।

 हमारा  एक  विशाल  देश  है  जहाँ  पेट्रोलियम  की  खपत  बहुत  कम  है  ।  जैसा  कि  मैंने  संकेत

 दिया  है  यह  जरूर  बढ़ेगी  ।  अत  :  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  हम  अपनी  विपणन  कायें  प्रणालियों

 को  देखें  ताकि  प्रसार  किये  गये  बाजार  का  कम  से  कम  लागत  में  सुधार  कर  सके  ।  मैं  इस

 सम्बन्ध  में  एल०  पी०  जी०  के  विपणन  के  बारे  में  जिक्र  करना  चाहूंगा  जो  मिट्टी  के  तेल
 के  स्थान  पर  खाना  बानने  के  लिए  ईधन  के  रूप  में  प्रयोग  की  जा  रही  है  क्योंकि  गैस  अब  अधिक
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 प्रकाशचन्द  सेठी  ]

 मात्रा  में  मिलती  मैं  समझता  हूं  कि  पेट्रोलियम  मन्त्रालय  के  पास  नये  उपभोक्ताओं  के  नाम
 दर्ज  करने  की  योजना  को  बढवा  देने  के  कार्यक्रम  मुझे  बताया  गया  कि  अगसे  पांच  सालों  में

 20  लाख  तक  उपभोक्ताओं  को  प्रत्येक  वर्ष  नामंकित  करना  सम्भव  हो  सकेगा  ।  ये  आँकड़े  जांचे
 जाने  चाहिऐ  ।

 की  ओर  जिसका  वितरण  काफी  जटिल  काम  विशेष  ध्यान  देने  की आवश्यकता

 है  ।  समस्या  की  व्यापकता  और  सुरक्षा  के  दृष्टिकोण  को  देखते  हुए  मैं  सुझाना  चाहता  हूं  कि  अब
 सरकार  जैसा  कि  पहले  वक्ता  ने  एल०पी०जी०  के  विषणन  के  लिए  एक  अलग  निगम

 खोलने  पर  विचार  करना  चाहिए  क्‍या  यह  सम्भव  न  हो  सकेगा  कि  हर  एक  तेल  कम्पनी  में

 एल०पी०जी०  विपणन  के  लिए  एक  विशेश  विभाग  बनाया  जाये  ।

 दूसरा  प्रमुख  सवाल  जिसका  कि  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पहले  जिक्र  करना  चाहूंगा

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  व्यापारियों  के  डीलरों  के  चयन  से  सम्बन्धित  चयन

 की  दोषी  शर्तों  और  प्रतिबन्धों  और  तरीकों  के  कारण  मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  बेनामी  डीलरों  की

 बड़ी  संख्या  सरकार  को  डीलर  चयन  की  चल  रही  प्रणालो  की  जल्दी  समीक्षा  करनी

 यद्यपि  यह  कार्य  अब  एक  समिति  जिसकी  अध्यक्षता  एक  न्यायाधीश  कर  रहे  कर  रही  फिर

 भी  लोगों  को  की  डीलर  शिप  लेने  के  लिए  कम  से  कम  दो  या  तीन  लाख  रुपया  लगाना

 आवश्यक  है  जिसे  वह  सरकार  द्वारा  या  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दिए  जाने  का  आश्वासन  दिया  जाता

 है  ।  इसीलिए  वे  लोग  बेनामी  लेन-देन  करते  अतः  इस  तथ्य  को  देखा  जाना  वित्त

 मन्त्रालय  से  इस  विषय  पर  बात  करनी  चाहिए  ताकि  कुछ  कमजोर  तबके  के  लोगों  को

 डीलरशिप  दिलाकर  सहायता  की  जा  साथ  ही  उनको  उचित  वित्तिय  साधन  भी  उपलब्ध

 कराये  जाने  चाहिऐं  ताकि  बेनामी  लेन  देन  न  चल  सके  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मन्‍्त्री

 श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  जो  प्रशासन  के  मुख्य  मन्त्री  के  रूप  में  और  विभिन्‍न  विभागों  में  मन्त्री  के  रूप  में

 भी  लम्बी  अवधि  का  अनुभव  रखते  की  अध्यक्षता  में  पेट्रोलियम  मन्त्रालय  ठीक  तरह  से  कार्य

 करेगा  ।  मैं  इस  विभाग  में  उनकी  शीघ्र  सफलता  की  कामना  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  अनूपचन्द  शाह  :  उपाध्यक्ष  सदन  के  सामने  पैट्रोलियम  और

 नेचुरल  गैस  की  जो  डिमाण्ड्स  रखी  गई  उनका  मैं  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  समथेन

 करने  के  साथ-साथ  मैं  खासकर  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूशन  की  जो  व्यवस्था  है  उसके  बारे  में

 मंत्री  महोदय  से  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ।  आज  हमारे  देश  में  गैस  की  उपलब्धि  अच्छी  तरह  से  है
 और  अच्छी  मात्रा  में  भी  हमारे  गैस  सिलेन्डर  मेन्युफैक्चर  करने  वालों  की  इन्सटाल्ड  कैपेसिटी

 हमारी  जरूरीयात  से  भी  ज्यादा  फिर  भी  हमारे  पास  जो  पेन्डेसी  लिस्ट  है  वह  बहुत  लम्बी  है  ।

 उस  पेन्डेंसी  लिस्ट  को  हम  जल्दी  से  गैस  कनेक्शन  नही  दे  पाते  इसका  एक  ही  कारण  है  हमारा

 जो  बाटलिंग  प्लान्ट  अस्तित्व  में  ह ैऔर  उसकी  जो  कंपेसिटी  वह  हमारी  गैस  की  उपलल्धि  और

 गैस  सिलेन्ड्स  की  जो  उत्पादन  क्षमता  उससे  बहुत  कम  है  ।  इसलिए  यदि  आप  चाहते  हैं

 156



 28  1907  अनुदानों  की  मांगें  1986-87

 कि  इस  देश  में  तमाम  लोगों  उनकी  डिमाण्ड  के  गैस  कनैक्शन  दिए  जा  सकें  तो  आपको
 बतंमान  बौटलिंग  प्लांठ  की  कंपेसिटी  को  बढ़ाना  होगा  और  नया  बाटलिंग  प्लाट  क्रिएट  करना  होगा
 यदि  ऐसा  कर  सके  तो  काफी  हृद  तक  पैन्डिग  लिस्ट  को  कम  किया  जा

 जहां  तक  एल०पी०जी०  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  का  प्रश्न  उसकी  मार्केटिंग  का  सवाल

 मुझसे  पहले  बोलने  वाले  वक्‍ताओं  ने  बिल्कुल  सही  कहा  और  मैं  भी  उनके  साथ  सहमति  व्यक्त
 करते  हुए  कहना  चाहता  हूं  कि  एल०पी०जी०  की  मार्केटिंग  क ेलिए  आपको  एक  सैपरेट  कार्पोरेशन
 बनाना  चाहिए  |  जब  तक  आप  ऐसा  नहीं  तब  तक  वर्तमान  व्यवस्था  में  जो  दोष  उनको

 दूर  नहीं  किया  जा  हमारे  डिस्ट्रीब्यूटर  सिस्टम  में-आयल  डिस्ट्रीब्यूटसे  और

 कन्ज्यूमसे-ये  तीनों  शामिल  जिसमें  से  आयल  कम्पनी  और  कन्ज्यूमर  के  बीच  के
 लिंक  के  रूप  में  कार्य  करता  लेकिन  आज  इस  देश  में  जिस  तरह  से  डिस्ट्रीब्यूटर-शिप  दी  जाती

 डिस्ट्रीब्यूशन  एजेन्सी  दी  जाती  उनके  सम्बन्ध  में  मैं  आपसे  कहना  चाहूँगा  कि  आप  वर्तमान
 सभी  डीलस  का  सर्वे  मैं  यहां  किसी  के  ऊपर  ऐलीगेशन  लगाने  के  इरादे  से  कोई  बात

 नहीं  कहना  लेकिन  वे  अधिकतर  बड़े-बड़े  लोगों  को  या  उनके  रिलैटिव्ज  को  मिली  हुई
 सही  रूप  में  इतनी  बेनामी  डीलरशिप  आज  चल  रही  जैसा  सेठी  साहब  ने  बिल्कुल  सही
 यदि  इस  काम  में  इन्वेस्टमैंट  को  देखा  देखा  जाये  ओर  बैंक  इंटरेस्ट  को  देखा  जाये  तो  कोई  भी

 वाइज  आदमी  डीलरशिप  लेने  के  लिए  आगे  नहीं  आना  लेकिन  फिर  भी  हम  देखते  हैं  कि

 इस  काम  में  भारी  संख्या  में  लोग  आते  हैं  और  नई  डीलरशिप  प्राप्त  करना  चाहते  यदि  हमें
 एक  एजेन्सी  देनी  होती  है  तो  उसके  लिए  पचासों  एप्लीकेशन्स  आ  जाती  उस  का  कारण  सही  है
 कि  सारी  डीलरशिप  बेनामी  चल  सकती  हैं  और  उसमें  बहुत  सी  माल-प्रै  क्टिस  हो  सकती  हैं  ।

 दूसरी  ओर  यदि  हम  डीलस  को  मिलने  वाले  कमीशन  की  तरफ  देखें  तो  उनको  1960
 में  जिस  दर  से  कमीशन  मिलता  आज  भी  उसमें  कोई  अंतरं  नहीं  आया  लेकिन  फिर  भी

 स्थिति  यह  है  कि  एक  डीलरशिप  के  अगेन्‍्स्ट  पचासों  एप्लीकेशन्स  आ  जाती  इसलिए  स्थिति  में

 सुधार  लाने  के  लिए  आपको  इस  व्यवस्था  में  परिवतंन  करना  होगा  और  बेनामी  डीलरशिप  या

 एजेन्सियों  के  बारे  में  भी  विचार  करना  होगा  ।
 ”

 अब  मैं  महाराष्ट्र  राज्य  में  होने  वाले  कैरोसिन  वितरण  के  सम्बन्ध  में  आपका  ध्यान  आक्ृष्ट

 करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  बम्बई  शहर  में  करोसिन  वितरण  का  कायें  शत-प्रतिशत  राशनिग  के  जरिए
 किया  जाता  उसके  वितरण  में  पहले  काफी  ब्लैक  चलता  लेकिन  हमने  कुछ  समय  पहले  एक

 निर्णय  लिया  कि  बल्क  डीलस  का  ईक्वीलाइजेशन  हम  उसकी  सीलिंग  250  किलो  लीटर

 तक  रखेंगे  । उसी  समय  हमारे  पास  बल्क  डीलर  के  कुछ  एम्पलाईज  आये  ओर  कहने  लगे  कि  यदि

 आप  बल्क  डीलसं  का  ईक्वीलाइजेशन  करके  प्नीलिंग  250  किलो  ली2र  रखेंगे  तो  हमारा  क्‍या  होगा

 क्योंकि  हमारी  सरकार  और  पेट्रोलियम  मिमिस्ट्री  ने  उनसे  प्रोमिज  किया  था
 कि

 यदि  आप  सभी

 बल्क  डीलर्स  के  एम्पलाईज  एक  को-आपरेटिव  सोसायटी  बनाकर  रहेंगे  तो हम  आपको  आउट-ऑफ

 टने  बिता  किसी  नौम॑  को  देखते  कैरोसिन  डिस्ट्रीब्यूशन  की  एक  ऐजेन्सी  द्रे  देंगे  परन्तु  जब  उस

 एम्पलाईज  ने  सोसायटी  बनाई  और  आपके  पास  आये  तो  आपने  उनसे  कह  दिया  कि  जब  एडवर्टाईज
 मैंट  आये  तो  आप  एप्लाई  कीजिए  और  और  आपको  एज-पर  नौमर्स  एजेन्सी  देने  के  बारे  में  विचार

 किया  जाएगा  ।
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 मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  हुਂ  कि  यह  सरकार  का  वायदा  था  यह  पेट्रोलियम  मंत्रालय  का
 वायदा  था  कि  उन्हें  डीलरशिप  दी  जाएगी  क्योंकि  वे  काफी  सालों  तक  नोकरी  करमे  के  धाद  उससे

 हाथ  धो  बैठे  जिनकी  चालीस-पचास  साल  की  सविस  ब्लॉक  डीलर  के  पास  थी  ओर  वे  बेकार

 हो  रहे  ऐसी  सोसाइटियों  के  लिए  आपने  वादा  किया  वह  निभाया  नहीं  इसलिए  इसके
 बारे  में  पेट्रोलियम  मिनिस्टर  कुछ  ऐसी  मुझे  भाशा

 आपसे  पेट्रोलियम  प्रोडक्टस  जो  एऐडमिनिस्ट्रेटिव  प्राइस  बढ़ाई  उसके  बारे  में

 कहकर  भी  अपनी  बात  खत्म  करू  आपने  एल०पी०जी०  के  भाव  जब  तो

 हमारी  सरकार  की  और  आपकी  एक  आगू  मेंट  थो  कि  हम  भाव  बढ़ाकर  कंजम्पशन  कम  करना  चाहते
 लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  भाव  बढ़ाने  से  कंजम्पशन  कम  होने  याला  नहीं  है  क्‍योंकि  पेट्रोल  और

 डीजल  का  उपयोग  सबसे  ज्यादा  हमारे  सरकारी  अफसरों  की  गाड़ियों  में  होता  आप  उसको
 आप  देखिए  कि  कितनी  गाड़ियां  दौड़  रहौ  अगर  आप  सही  मायने  में  पेट्रोल  कौ

 शन  में  कमी  लाना  चाहते  तो आपको  यह  डिसाइड  करना  पड़ंगा  कि  किसी  एक  दिन  प्राइवेट
 गाड़ियां  ।

 प्राइवेट  कारें  शड़कों  पर  नहीं  चलेगी  ।

 ]

 किसी  एक  दिन

 ]

 कुछ  अन्य  गड़ियां  सड़कों  पर  नहीं

 ऐसा  प्रयत्त  अगर  श्राप  तो  पेट्रोलियम  प्रोडक्ट  और  टीअल  का  कंजम्पशन  कम  हो
 सकेगा  इसके  साथ-साथ  जो  गवरनंप्रेंट  के  डिपार्टमेंट  कार्पोरेशन्स  पब्लिक  अंडरटेकिग  उनके

 लिए  भी  आपको  पेट्रोल  ओर  डीजल  का  कोटा  फिक्स  करना  पड़े गा  कि  इस  एक  महीने  के  पीरिएड
 में  आपको  इसना  डीजल  और  इतना  पेट्रोल  दिया  इसी  में  आपको  काम  चलाना  तब

 कहीं  जाकर  कुछ  फक॑  इन  प्रोडकटस  के  कंजम्पशन  में  पड़  सकता  आज  आप  देख  लीजिए  गाड़ियाँ
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 सरकारी  अफसरों  की  फेमिलीज  को  घुमाने  के लिए  चल  रही  अगर  वे  बन्द  हो  तो
 सरकार  का  एक्सपेंस  भी  कम  हो  इसके  साथ  ही  जो  हम  अपने  कंजम्पशन  में  लाना
 चाहते  वह  भी  कम  हो  जाएगा  ।  ऐसी  मेरी  अपेक्षा  है  ।

 अन्त  मैं  अपनी  उसी  बात  को  दोहराना  चाहता  हूं  कि  एल०पी०जी०  की
 टिंग  बहुत  विशाल  हो  गई  है  और  इस  विशालता  को  देखते  हुए  आपको  इसके  लिए  एक  सैपरेट
 कार्पोरेशन  का  निर्माण  करना

 ]

 श्री  रेणुपद  दास  मेरे  मित्र  श्री  सेठी  कुछ  सालों  पहले  पेट्रोलियम
 विभाग  में  मंत्री  मिट्टी  के  तेल  के  सदुपयोग  और  दुरपयोग  के  बारे  में  उन्हें  गहरा  अनुभव  है  ।

 उन्होंने  सुझाव  दिया  था  कि  डीजल  और  मिट्टी  के  तेल  की  कीमतों  में  कुछ  समानता
 होनी  चाहिये  ।  वैसे  उन्होंने  अपने  इस  तक  को  स्वयं  यह  कहकर  काट  दिया  था  कि  ऐसा  नहीं  किया
 जा  सकता  क्योंकि  सभी  वस्तुओं  की  कीमतें  भी  बढ़  रही  भौर  डीजल  की  कीमतें  बढ़  रह
 इसलिये  इस  सुझाव  पर  विचार  नहीं  किया  जाना  यह  एक  अच्छा  सुझाव  बिल्कुल  नहीं  है  ।
 इससे  गरीबों  की  परेंशानियां  और

 लेकिस  कच्चे  तेल  के  आयात  के  बारे  में  सुझाव  पर  जोर  दिया  जाना  क्‍यों  कि

 अस्सर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इसकी  कीमतें  कम  हो  रही  संभवतः  इसकी  कीमत  घटकर  प्रति  बैरल
 10  डालर  हो  गई  है  या  कुछ  ही  समय  में  घटकर  इतनी  हो  जायेगी  ।  इसलिये  कच्चे  तेल  का
 आयात  करने  संबंधी  सुझाव  पर  पुनविचार  किया  जाना  चाहिये  और  कीमती  इंधन  को  चविष्य
 में  इस्तेमाल  के  लिए  बचा  कर  रखता  चाहिये  ।  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 कल  हमारे  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  आयात  सूची  में  से  कच्चे  तेल  के  आयाय  को

 मिकाल  दिया  गया  है  ।  इसलिए  मुझे  मालुम  नहीं  है  कि  कच्चे  तेल  के  आयात  को  अन्य

 वस्तुओं  से  अधिक  प्राथमिकता  बी  जायेगी  या  नहीं  लेकिन  आप  जानते  ही  हैं  कि  पेट्रोलियम
 उत्पादों  की  मांग  और  पूर्ति  में  अन्तर  है  ।  इनकी  मांग  लगभग  400  लाख  मीट्रिक  टन  है  जबकि

 सप्लाई  300  लाख  मीट्रिक  टन  से  अधिक  नहीं  100  लाख  मीट्रिक  टन  का  अस्तर

 रह  जाता  है  ।  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  भी  यह  अन्तर  बना  मांग  और  पूत्ति  के  बीच  के

 इस  अन्तर  को  समाप्त  करने  की  जरूरत  है  ।  इस  अन्तर  को  सरकार  दो  तरह  से  समाप्त  कर  सकती

 है  ।  पहला  कच्चे  तेल  का  आयात  बढ़ा  दूसरा  देश  में  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  और  बढ़ाने  के

 लिए  तेल  क्षेत्रों  की  खोज  करके  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  सरकार  ने  तेल  की  खोज  के  लिए  लगभग

 12,000  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  मैं  तट  से  दूर  और  तट  पर  दोनों  जगह  तेल  का  पता

 लगाने  के  पक्ष  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  के  पूर्वोत्तर  और  पूर्वी  क्षेत्रों  सहित  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 में  तेल  का  पता  लगाने  के  लिए  कितनी  धन  राशि  आवंटित  की  गई  माननीय  मंत्री  शायद  जानते

 होगें  कि  कुछ  स्थानों  पर  जैसे  पश्चिम  बंगाल  में  डायमंड  हाबंर  और  कैनिंग  के  समीप  पिछले  सालों

 से  ड्रिलिंग  की  जा  रही  है  ।  इसमें  कोई  आश्चर्य  की  बात  नहीं  है  कि  वहां  पिछले  सालों  से

 ड्िलिग  की  जा  रही  है  ।  इसमें  कोई  नहीं  जानता  कि  इसमें  इतना  अधिक  समय  क्यों  लग  रहा  है  ।

 रकारस  को  इस  कारये  को  छोड़  देना  चाहिये  या  लोगों  को  कुछ  ठोस  जबाब  देना  भाहिए  ।
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 1980-85  5  के  दौरान  अंडमान  द्वीप  समूह  कावेरी  गोदावरी  नागालैंड  और

 अन्य  स्थान  पर  ड्लिंग  की  पर  व्यावसायिक  उत्पादन  अभी  तक  शुरू  नहीं  हुआ  इस
 लता  के  क्‍या  कारण  हैं  ?  इन  स्थानों  पर  तेल  की  खोज  फे  लिए  कुछ  और  प्रयास  किए  जाने

 उपभोग  की  दर  बहुत  अधिक  है  ओर  पेट्रोलियम  उत्पादों  मांग
 भविध्य  में  और  बढ़ेगी  ।  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  तथा  उपयोग  में  अन्तर  इतमा  अधिक  है  कि  तेल
 में  आत्मनिरभंता  प्राप्त  नहीं  की  जा  इस  लिए  सरकार  को  कुछ  उपायों  का  पता  लगाना

 चाहिए  ताकि  तेल  की  दिशा  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करके  उसे  बनाये  रखा  जा  सके  |  आशोधित  तेल
 के  आयात  को  एक  स्तर  विशेष  तक  ही  बनाए  रखा  जाना  चाहिए  उपयोग  की  दर  भी  एक
 सीमा  विशेष  के  बाद  नहीं  बढ़नी  चाहिये  ।

 अब  मैं  तेल  शोधक  कारखानों  के  बारे  में  चंद  शब्द  कहूंगा  ।  तेल  शोधक  कारखानों  की
 क्षमता  बढ़कर  450  लाख  मीट्रिक  टन  हो  गई  पर  हम  केवल  300  लाख  मीट्रिक  टन  अशोधित
 तेल  का  ही  उत्पादन  कर  पा  रहे  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  जब  तक  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  तेल  की  खोज  नहीं  कर  लेता  तब  तक  अधिकांश  तेल  शोधन  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया

 जा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाने  में  कुल  उत्पादन  में  10%  कौ

 कटौती  क्‍यों  की  गई  ।  हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाने  की  एक  अलग  समस्या  है  ।  श्रमिक

 यह  सोचते  हैं  कि  हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाने  में  कुल  उत्पादन  में  10%  की  कटोती  करने

 के  आदेश  दिए  गए  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  कोई  ऐसा  भआदेश  जारी

 किया  यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ?

 मैं  खाना  पकाने  की  गैस  के  कनैक्शनों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  लगभग  एक  करोड़  कनैक्शन  जारी  किए  जा  चुके  मैं  इस  बारे  में  कुछ  आकड़े  देना

 चाहता  हूं  ।  1985-86  के  दौरान  बिहार  प०  बंगाल  और  असम  में  कुल  मिलाकर  1.50

 लाख  से  अधिक  गैस  कनैक्‍्शन  जारी  किए  गए  ।  जब  कि  गुजरात  और  महाराष्ट्र  को  उक्त  अवधि

 के  दौरान  लगभग  3.5  लाख  कनैक्शन  दिए  गए  ।  इस  मामले  में  देश  के  इस  भाग  की  उपेक्षा  की  जा

 रही  है  |  इसलिए  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  क्षेत्र  को खासकर  कलकत्ता  और  जिला

 शहरों  को  अधिक  गैस  कनेक्शन  दिए  जाएं  ।  कलकत्ता  एक  महानगर  इसे  अधिक  कनेक्शन  विए
 जाने  चाहिए  ।  दिल्‍ली  में  पिछले  साल  लगभग  60--70  हजार  गैस  कनैकक्‍्शन  जारी  किए
 ग्रेटर  जिसके  अन्तगंत  67  नगरपालिकाएं  आती  दिल्ली  से  बड़ा  इसलिए  सरकार

 से  कहूंगा  कि  इन  क्षेत्रों  को अधिक  गैस  कनैक्शन  दिए  जाने  चाहिए  ।

 1.22  भझ०  प०

 बसवराजेदबरी  पीठासीम  हुई  )

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  इंडियन  आयल  कम्पनी  की  देश  में  कोई

 प्रतिस्पर्धा  कंपनी  नहीं  है  ।  इंस  काम  में  उनका  एकाधिकार  है  और  इसके  कारण  इनमें  संतोष  की

 fa
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 भावना  आ  गई  है  ।  इनके  द्वारा  तैयार  किए  जाने  वाले  अ  तिम  उत्पादों  की  अधिक  कीमतों  का  एक
 कारण  यह  भी  इन  कम्पनियों  को  कार्यकुशलता  से  काम  करने  के  मामले  में  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल

 कम्पनियों  का  अनुकरण  क्यों  नहीं  करना  चाहिए  ?  अन्य  तेल  कम्पनियों  की  कार्यक्षमता  को  ये'्यान

 में  क्यों  नहीं  रखती  ।  मंत्री  जी  को  समस्या  के  इस  पहलू  की  ओर  भी  बिचार  करना  चाहिए  ताकि

 इन  तेल  कम्पनियों  की  कार्यक्षमता  में  भविष्य  में  सुधार  हो  ।

 समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  ५०  बंगाल  को  आबंटित  मिट्टी  का
 तेल  उसकी  जरूरत  से  काफी  कम  राज्य  में  इसकी  मांग  प्रति  माह  एक  लाख  लीटर  के  लगभग

 इस  जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिए  प०  बंगाल  को  मिट्टी  का  तेल  अधिक  आवंटित  किया  जाना

 चाहिए  ।  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  माननीय  मंत्री  से  बी०  सी०  माथुर  की  अध्यक्षता  में  गठित  एक
 सदस्य  समिति  के  कारे  में  भी  जानना  चाहूंगा  जिसका  गटन  राज्य  को  मिट्टी  का  तेल  आवंटित  करने

 कें  संबंध  में  कुछ  सिद्धांत  तैयार  करने  के  लिए  किया  गया  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 समिति  ने  क्या  सिफारिंशें  की  थीं  और  क्‍या  सरकार  ने  उन  पर  विचार  किया  है  ।
 ह

 इस  शब्दों  के  सथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता

 क्री  वद्धि  चल््र  :  सभापति  फ्ट्रोलियम  और  गैस  की  अनुदानों  की

 मांगों  का  में  समर्थन  करता  हूं  ।  हमारे  सामने  एक  बड़ी  चुनोती  है  कि  हम  किस  प्रकार  पैट्रोलियम  के

 मामले  मैं  और  मगैंस  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  हों  ?  यह  तो  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  हम  आत्म-निर्भर  नहीं  हो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  अध्यन  करने  से  यह  मुझे

 ज्ञात  हुआ  यह  भी  स्पष्ट  हो  रहा  है  कि  हम  प्रोडक्शन  जरूर  बढ़ा  रहे  हैं  परन्तु  कंजम्पशन  पर

 रोक  लगाने  में  हम  बिलकुल  सफल  नहीं  हुए  हैं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कन्जम्पशन  की  ग्रोथ

 रेट  5.3  परसेंट  थी  और  सातवीं  पांच  वर्षीय  योजना  में  6.4  परसेंट  की  ग्रोथ  रहेगी  ।  सबसे

 पूर्ण  प्रश्न  हमारे  सामने  यह  है  कि  हम  किस  प्रकार  कन्जम्पशन  पर  नियन्त्रण  करें  ।  जो  हमने  अभी

 कीमतें  बढ़ायी  हैं  पैद्रोल  और  डीजल  की  उसमें  भी  विशेष  तोर  से  यही  बात  कही  गई  है  कि

 कन्जम्पश्तनन  कम  करने  के  लिए  हमने  कीमतें  बढ़ायी  अगर  यह  उद्देश्य  है  कि  कम्जम्पशन  कम  करना

 है  तब  तो  कीमतों  के  बारे  में  यद्यपि  जनता  संतुष्ट  नहीं  हुई  है  परन्तु  हम  जनता  को  सन्तुष्ट  कराने  का

 प्रयत्न  करेंगे  ।  परन्तु  जो  स्टेप्स  गवनमेंट  ले  रही  है  वह  ऐसे  सालिड  और  कान्स्ट्रक्टिव  स्टेप्स  नहीं  हैं

 ज़िन  से  कन्जम्पशन  में  कमी  की  उस  पर  रोक  लगायी  जाय  ।  इस  प्रकार  के  ऐक्शंस  नहीं  हैं  ।

 इस  सम्बस्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विद्युत  की  सप्लाई  अगर  ह्टेवल  कर  दी  जाय

 तो  सिंचाई  के  लिए  हजारों  डीजल  के  पम्प  चल  रहे  हैं  उनमें  डीजल  का  खर्चा  कम  किया  जा  सकता

 इसी  प्रकार  कैप्टिव  पावर  जैनरेशन  यूनिट्स  जो  चल  रहे  हैं  उनमें  भ्री  डीजल  के  यूनिट्स  चल

 रहे  बह  अगर  एलेक्ट्रिसिटी  की  सप्लाई  स्टेबल  कर  दी  जाय  और  वे  यूनिट्स  एलेक्ट्रिसिटी  के  चलें

 तो  काफी  बचाव  हसमें  किया  जा  सकता  है  ।

 दूसरी  बात  यह  जैसे  कि  अभी  सेठी  साहब  ने  फरमाया  :
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 रेणुपद

 उपभोग  को  नियंत्रित  किया  जा  सकता  है  और  कार्यक्षमता  में  बृद्धि  के  लिए  परिवहन

 मिट्टी  के  तेल  की  लालटेन  और  स्टोव  सहायक  हो  सकते  हैं  ।

 इसके  साथ  साथ  सेल्फ  सफिश्येंसी  क ेलिए  और  भी  स्टेप्स  उठाने  की  आवश्यकता  हम
 जो  लोन  की  सुविधा  देते  हैं  स्कूटस  के  लिए  उस  लोन  की  सुविधा  से  लोग  स्कूट्स  परचेज  करते  हैं  ।

 उसमें  भी  लोन  की  सुविधा  भी  रेस्ट्रियट  कर  देनी  जो  एल०  डी०  सी०  यू०  डी०  सीज

 गजटेड  आफिससं  हैं  उनको  रेस्ट्रिक्ट  वे  साईकिल  का  प्रयोग  कर  सकते  गरीव  लोग

 साइकिल  का  प्रयोग  अधिक  कर  सकते  तो  क्‍यों  नहीं  साइकिल  का  प्रयोग  बढ़ाया  जाय  ?  आज

 हमारी  इ डस्ट्रीज  स्कूटस  ज्यादा  प्रोड्यूस  कर  रही  उसकी  जगह  पर  साइकिल  ज्यादा  प्रोड्यूस
 करनी  साथ  ही  साथ  मंत्रियों  अधिकारियों  पर  सब  पर  नियंत्रण  होना  चाहिए  कि

 इतनी  मात्रा  में  पेट्रोल  और  डीजल  कन्जम्पशन  वे  कर  सकते  हैं  ।

 एक  कमेटी  जो  वेस्टफुल  एक्सपेंडीचर  के  बारे  में  सभी  स्टेट्स  में  बनी  हैं  कि  वेस्टफुल
 एक्सपेंडीचर  कम  किया  जाय  वह  भी  इसके  लिए  कुछ  काम  नहीं  कर  रही  है  ।

 इस  प्रकार  से  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  सरकार  में  वेस्टफुल  एक्सपेंडीचर  में  कमी  करने  का

 प्रयत्न  करें  क्योंकि  आज  इसका  बहुत  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  मैं  तो  यह  भी  कहना  चाहूंगा
 कि  खुद  के  कार्यों  क ेलिए  जो  सरकारी  वाहन  का  इस्तेमाल  करते  गवनंमेंट  या

 मिनिस्टर्स  उनके  इस  काय्ये  को  एक  अपराध  माना  जाना  एक  कारिनिजेबल

 बेलेबल  आफेन्स  मानना  चाहिए  ।  जो  जनता  की  प्रापर्टी  है  तो उसको  यदि  कोई  अपने  व्यक्तिगत

 कार्यों  क ेलिए  इस्तेमाल  करता  है  तो  उसको  एक  भयंकर  अपराध  माना  जाना  चाहिए  तभी  में

 समझता  हूं  इस  प्रवृत्ति  को  रोका  जा  सकेगा  ।

 इसके  साथ  साथ  मैंने  यह  बात  भी  देखी  है  कि  मिलिट्री  के  अन्दर  भी  जो  ड्राइवसं  हैं  वे  भी

 पेट्रोल  की  चोरी  करके  उसको  बेचते  हैं  ।  इसी  तरह  से  बहुत  से  सरकारी  आफिसेज  में  जो

 ड्ाइवसे  हैं  या पब्लिक  अण्डरटेकिग्ज  में  ड्राइवर  हैं  वह  भी  इसी  प्रकार  से  चोरी  से  डीजल  पेट्रोल
 बेचते  हैं  ।  इसके  ऊपर  भी  चेक  लगाने  की  बड़ी  आवश्यकता  इस  प्रकार  से  जब  आप  स्ट्रांग
 स्टेप्स  लेंगे  तभी  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  कंजम्शन  को  कम  करने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  ।

 अब  मैं  अपने  क्षेत्र  की  कुछ  समस्याओं  कीं  ओर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहूंगा  ।  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  ओ०  एन०  जी०  सी०  भी  काम  कर  रही  है  और  आयल

 इंडिया  लिमिटेड  भी  काये  कर  रही  आयल  इ'डिया  लिमिटेड  के  कार्य-क्षेत्र  के  अन्तगंत  28,600
 किलो  मीटर  का  एरिया  आता  है  जिसमें  जैसलमेर  का  क्षेत्र  भी  गंगा  नगर  का  क्षेत्र  भी  ह ैऔर

 बीकानेर  का  क्षेत्र  भी  शामिल  इन  क्षेत्रों  में  मैंने  देखा  है  सेसमिक  सर्बे  का  कार्य  बहुत  अच्छा
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 किया  गया  है  ।
 मैंने  स्वयं  जाकर  देखा  है  परन्तु  अब  स्थिति  यह  पैदा  हो  गई  जैसी  कि  मुझे

 जानकारी  मिली  इनका  वजट  करटेल  का  दिया  गया  है  ।  वहां  पर  ड्रिलिंग  का  कार्य  जल्दी  करना

 चाहिए  उसको  आगे  बढ़ा  दिया  गया  है  अगस्त-सितम्बर  के  लिए  |  अभी  तक  कार्य  शुरू  नहीं  हो

 रहा  उसके  लिए  रिप्ज  बगरह  की  जो  आवश्यकता  है  उसके  जो  तत्कालीन  मंत्री  थे

 उन्होंने  अमरीका  को  आडइंस  भी  दे  दिए  थे  परन्तु  अभी  तक  उसमें  कोई  प्रोग्रंस  नहीं  कहीं  उन

 आडंसे  को  ही  कैंसिल  न  कर  दिया  गया  हो  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  पहले  णब  श्री

 बहुगुणा  जी  इसके  मिनिस्टर  थे  उंस  समय  हमारी  जितनी  भी  मशीनरी  वगैरह  थी  उसका  सारा

 कार्य  बन्द  कर  दिया  गया  उसके  15  साल  के  बाद  अब  यह  काये  शुरू  हुआ  अभी  जबकि

 पाकिस्तान  में  मारी  और  सुई  में  काफी  पेट्रोल  निकला  है  तथा  और  निकलने  की  सम्भावना  है  और

 हमारे  श्री  वाही  जो  हैं  उन्होंने  भी  कहा  है  कि  9  करोड़  50  ज्ञाख  टन  गैस  और

 पेट्रोलियम  के  इस  क्षेत्र  मे ंनिकलने  को  सम्भावना  है  तथा  अरब  कन्ट्रीज  के  डेजटेस  में  इतनी  अधिक

 मात्रा  में  पेट्रोल  निकल  रहा  है  तो  हमारे  इस  डेजरट  के  क्षेत्र  में  भी  पेट्रोल  और  गैस  निकलने  से  इस
 क्षेत्र  की  प्रोग्रंस  हो  जायेगी  ।  इसलिए  इस  बात  की  बड़ी  आवश्यकता  है  कि  बैकवर्ड  एरियाज  में  इस
 सम्बन्ध  में  पूरी  शक्ति  लगाई  जाए  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  यदि  आप  कोशिश  आयल  इंडिया
 लिमिटेड  के  साथ  साथ  ओ०  एन०  जी०  सी०  भी  पूरी  शक्ति  से  काम  करें  तो  सफलता  प्राप्त  हो
 सकती  लेकिन  ओ०  एन०  जी०  सी०  पिछले  4-5  साल  से  केवल  एक  ही  डि्िलिंग  मशीन  को

 काम  में  ला  रहा  कम  से  कम  कम  तीन-चार  मशीनें  उनको  लगानी  चाहिए  ताकि  तीब्र  गति  से

 काम  किया  जा  सके  ।  तो  वहां  पर  काम  बढ़ाने  की  बड़ी  आवश्यकता

 तीसरी  बात  यह  है  कि  देश  में  काफी  तादाद  में  पेट्रोल  पम्प  स्थापित  किए  जा  भुके  हैं

 इसलिए  अब  आगे  जहां  कहीं  बहुत  ही  आवश्यकता  हो  वहीं  पर  उनको  स्थापित  किया  जाए  तभी

 पेट्रोल  और  डीजल  का  कंजम्शन  कम  हो  सकेगा  आयल  सेलेक्शन  बोर्ड  भी  बन  गया  है  और  अभी

 सेठी  साहब  जैसा  कह  रहे  थे  कि  प्रोपर  जिनको  एजेन्सी  मिलनी  उनको  नहीं  मिल

 पाती  है  ।  बेनामी  ट्रांसक्शन  होते  हैं  क्योंकि  इसमें  दो-तीन  लाख  रुपएं  लगते  यह  भी  प्राविजन

 किया  गया  कि  वीकर  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  अनएम्पलायड  ग्रै  जुएट्स  को  एजेंसीज  दी  जायें

 लेकिन  दूसरी  शक्तियां  ही  लाभ  उठा  लेती  बेनामी  ट्रांजेक्शन  होते  इस  सम्बन्ध  में  जांच  की

 जानी  बेनामी  ट्रांजैक्शन्स  समाप्त  कीजिए  और  इस  प्रकार  की  एजेंसी  समाप्त  की

 सिलैक्शन  बोड्ड  के  स्थापित  होने  के  उपरान्त  भी  इस  सम्बन्ध  में  रिश्वत  चल  रहौ  इस  रिश्वत

 की  भी  जांच  करनी  चाहिये  ।  इस  प्रकार  की  शक्तियां  रिश्वतखाती  हैं  और  रिश्वत  खाकर  बदनाम

 हमारी  सरकार  को  करती  हैं  ।  इस  बारे  में  आपको  जानकारी  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 आपने  1981-82  से  लेकर  1983-84  तक  एलपीजी  कनैक्शन्स  काफी  ज्यादा  रिलीज

 किए  हैं  ।  इसके  बावजूद  भी  आपको  कनंक्‍्शन्स  रिलीज  करने  के  लिए  एजेंसीज  बढ़ाने  की

 यकता  है  ।  हमारे  जैसे  डैजर्ट  एरिया  में  एलपीजी  के  कनैक्शन  देने  की  आवश्यकता  यदि  यह

 व्यवस्था  डेजट  एरिया  में  जो  डैजर्ट  एरिया  में  लकड़ी  जलाने  का  काम  समाप्त  हो

 हम  उसको  कम  से  कम  जलाना  चाहते  आप  बीस  हजार  की  जनसंख्या  के  आधार  पर  एलपीजी

 कनैशन  देते  यहां  क ेलिए  आपको  विशेषतौर  पर  व्यवस्था  करनी  यदि  आप  यहां  के

 लिए  व्यवस्था  करते  तो  हमारे  एरियाज  के  अन्दर  जो  लकड़ी  काटी  जा  रही  वह  काफी  कर

 हो  जाएगी  ।  हमारे  डेजर्ट  एरिया  को  विशेष  तोर  पर  लाभ  मिल
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 an  ृ  अर  ्“्न्‍न्‍्न्‍ौन्‍्ौन्‍्ााप:िपिा।।भ।
 जप

 रेणुपद  दास  ]

 एक  बात  जो  कीमतें  बढ़ाई  गई  उसके  बारे  में  कहवा  चाहता  हूं  ।  प्राइसेस  जो  बढ़ी

 इसका  बहुत  ही  खराब  असर  हुआ  है  ।  पहले  आपने  प्राइसेस  निर्धारित  कौं  भौर  आड्िनेंस  के

 द्वारा  पेंट्रो  लियम  प्रोडक्ट्स  की  प्राइस  बढ़ा  दी  ।  इस  बजह  से  हमारी  पार्टी  को  काफी  लॉस  हो  रहा

 इसका  अपोजीशन  वाले  अनु  चित  लाभ  उठाते  यह  प्रोवीजन  आप  बजट  में  कर

 तो  इसकी  इतनी  प्रतिक्रिया  नहीं  इतना  विरोध  नहीं  होता  ।  यह  तरीका  आप  हमेशा  अपनाते

 जिससे  हमारी  पार्टी  के  भविष्य  को  बड़ा  भारी  धक्का  लगता  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन

 करना  चाहता  यदि  आप  भविष्य  में  रेट्स  बढ़ाना  चाहतें  तो  इस  तरह  न  क्रुड़  परचेज
 करने  से  आपकौ  एक  हजार  करोड़  रुपए  का  लाभ  तो  कीमतों  को  बढ़ाने  की  आपको  क्‍या

 '
 आवश्यकता  थी  ।  इन्‍्टरनैंशनल  मार्केट  में  क्रड  आयल  की  कीमत॑  घटे  रही  अपने  को  लाभ  हो  रहा '

 तो  फिर  कीमतें  बढ़ाने  की  क्या  आवृश्यक॑तों  थी  ।  यदि  आप  पैट्रोंल  पर  लगाते  तों  कोई  आब्जैेक्शन

 नहीं  लेकिन  करोसिंन  और  डीजल  पर  भौ  अपने  बढ़ाने  इस  बंजह  से  हमारा

 ट्रांसपोर्ट  महंगा  हों  गया  इसका  प्रभाव  कीमन-पसंन  पर  पड़  रहा  इस  बारे  में  यदि  सोचकर

 फाइनंस  मिनिस्ट्री  पर  प्रभाव  डाल  तो  उचित  यह  प्रौस्टिज  का  प्रश्न  नहीं  बनाना
 बल्कि  जनता  कीं  भावनाओं  को  देखकर  यह  कदम  उठाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  पैट्रोलियम  मिनिस्ट्री  की  अनुदान  की  मांभों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 जिनुवाद  ]

 श्री  संतोष  भोहन  देव  :  मैं  पेट्रोलियम  मंत्रालय  की  अनुवानों  की  मांगों  का
 समर्थन  करता  हूं  ।  असम  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  करता  और  असम  में  ऐसे  तीन  तेल-शोधक

 कारखाने  भी  हैं  जिनमें  कच्चे  तेल  का  परिशोधन  किया  जाता

 पिछले  कुछ  वर्षों  स ेजबकि  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतें  बढ़ती  जा  रही
 असम  ओर  गुज़रात  राज्य  प्रधान  मंत्री  तथा  पेट्रोलियम  मंत्रियों  को  कच्चे  तेल  की  रसायछटी  बढ़ाने  के

 लिये  कई  ज्ञापन  दे  चुके  जब  हम  प्रधान  मंत्री  तथा  पेट्रोलियम  मन्त्री  जी  से  बिगत  में  मिले  थे  तो

 हमें  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  कच्चे  तेल  की  रायलटी  को  सपष्ट्रीम  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों

 में  प्रचलित  कच्चे  तेल  की  कीमतों  के  अनुपात  में  बढ़ाया  जायेगा  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से आज  तक  भी

 ऐसा  नहीं  किया  गया  हाल  में  भी  असम  के  मुख्य  मंत्री  ने  प्रधान  सन्‍्जी  को  एक  ज्ञापन  देकर

 मांग  की  है  कि  कच्चे  तेल  की  रायल्टी  बढ़ा  दी  माननीय  मंत्री  यहाँ  मैं  एक  ऐसे  राज्य
 का  हूं  जो ंआधिक  रूप  से  बहुत  पिछड़ा  सरकार  के  लिये  हमारी  आय  के  स्त्रीत  बहुत  सीमित

 अंतः  कच्चे  तेल  का  जोकि  देश  के  विकास  कै  लिंयें  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  उत्पाद  है  और  जो  बहुत
 क्षेत्रों  में  काम  आतां  है  असम  में  उत्पादन  किया  जा  रहा  मुझे  आशा  है  कि  रायल्‍टी  में  बद्ध

 के  लिये  हमारी  न्यायपूर्ण  मांग  को  बहुत  जल्दी  ही  पूरा  किया  जायेगा  ।

 हाल  ही  के  असम  समझोते  एक  की  यह  भी  थी  कि

 असम  में  एक  नया  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  किया  जायेगा  ।  हम  यह  सुनते  आ  रहे  हैं  कि

 इसमें  किसी  निजी  फर्म  के साथ  सहयोग  या  किसी  अन्तराष्ट्रीय  फर्म  के  साथ  सहयोग  होगा
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 या  यह  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठान  के  रूप  में  होगा  ।  इस  नये  तेल  शोधक  कारखाने  का  जो  भी
 ढाँचा  मैं  मंत्रालय  से  पह  अनुरोध  करूगा  कि  वह  सुनिश्चित  करे  कि  यह  नया  तेल  शॉधक
 कारखाना  निकट  भविष्य  में  शीघ्र  ही  स्थापित  हो  जाये  ।

 असम  के  तेल  शोधक  कारखाने  उसकक्षेत्र  के  बेरोजगार  युंवंकों  के  लिये  रोजगार  के  अच्छे
 रास्ते  खोलते  हैं  ।  लेकिन  तकनीकी  कौशल  के  नाम  पर  राज्य  के  बाहर  से  लोगों  को
 लाने  की  प्रवृत्ति  विधमान  है  भारत  सरकार  ने  एक  विशेष  नियम  बनाया  है  कि  एक  विशेष  पद
 के  मैं  समझता  हूं  1,200/-  रुपये  के  नीचे  वाले  पद  के  स्थानीय  युवकों  को

 वरीयता  दी  दुर्भाग्यवश  ,  इसका  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  कतिपय  पदों  में  मुझे

 पूरा  विश्वास  कि  यदि  सरकार  वास्तव  में  ग्रम्भीर  तो  स्थानीय  युवकों  को  प्रशिक्षुओं  .  के

 रूप  में  लिया  जा  सकता  है  और  वतंमान  तेल  शोधक  कारखाने  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  सकता

 जिससे  कि  वे  भविष्य  में  पद  के  लिए  बहता  प्राप्त  सिद्ध  हो  यह  तक  देकर  कि

 योग्यता  स्थानीय  युवक  उपलब्ध  नहीं  कंभी  कभी  राज्य  के  बाहर  से  लोग  लाये

 जांते  इस  रिवाज  को  बन्द  किया  जाना  मैंने  पेट्रोलियम  मंत्री  को  लिखा  यह
 उनकी  क्रपा  थी  कि  उन्होंने  प्राप्ति  स्वीकार  की  तथा  बताया  कि  वह  इसकी  जॉँच  कर  रहे  हैं

 यहाँ  मैं  एक  विशेष  उंदाहरण  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  कछार  सिलचर

 द्वारा  तीन  प्रकार  के  पदों  के  लिये  अधिसूचना  सं०  1]  1/3/85  एक्ट  दिनांक  3-5-85  विज्ञापित

 की  गई  इन  तीन  प्रकार  के  पदों  में  कछार  में  स्थानीय  युवक-मैं  उनके  नाम  बता  सकता  हूं  कमलेन्द्र

 रणविजय  कमल  बसुराय  ओर  क्ृष्णदास  वे  प्रशिक्षण  लेने  के  लिए  डेढ़  बषं  से  कार्य

 कर  रहे  लेकिन  उनके  कार्यकाल  पूरा  होने  से  पहले  देश  के  दूसरे  भागों  से  लोगों  को  लाया  गया  है

 ओर  उन  कार्यों  में  उन्हें  लगा  दिया  गया  और  इससे  स्थानीय  बेरोजगार  युधकों  में  असंतोष

 उत्पन्न  हो  जाता  मैं  विशिष्ट  अधिकारी  के  विरुद्ध  या  किसी  ध्यक्सि  विशेष  के  विरुद्ध

 शिकायत  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूणा  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि

 केन्द्रीय  पेट्रोलियम  मंत्रालय  द्वारा  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  जो  निर्देश  दिये  जाते  हैं  उनका

 उल्लंघन  नहीं  जिससे  कि  स्थानीय  युवकों  को  उनके  रोजगार  के  अवसरों  से  वंचित  न  होना

 पड़े  ।  मैंने  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्री  को  लिखः  है  कि  कछार  करीमगंज  जिले  में  पिछले

 8-10  बर्षीं  से  खुदाई  का  काम  जारी  रखा  जा  रहा  1982  में  मेरे  प्रश्ण  के  उत्तर

 में  यह  अश्वासन  दिया  गया  कि  सिलचर  तथा  करीमगंज  जिले  के  लिये  और  रिगों  की  आवश्यकता

 होगी  ।

 लेकिन  मंत्री  द्वारा  सुंतद  में  जो निश्चित  आश्वासन  दिया  गया  था  उसके  बावजूद  भी  कोई

 ऐसी  रिंग  नहीं  पहुँची  ह ैऔर  हम  संसद  सदस्यों  ने  जब  उन  आश्वासनों  के  विषय  में  प्रकाशित

 चित्रों  को जारी  किया  तो  हम  जनसाधारण  के  सामने  उपहास  के  पात्र  बन  गये  ।  मेरी  समक्ष  में

 नहीं  आता  कि  जब  देश  में  ही  कच्चा  तेल  प्राप्त  करते  की  सम्भावनायें  हैं  तो  देश  पेट्रोलियम  उत्पादों

 का  आयात  क्‍यों  कर  रहा  क्या  सरकार  का  सिलचर  तथा  करीमगंज  जैसे  कतिपय  क्षेत्रों  में

 कुए  खोदने  के  मामले  में  इतना  आलसी  दृष्टिकोण  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूगा  कि  वह  कृपा

 करके  मामले  की  जांच  करे  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कदम  उठाये  कि  इन  ज़िलों  में

 खुदाई  की  प्रक्रिया  का  अध्ययन  किया  जाये  ताकि  देश  में  कच्चे  तेल  की  कोई  कमी  न  रहे  और  इसको
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 उचित  ढंग  से  वितरित  किया  जा  सके  ।  इससे  सरकार  को  न  केवल  मुद्रा  की  बचत  करने
 में  सहायता  मिलेगी  बल्कि  इससे  हमें  अधिक  रोजगार  पैदा  करने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।

 हाल  ही  में  कीमतों  में  वृद्धि  इसलिये  की  गई  है  ताकि  देश  में  कच्चे  तेल  का  कुल  उपभोग

 तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  कुल  उपभोग  जो  कि  बहुत  ही  बढ़  गया  कम  किया  जा  सके  और
 भायातित  कच्चे  तेल  पर  या  तेयार  उत्पादों  पर  व्यय  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  फो बचाया  जा
 मैं  सरकार  के  विचार  की  पूरी-पूरी  छदर  करता  हूं  ।

 आपने  पेट्रोल  का  दुरुपयोग  रोकने  के  लिये  पेट्रोलियम  पदार्थों  कीमतें  कैसे  बढ़ा  दी  ।

 इससे  तो  उपभोक्ताओं  पंर  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्रतिबन्ध  लगता  लेकिन  जैसाकि  मैं  समझता  हूं

 पेट्रोलियम  की  खपत  प्रतिशत  अर्ध॑ं  सरकारी  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  में  प्रतिष्ठानों

 द्वारा  किया  जाता  है  अर्थ  है  कि  इन  कीमतों  को  बढ़ा  देने  से  60  लागत  इन
 अधध॑  सरकारी  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  द्वारा  बहन  अर्थात  सरकार

 के  एक  खाते  से  आप  पैसा  ले  रहे  हैं  और  उसे  दूसरे  खाते  में  डाल  रहे  केन्द्रत्तथा  स्ज्य  सरकारों

 के  आपके  अपने  विभाग  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठान  उसी  पैसे  ख्च-करਂ  रहे  यदि

 आप  वास्तव  में  विदेशी  मुद्रा  बचाते  और  यदि  इसे  वास्तव  में  पर  खर्च  कर

 रहे  आप  को  समझना  चाहिये  कि  वे  सरकारी  विभागों  और  प्लाकंजनिक  प्रतिष्ठानों  में  तथा

 देश  के  विभिन्‍न  राज्य  सरकार  के  संगठनों  में  उपयोग  में  लाये  जाते  हैं  ।.  ..  --  .

 दूसरी  जिसकी  ओर  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  वह  यह

 है  कि  देश  भर  में  यह  मांग  बढ़ती  रही  है  कि  मिट्टी  के  तेल  तथा  उप्तके  उत्पादों  की  कीमतों  पर

 पुनविचार  किया  जाय  ।  मिट्टी  के  तेल  कीमतोंਂ  में  इस  वृद्धि  देश  के  नि्धंन  लोगों  को  तथा

 उन  लोगों  को  जो  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहते  हैं  प्रमाणित  किया  दरों  में  कुछ  कैसी  की  गई

 है  लेकिन  वह  काफी  नहीं  कम  से  कम  क्षेत्रों'के  विकास  के  लिंग  ऐसा  किया  जाना

 चाहिये  ।  हा  मीट

 एल०पी०जी०  का  जहां  तक  सवाल  मैं  कहूंगा  कि  मेरे  क्षेत्र  में  शायद  ही  तीन  या  चार

 कस्बे  हैं  जहां  कि एक  वितरक  और  परिणामस्वरूप  यह  उपभोक्ताओं  को  उप्त-हृद  तक  नहीं

 मिल  रहा  है  जिस  हद  तक  यह  देश  के  दूसरे  भागों  में  उपलब्ध  होता  अतः  मैं  माननीय  मंत्रीजी

 से  अनुरोध  करूगा  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करने  की  कृपा  करें  कि  हमारे  क्षेत्र  सिलचर  में  और

 एजेन्टों  को  वितरक  बनाया  जाना  चाहिये  तथा  कुछ  और  आपूर्ति  की*  जानी  चाहिये  ताकि  और

 उपभोक्ता  एल०पी०जी०  का  लाभ  उठा  ०

 एक  और  बात  जिसकी  ओर  मैं  मंत्री  जी  का  आकर्षित  करना  चाहूंगा  व  यह  है  कि

 श्री  पी०  सी०  सेठी  के  भाषण  जब  वह  पेट्रोलियम  तथा  रखयन  मंत्री  एक  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव

 के  दौरान  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  था  कि  असम  तेलशोधक  कारखाने  जिसका  भारत

 सरकार  ने  अधिग्रहण  नहीं  किया  भी  सुधार  किया  विशेषकर  इस  तेल  शोधक
 कारखाने  का  कोई  आधुनिक  मशीनरी  लगाकर  आधुनिकीकरण  किया  जाना  चाहिये  ।
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 हाल  ही  में  मैंने  अखबारों  में  पढ़ा  कि  उस  तेल  शोधक  कारखाने  के  वतंमान  प्रवन्धक  ने

 कहा  है  कि  शीघ्र  ही  कुछ  ठोस  कदम  उठाये  जा  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  कहाँ  तक  सही
 लेकिन  इस  तेल  शोधक  कारखाने  का  जोकि  दुनियां  में  सबसे  पुराने  तेल-शोधक  कारखानों  में  से

 एक  पुनर्सयोजन  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  क्‍योंकि  जिस  मशीनरी  का  बहाँ  प्रयोग  किया  जा

 रहा  है  उसका  जीवन  काल  पूरा  हो  चुका  साथ  चू  कि  यह  देश  का  सबसे  पुराना  तेलशोधक

 कारखाना  था  यह  देश  की  आवश्यकताओं  की  बहुत  लम्बे  समय  से  पूर्ति  कर  रहा  इसके
 करण  में  विलम्ब  क्यों  किया  जाय  ?  जब  आप  देश  के  अन्य  भागों  में  नये  तेल  शोधक  कारखाने  बना

 रहे  हैं  तो  सबसे  पुराने  तेल  शोघक  कारखाने  को  सबल  क्‍यों  न  बनाया  जाय  तथा  उसका

 करण  क्‍यों  न  किया  जाय  ?  यह  बहुत  पहले  ही  हो  जाना  चाहिये  हम  इसके  लिये  पिछले  कई
 वर्षों  से आन्दोलन  करते  आ  रहे  हैं  ।  देश  के  उस  भाग  के  लोग  ऐसा  समझते  हैं  कि  जब  तक  वे

 आन्दोलन  नहीं  करते  कुछ  भी  नहीं  किया  ।  हम  केन्द्र  सरकार  से  हमेशा  यह  सुनते  हैं  कि

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  क ेलिये  आथिक  विकास  हेतु  या  किसी  अन्य  परियोजना  के  लिये  धन  की  कमी  नहीं

 लेकिन  जब  आप  तेल-शोधक  कारखाने  के  पुनरूद्धार  या  सड़कों  के  विकास  के  या  किसी

 अन्य  परियोजना  या  कोई  नये  उद्योग  खोलने  के  लिये  जाते  हैं  तो  हमारे  मंत्रालय  ठीक  व्यवहार  नहीं
 करते  ।  कल  ही  हमने  अपने  प्रधानमंत्री  से  भेंट  को  और  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  सहित  बेरक

 घाटी  की  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  विकास  के  लिए  एक  ज्ञापन  हम  जनता  को  वास्तव  में

 दिखाना  चाहते  हैं  कि सरकार  जो  कहती  है  वह  करती  असम  में  एक  नई  सरकार  सत्ता  में  आई

 है  वहाँ  युवकों  के  हाथ  में  शासन  आया  लोगों  ने  अपना  जनादेश  उन्हें  दिया  आथिक  पिछड़ापन

 ही  मुख्य  मुह्ा  था  और  पिछली  सरकार  जो  कि  कांग्रेस  सरकार  को  सत्ता  से  हटा  दिया  गया

 क्‍योंकि  यह  वहाँ  लोगों  की  मांगों  को  पूरा  करने  में  असफल  रही  ।  लेकिन  हमें  यह  सिद्ध  करना  होगा

 कि  जो  कुछ  हम  कह  रहे  हैं  उसका  कार्यान्वयन  करने  को  तैयार  मैं  माननीय  पैट्रोलियम  मंत्री

 से  अनुरोध  करता  हुं  कि  पेट्रोलियम  मंत्रालय  से  एक  अध्ययन  दल  जाए  और  उस  क्षेत्र  में  पैट्रो

 यन  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  गहन  अध्ययन  करें  ।

 कुछ  दिन  पहले  विपक्ष  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  गैस  जिसको  कि  हवा  में
 छोड़

 ५
 दिया

 दिया  जाता  दुरुपयोग  के  विषय  में  एक  महत्ववूण  प्रश्न  उठाया  देश  के  अन्य  भागों  में  आप

 इस  गेंस  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  पड़ौसी  देश  बंगलादेश  भी  इसका  उपयोग  कर  रहा  है  ।

 यदि  इस  गेंस  का  उपयोग  किया  जाए  तो  इससे  कई  उद्योगों  का
 काम  चल  सकता  है  और  इसको

 घरेलू  काम  में  भी  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  है  हमारा  चाय  उद्योग  बिजली  की  कमी  के

 पीस
 कारण

 कठिनाई  में  चाय  उद्योग  को  क्‍यों  नहीं  गैस  से  शक्ति  दी  जाती  ।  कतिपय  उद्योगों  में  यह

 दिया  जाता  है  लेकिन  असम  में  बड़े  पैमाने  पर  इसको  क्‍यों  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 यह  आशा  की  गई  थी  कि  बौंगाइगांव  तेल  शोधक  कारखाना  पैट्रो  रसायन  पर  आधारित

 कुछ  उद्योगों  फो  हाथ  में  लेगा  |  कितु  आज  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  |  हम  सुनते

 हैं  कि  पार्टियां  आगे  नहीं  आ  जब  पार्थ्यां  आगे  आती  हैं  और  वे  मंत्रालय  में  ऊपर  से  नीचे

 तक  के  अधिकारियों  के  पास  जाती  हैं  तो  यह  देखा  जाता  है  मंत्रालय  किसी  न  किसी  कारण  से

 उद्यमियों  को  असम  में  नई  परियोजनायें  आरम्भ  करने  में  हतोत्साहित  करता  जब  कोई  उद्यमी

 मंत्रालय  में  जाता  है  तो  उसका  उत्साह  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  जा

 मंत्रालय  का  यह  रवेंया  बदलना  चाहिए  ।
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 कई  बर्षों  स ेअसम  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  कर  रहा  है  कितु  वहां  पर  पैट्रोलियम  पर

 भाधारित  उद्योग  विकसित  नहीं  हुए  यह  उद्योग  महाराष्ट्र  और  अन्य  राज्यों  में  विकसित

 हुए  हैं  ।  हमें  क्ताया  गया  है.कि  बुनियादी  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण  ये  सम्भव  नहीं  है  ।  मैं

 पूछना  चाहता  हूं  कि  संचार  तथा  ऊर्जा  आदि  ज़ेसों  बुनियादी  सुविधाओं  का  विकास  करने  की

 जिम्मेदारी  किसकी  है  ?  असम  सरकार  ग्रा  केन्द्र  सरकार  अथवा  परिवहन  मंत्रालय  में  से

 किसकी  जिम्सेदारी  है  ?  यदि  आपके  विच्वार  में  असम  में  विभिन्‍न  प्रकार  का  कक््चा  माल  उपलब्ध

 हैतो  में  मानता  हूं  कि  इस  उद्योग  को  बिकसित  करने  में  विद्य  त  संचार  तथा  श्रम  की  आवश्यकता

 होती  है  ।  हमारे  पास  क्षम  है  प्रतिभा  है  कितु  संचार  और  विद्यत  तथा  अन्य  संबंधित  सुविधायें
 प्रदान  करना  केन्द्र  सरकार  का  काम  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  थे  इस  मामले  पर

 ध्यान  दें  और  देखें  उत्तर-पूत्री  क्षेत्र  विशेषकर  असम  में  कुछ  पेट्रो-केमिकल  उद्योग  लगाने  पर  बल

 द्विया  जाये  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  वराकबल्ली  क्षेत्र  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  में  तेल  निकालने

 का  काम  करते  वाले  अधिकारी  सदा  ये  कहते  हैं  कि  यहां  पर  कच्चा  तेल  प्राप्त  करने  को  बहुत
 संभावना  है  कितु  गैर  सरकारी  तौर  पर  वे  ये  कहते  है  कि  यहां  आवश्यक  बुनियादी  सुविधाओं  का

 अभाव  उनका  कहना  है  कि  यदि  भारी  मशनरी  लानी  हो  तो  गोवा  के  राहझ्ते  से  आना  पड़ता
 मेघालय  से  एक  सड़क  है  लेकिन  शिलांग-सिल्वर  रोड  लेकिन  ये  सड़क  पुलों  तथा  कठिन  मोढ़ों

 से  भरी  हुई  इसलिए  इस  सड़क  पर  भारी  मशीनरी  आसानी  से  नहीं  लाई  जा  सकती  ।  देश

 के  किसी  भाग  से  यहाँ  तक  मशीनरी  लाने  में  महीनों  लग  जाते  महोदय  इसलिए  यहां  के

 पुलों  को  मजबूत  करना  आवश्यक  हैं  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  पैट्रोलियम  मंत्रालय  इन  कठिनाइयों
 को  दूर  करने  के  लिए  ये  मामला  अपने  साथी  मंत्रालयों  के  साथ  उठाये  ।

 मैं  अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पहले  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बेरोजगारी  हमारे
 क्षेत्र  का  विशेष  मुद्दा  है  विशेषकर  बारागवलल्‍ली  तथा  असम  के  अन्य  क्षेत्रों  में  ।  मैंने  पहले  ही  कछार

 क्षेत्र  का उदाहरण  दिया  है  जहां  पर  लड़के  प्रशिक्षक  के  रूप  में  पहले  ही  काम  कर  रहे  हैं  और  12

 माह  तक  काम  करने  के  बाद  भी  उन्हे  वे  पद  नही  दिये  इन  प्रत्याशियों  को  देश  अथवा

 असम  के  अन्य  भागों  में  लाया  जाता  यदि  आप  स्थानीय  प्रतिभाशाली  लोगों  के  होते  हुए  भी

 बाहर  से  लोग  बुलायें  तो  यह  बाछनीय  नहीं  है  ।  यदि  यहां  पर  प्रतिभावान  लोग  नहीं  होते  तो  आप

 जाहे  बाहर  से  लोगों  को  बुलाते  सुझे  महसूस  न  होता  ।  मैं  प्रातीयतावाद  में  विश्वास  नहीं
 रखता  ।  मैं  नहीं  कहता  कि  स्थानीय  लोगों  को  अवश्य  ही  लिया  जाना  चाहिए  ।  किन्तु  यदि  स्थानीय

 लोग  प्रतिभावान  हों  तो  बाहर  से  दूसरों  को  क्‍यों  बुलाया  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस

 बिषय  पर  ध्यान  दिया  जाये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  तथा  पैट्रोलियम  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  और  मुझे  बोलने  का  समय  देने  के  लिए  आपका  धन्यबाद  करता

 श्री  जोी०  एस०  कृष्ण  अम्यर  सभापति  मैं  पैट्रोलियम  तथा

 प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  के  संम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  मैं  मानता  हूं  कि  पिछले
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 कुछ  वर्षों  में  तेल  निकालने  तथा  प्राकृतिक  गैस  उत्पादन के  क्षेत्र  में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  मैंने
 अभी

 ही  पेट्रोलियम  मंत्रालय  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक  प्रतिवेदन  पढ़ा  एक  बात  जो  मुझे
 सबसे  अच्छी  लगी  वो  ये  है  कि  पेट्रोलियम  कंज़रवेशन  रिसर्च  एसोसिएशन  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसने  400  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  बचाई  है  ओर  सांतबवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  650  करोड़  रुपए  की  ।  हालांकि  मैं  पेट्रोलियम  मंत्रालय  को  सबसे  महत्वपूर्ण  मंत्रालय
 मानता  हूं  और  हालांकि  इसने  पेट्रोलियम  के  विकास  में  अच्छी  प्रगति  की  है  किन्तु  मेरी  समझ  में  एक
 बात  नहीं  आती  कि  सरकार ने  पेट्रोलियम  का  सरकारी  मूल्य  क्‍यों  बढ़ा  दिया  मुझे  प्रसन्‍नता  है
 कि  मेरे  से  पहले  बोलने  वाले  सत्तारूढ़  दल  के  दो  सदस्यों  ने  भी  इसका  जिक्र  किया  पेट्रोलियम
 उत्पादों  की  कीमतें  बढ़ने  से  भारत  के  लोगों  पर  लगभग  1000  करोड़  रुपये  का  बोझ  पड़ा
 यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  और  विशेषकर  बजट  से  पहले  ऐसा  करना  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले
 भी  कहा  है  यह  संसद  का  अपमान  करना  विशेषकर  उस  समय  ऐसा  करना  जब  कि  कच्चे  तेल
 के  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  कमी  हो  रही  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्य  में  बुद्धि  करना  न्‍्यायोचित

 नहीं  मैं  भी  सत्तारूढ़  दल  के  अभी  अभी  बोलने  वाले  सदस्यों  के  साथ  जिन्होंने  मांग  की

 है  कि  सरकार  कीमतें  कम  करने  पर  पुनः  विचार  करे  ।

 2.00.

 इससे  आम  आदमी  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  पेट्रोलियम  पदार्थों  की  कीमतों  में  बुद्धि  क ेकारण
 देश  में  सभी  वस्तुओं  की  कीमतें  बढ़  रही  हैं  ।  मिट्टी  के  तेल  का  प्रयोग  देश  के  गरीब  लोगों
 द्वारा  किया  जाता  एल०  पी०  जी०  सिलेंडरों  का  प्रयोग  प्रत्येक  गृहणी  द्वारा  किया  जाता

 है  ।  विशेषकर  शहरों  में  ।  कीमतों  में  बुद्धि  के  कारण  निम्न  वर्ग  तथा  मध्यम  आय  वर्ग  के  परिवार

 प्रभावित  हुए  मुझे  विश्वास  है  कि  अब  तक  मन्त्री  महोदय  ने  इनकी  कठिनाइयों  को  समझ

 लिया  होगा  बजट  पर  चर्चा  के  दोरान  भी  सदन  में  सत्तारूढ़  दल  तथा  विपक्ष  के  बहुत  से  सदस्यों  ने

 यह  मांग  की  है  कि  तेल  की  कीमतें  कम  की  जानी  मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय
 प्रधान  मंत्री  से  विचार  विमर्श  करने  के  पश्चात  कीसतों  में  कमी  की  घोषणा  करेंगे-बहुत  कम  कमी

 नहीं  जैसा  कि  पहले  किया  गया  है-लेकिन  मुझे  आशा  है  कि  वे  इसे  काफी  कम

 महोदया  मैं  आज  इस  मंत्रालय  द्वारा  भी  कर्नाटक  राज्य  के  साथ  किए  जाने  वाले  अन्याय

 के  कारण  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हमें  मालूम  है  कि  पिछले  वार  बजट  पर  चर्चा  के  दोरान

 भी  कर्नाटक  के  लोगों  को  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  मंगलोर  तेल  शोधन  शाला  शीघ्र  ही
 स्थापित  की  जाएगी  ।  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  को  पढ़ने  के  बाद  मुझे  मालूम  हुआ  कि  भारत  सरकार

 दो  तेल  शोधनशालायें  स्थापित  करने  की  संभावनाओं  पर  सक्रियता  से  विचार  कर  रही  है  एक
 करनाल  में  और  दूसरी  मंगलौर  में  ।  अगले  ही  पृष्ठ  पर  मैंने  देखा  कि  सरकार  ने  करनाल  मैं  1359

 करोड़  रुपये  की  लागत  पर  संयुक्त  क्षेत्र  में  60  लाख  टन  क्षमता  वालो  नई  शोधनशाला  के  सिए

 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  मैं  मंत्रीजी  से  पूछता  हूं  कि  मंत्रालय  के  बजट  प्रस्तावों  मैं  मंगलोर  तेल

 शोधन  शाला  का  उल्लेख  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।  पिछले  वर्ष  इसके  लिये  आश्वासन  दिया  गया

 था  ।  किन्तु  मंत्रालय  के  बजट  प्रस्तावों  अथवा  अनुदान  मांगो  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  शब्द  भी  नहीं

 कहा  गया  ।  इस  प्रकार  कनटक्र  राज्य  के  साथ  भेद-भाव  बरता  जा  रहा  है  ।  महोदय  आपको

 मालूम  ही  है  कि  आपने  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में विजय  नगर  में  इस  पात्र  संयत्र  का  क्या  हुआ  ।
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 वी०  एस०  कृष्ण

 हमें  हर  वर्ष  धोखा  दिया  जा  रहा  यहां  तक  कि  रेलवे  के  लिए  भी  कर्नाटक  को  सबसे  कम

 धन  मिला  है  ।  हमने  सोचा  कि  शायद  पेट्रोलियम  मंत्रालय  कुछ  न्याय  करे  किन्तु  ऐसा  नहीं  हुआ  ।
 मैं  इस  बात  पर  इसलिए  जोर  दे  रहा  हूं  क्योंकि  पहले  ही  यह  घोषणा  की  जा  चुकी  है  कि  तेल

 शोधनशाला  संयुक्त  क्षेत्र  में  लगाई  जाएगी  ।  मंत्रालय  को  भली  प्रकार  मालूम  है  कि  कर्नाटक

 में  सावंजनिक  क्षेत्र  में  उद्योग  लगाने  के  लिए  सभी  बुनियादी  सुविधायें  मौजूद  पंडित  नेहरू
 ने  बहां  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  को  देखा  तो  वहां  एब०  एम०  आई०  टी०  बी०  ई०

 एल०  और  बी०  ई०  एम०  एल०  स्थापित  करते  के  आदेश  दे  सभी  सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  ।

 कर्नाटक  में  श्रमिक  वे  कांग्रेस  के  जनता  पार्टी  के  या किसी  अन्य  दल  के  कायें  के  प्रति

 समपित  हैं  ।  आपको  ऐसे  लोग  देश  में  ओर  कहीं  नहीं  मिलेंगे  ।  इसी  कारण  से  कर्नाटक  में  सरकारी

 क्षेत्र  के  उद्योग  भली  प्रकार  चल  रहे  हैं  भऔौर  सभी  को  लाभ  हो  रहा  इसीलिए  मैं  मंत्रीजी  से

 आग्रह  करता  हूं  कि  वे  अपना  उत्तर  देते  समय  इन  बातों  के  पक्ष  में  वक्तव्य  दें  ।

 मुझे  दो  या  तीन  बातें  और  कहनी  हैं  ।

 कर्नाटक  सरकार ने  केन्द्र  सरकार  से  येलहंका  में  120  मेगावाट  की  गैस  टरबाइन/डीजल
 सैट  स्थापित  करने  के  लिए  डीजल  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  कल

 ही  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  गया  मैं  पढ़ता  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 तथा  :  कर्नाटक  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  येलहंका  में  120  मेगावाट  की

 गैस  टरबाइन/डीजल  सैटं  स्थापित  करने  को  स्थगित  कर  दिया  इस  परियोजना  के  लिए
 आवश्यक  पेट्रोलियम  इंधन  निम्न  प्रकार  बताया  गया  हैः

 भाई०एस०एच ०एस  ०/एफ०क्यू  टन/वर्ष

 एच०  एस०  डी०  --6664  6664  टन/वर्ष

 कर्नाटक  सरकार  को  हाल  ही  में  सूचना  दी  गई  है  कि  इत  उत्पादों  के  लिए
 विदेशी  मुद्रो  संबंधी  बाधाओं  को  ध्याम  में  रखते  उनकी  सप्लाई  के  लिए  दिए  गए  वचन

 को  पूरा  नहीं  किया  जा  सकताਂ

 क्यों  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसका  क्‍या  मतलब  है  ?  इसका  मतलब  है  भाप  नहीं  चाहते  कि

 कर्नाटक  सरकार  यहां  पर  ये  संयंत्र  न  लगाये  ।  यदि  क्षाप  डीजल  नहीं  देंगे  तो  विद्युत  संयंत्र  कंसे

 लगेगा  ?  सरकार  को  इस  बात  की  पूरी  जानकारी  है  कि  कर्नाटक  में  बिजली  की  अत्यन्त  कमी

 इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  कर्नाटक  राज्य  को  120  मेगावाट  की  विद्युत  परियोजना  लगाने  के

 लिए  गैस  टरबाईन  के  लिए  आवश्यक  डोजल  सप्लाई  किया  जाये  ।  आप  यदि  वचन  नहीं  दे  सकते

 तो  ये  संयंत्र  कैसे  लगेगा  ।  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि भारत  सरकार  इस  पर  स्वीकृति  ऐसा

 करके  आप  इंस  राज्य  को  गैस  टर्बाइन  संयंत्र  लगाने  के  लिए  सहायता  देगें  ।

 अब  मैं  एक  या  दो  ऐसी  बातों  पर  आता  हूं  जिनके  बारे  में  अनेक  माननीय  सदस्या  पहले

 ही  कह  चुके  वो  पेट्रोल  में  मिलाबट  के  बारे  में  हैं  ।  मेरे  विचार  में  अब  तक  माननीय  मंत्री  जी
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 को  ये  जानकारी  अवश्य  होगी  लगभग  सभी  शहरों  में  जहां  पर  पेट्रोल  होता  ये  मिलावट  होती
 है  |  विशेषकर  मिट्टी  का  तेल  और  डीजल  पेट्रोल  में  मिलाया  जाता  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  बंगलौर
 में  भी  पेट्रोल  में  डीजल  अथवा  मिट्टी  का  तेल  मिलाया  जाता  इसे  रोका  जाना  चाहिए  ।

 वट  खोरों  को  जेल  भेजने  सहित  कड़ी  सजा  दी  जानी  इस  मिलाबट  का  परिणाम  क्‍या

 होता  है  ?  किसी  कार  या  स्कूटर  वाले  की  गाड़ी  का  इंजन  इस  मिलावट  से  खराब  हो
 इससे  पर्यावरण  भी  दृषित  होता  इसलिए  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  पर

 गम्भीरता  से  विचार  करें  ।

 प्रत्येक  सदस्य  ये  मांग  करता  रहा  है  कि  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  को  अधिक  एल०
 पी०जी०  कनैक्शन  दिए  मैं  जानता  हूं  कि एल०पी०जी०  गैस  उपभोक्ताओं  की  संख्या  |  करोड़

 से  ऊपर  हो  गई  इससे  एल०पी०जी०  की  लोकप्रियता  का  पता  चलता  मिट्टी  का  तेल  प्रयोग

 करने  में  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होती  है  ।  इसलिए  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  आप  अधिक  से  अधिक

 प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगायें  ।  प्रतिक्षा  सूची  में  |  करोड़  से

 भी  अधिक  लोग  हैं  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  प्राकृतिक  गैस  का  अधिक  से

 अधिक  उत्पादन  और  सप्लाई  न  केवल  शहरी  क्षेत्रों  बल्कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  कनैक्शन

 दिए  जाने  चाहिए  ।

 एक  और  बात  जो  मैं  माननीय  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  वो  यह  है  कि  हम

 प्रतिदिन  समाचार  पत्रों  में  देखते  हैं  कि गैस  सिलैंडर  फट  जाते  भापको  लोगों  विशेषकर

 गृहणियों  को  गैस  प्रयोग  करने  के  संबंध  में  जानकारी  देनी  चाहिए  ।  ह्वाल  ही  में  दिल्ली  में  गैस

 सिलेंडर  फटने  के  कारण  एक  बिल्डिंग  गिर  गई  ।  अतः  आपको  चाहिए  कि  आप  लोगों  को  गैस

 सिलेंडर  प्रयोग  करने  के  बारे  में  उचित  शिक्षा  दें  ।

 )

 मिट्टी  के  तेल  के  संबंध  में  मेरा  विचार  है  कि  इसकी  सप्लाई  एक  समान  नहीं  है  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  मिट्टी  का  तेल  आबंटित  करने  के  लिए  कोई  तकिकता  नहीं  हाल  ही  में

 बंगलौर  के  लोगों  को  मिट्टी  के तेल  के  जबरदस्त  अभाव  का  सामना  करना  पड़ा  ।  लोग  एक  बोतल

 मिट्टी  का  तेल  प्राप्त  करने  के  लिए  लम्बी-लम्बी  लाइनों  में  बड़े  होते  मैं  जानता  हूं  कि
 इस

 मामले  की  जांच  करने  लिए  माथुर  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  कितु  मै  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  वो  देखें  कि  सभी  राज्यों  को  पर्याप्त  कोटा  दिया  विशेषकर  अकाल  अथवा  सूखे  से

 प्रभावित  राज्यों  को  |  ऐसे  राज्यों  को  अधिक  कोटा  दिया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  बहां  लोग  केवल

 मिट्टी  के  तेल  पर  ही  निर्भर  करते  हैं  ।

 2.09  झ०  qo

 शरद  दिधे  पीठासीन

 आजकल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  ईंधन  महीं  मिलता  और  शहरी  क्षेत्रों  में  यह  इतना  मंहंगा  है

 कि  लगभग  सोने  के  समान  अतः  मिट्टी  का  गरीब  आदमी  के  लिए  अकेला  ई  धन
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 बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर ]
 *

 इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  सभी  विशेषकर  सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  को  अधिक  कोटा

 दिया  ज्ञाये  ।

 श्री  सेठी  ने  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  सुभाव  दिए  हैं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  न्याय  कर्नाटक  के  बारे  में  मैंने  दो  ही
 बाते  कहों  मुझे  उम्मीद  है  कि  मंत्री  महोदय  गैस  टर्बाइन  संयंत्र  तथा  मंगलौर  शोधनशाला
 स्थापित  करने  में  सहःयता  का  वजन  दिया  था  जिसे  करनाल  शोधनशाला  के  साथ  स्थापित  होना

 एक  परियोजना  को  मंजूरी  दिये  जाने  के  बाद  दूसरीं  को  भी  दी  जानी  चाहिए
 मत्री  महोदय  ने  बताया  कि  यह  स युक्त  क्षेत्र  में  फिर  भी  कोई  बात  नहीं  कृपया  आप  ध्यान

 दें  कि  परियोजना  शीघ्र  शुरू  की  जाये  ।

 सभापति  महोदय  यह  विश्वास  करते  हुए  कि  मंत्री  महोदय  इसे  स्वीकार  मैं  अपने

 भाषण  को  समाप्त  करता  *

 +ञ्ली  आर०  जोव  रत्नस  :  सभापति  पैंट्रोलियम  म  त्रालय  को  अनुदानों
 की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  कुछ  सुझाव  मत्री  महोदय  के  विचारार्थ  देना  चाहता  हूं  ।

 इस  बात  में  कोई  अतिशयोकित्त  नहीं  है  कि  इस  मंत्रालय  के  क्रियाकलापों  का  देश  के

 औद्योगिक  विकास  तथा  अथं-व्यवस्था  में  बहुत  बड़ा  हाथ  हमारे  समाज  के  मध्यम  वर्ग  तथा

 ग्रामीण  लोगों  को  ईंधन  की  पूर्ति  करती  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ग्रामीण  लोगों

 द्वारा  वनों  तथा  वृक्षों  का  ईंधन  के  रूप  में  नाश  न  किया  मिट्टी  का  तेल  पूरे  वर्ष  उपलब्ध

 किया  जाता  देश  के  लोग  इस  मंत्रालय  के  कार्य  को  भली  प्रकार  जानते  हैं  ।  विदेशी  मुद्रा  पर

 बहुत  बड़ा  भाग  कच्चे  तेल  के  आयात  पर  व्यय  हो  जाता  जब  देश  में  पैट्रोलियम  पदार्थों  के

 मूल्य  बढ़ाये  गये  तब  देश  के  सभी  भागों  से  असंतोष  प्रकट  किया  गया  ।  वित्तमंत्री  की  पत्नी  ने  भी

 दूरदर्शन  साक्षात्कार  में  भी  गँस  के  मूल्य  बढ़ने  पर  उनकी  आलोचना  की  ।  सरकार  ने  सही  लोकतंत्री

 रूप  दशि  हुए  पैट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्यों  में  कुछ  कमी  की  ।

 महोदय  खाना  बनाने  की  गैस  एक  उप-उत्पादन  है  ।  तेल  कम्पनियां  उसके  लिए  500  रुपया

 जमा  राशि  लेती  दो  करोड़  उपभोक्ताओं  का  1000  करोड़  रुपया  इन  कम्पनियों  में  जमा  है
 इस  पर  प्राप्त  ब्याज  उपभोक्ताओं  को  नही  दिया  जाता  इसका  लाभ  कम्पनियां  ही  उठाती

 ऐसी  हालत  में  बार  बार  मूल्य  वृद्धि  का  कोई  प्रश्न  नहीं  इससे  जनता  में  असंतोष  फैलता

 इससे  बचना  चाहिए  ।  कल  प्रश्नकाल  के  दौरान  पैट्रोलियम  मंत्री  ने  स्वीकार  किया  कि  थ्लाना

 पकाने  की  गैस  के  वितरण  में  चोर  बाजारी  विद्यमान  है  ।

 गैस  विक्र ता  आग्रह  करते  हैं  कि जव  तक  उनसे  होट  प्लेट  न  खरीदी  जाये  गैस  कनैक्शन

 नहीं  मिलेगा  ।  वे  लोग  हाट  प्लेटों  स ेअनुचित  लाभ  कमाना  घाहते  मेरी  मांग  है  कि  ऐसे

 विक्र  ताओं  को  दण्ड  दिया  जाये  ।  मैं  एक  और  मामले  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 *
 मूलतः  तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अ  ग्रे जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 तेल  कम्पनियों  का  की  एजेंसी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  तथा  उनके  बच्चों  को
 दी  जानी  चाहिए  ।  मेरी  मांग  है  कि  कम  से  कम  20  %  एजेंसियां  स्वतन्त्रता  सेनानियों  तथा  उनेके
 बच्चों  के लिए  आरक्षित  करने  चाहिए  ।  मैं  भी  अपने  वर्तमान  उपराष्ट्रपति  के  साथ  दो  वर्ष  जेल
 गया  मैंने  मंत्री  महोदय  तथा  प्रधान  मंत्री  को  लिखा  है  तथा  उनसे  अपील  करता  हूं  कि
 वे  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  लिए  गैंस  विक्रता  की  20%  आरक्षित  रखने  का
 भादेश

 मैं  मिट्टी  के  तेल  की  मूल्य  वृद्धि  को  स्वीकार  नहीं  सकता  ।  यह  आम  आदमी
 का  ईंधन  आम  लोगों  की  विवशतः  वनों  तथा  वक्षों  को  ईंधन  के  लिए  नाश  करना  पड़ेगा  ।

 हम  अपने  को  जनता  की  सरकार  कहते  हैं  किसी  भी  हालत  में  मिट्टी  के  तेल  का  मूल्य  नहीं  बढ़ना
 चाहिए  ।  तेल  के  मूल्य  में  वतंमान  वृद्धि  को  भी  कम  किया  जाना  चाहिए  ।

 भूतपूर्व  पैट्रोलियम  मंत्री  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  ने  घोषणा  की  थी  कि  तमिलनाडु
 थनजेवर  जिले  में  नारीमानम  में  तेल  का  वाणिज्यिक  स्तर  पर  उत्पादन  होने  लगेगा  ।  इसके  अलावा

 रूसी  तेल  विशेषज्ञों  ने कावेरी  बेसिन  तेल  की  भारी  विधमानता  की  पृष्टि  की  वहां  पर  इस  कायें
 का  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।  मद्रास  में  तेल  शोधन  है  ।  मेरी  मांग  उसके  साथ

 पैट्रो  रसायन  उद्योग  स्थापित  किये  जाने  चाहिए  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कच्चे  तेल  का  मूल्य  15  डारल  प्रति  बैरल  मूल्य  कम  हो  गया

 अपनी  निविदागत  वाध्यताओं  के  कारण  पुरानी  दरों  पर  आयात  करना  पड़ता  मंत्री  महोदय
 कच्चे  तेल  की  तदर्थे  खरीद  के  विरुद्ध  तक॑  दे  सकते  तदर्थ  बिक्री  प्रथा  को  अपना  कर  इस  कच्चे

 तेल  के  आयात  पर  कम  से  कम  40%  विदेशी  मुद्रा  बचा  सकते  इसे  देश  के  विशेषज्ञ

 स्वीकार  करते  पैट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्य  बढ़ाने  की  आवश्यकता  भी  नहीं  पड़ेगी  ।

 अपनी  बढ़ती  हुई  मांग  को  कच्चे  तेल  के  क्रय  द्वारा  पूरा  करने  के  अलावा  मैं  एक  और  बात  मंत्री

 महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  ।  महोदय  तेल  की  खोज  के  लिए  रिगें  हम  किराये  पर  लेते  उनके

 किराये  बहुत  ऊंचे  हैं  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  3600  प्रति  दिन  किराया  देना  पड़ता  है  इस  पर  लगने

 वाली  विदेशी  मुद्रा  की  आय  कल्पना  कर  सकते  दो  दिन  पूर्व  डाक  समाचार  पढ़ा  था  कि  ब्रिटिश

 कम्पनी  से  हेलीकाप्टर  खरीदने  का  करार  भारतीय  हेलीकाप्टर  कार्पोरेशन  द्वारा  किया  यदि

 हैलीकाप्टरों  को  खरीद  के  स्नान  पर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तेल  रिगे  खरीदे  तो  सैकड़ों

 करोड़  रुपया  को  विदेशी  मुद्रा  बच  सकती  है  ।  आप  स्वीकार  करेंगे  कि  इसे  अग्रता  दी  जानी

 चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  इस  सुझाव  पर  ध्यान  दें  ।

 समाप्त  करने  से  पूर्व  मै ंकहना  चाहता  हूं  कि  पम्प  सेटों  के  स्वामी  किसानों  तथा  छोटी

 विद्युत  चालित  नौकाओं  के  स्वामियों  पर  डीजल  के  मूल्य  वृद्धि  का  बुरा  प्रभाव  मेरा  सुझाव
 है  कि  पम्प  सैटों  वाले  किसानों  तथा  छोटी  विद्युत  घालित  नौकाओं  के  स्वामी  मच्छुओं  को  डीजल

 सस्ते  दाम  पर  दिया  जाये  ।

 यदि  सरकार  वास्तव  में  तेल  की  खपत  को  कम  करना  चाहती  है  तो  मेरा  सुक्षाव  है  कि
 केन्द्रीय  सरकार  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  का  पैट्रोल  का  कोटा  निर्धारित  किया  इस
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 आर०  जीव

 बारे  में  उदाहरण  पेट्रोलियम  मंत्रालय  पेश  कर  सकता  यदि  पैट्रोल  के  उत्पादन  को  काफी  करना

 है  ।  इन  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 भरी  बी०  के०  गठवी  :  सभापति  हम  ऊर्जा  के  एक  महत्वपूर्ण  थोत
 पर  चर्चा  कर  रहें  इस  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  करते  समय  आने  वाले  वर्षों  में  ऊर्जा  के

 महत्व  पर  न  केवल  आगामी  वर्ष  अपितु  मानवीय  तथा  राष्ट्रीय  विकास  में  भी  ऊर्जा  का  अपना  महत्व
 जेसा  कि  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  दो  दशकों  के  बीच  अश्मीभूत  तेल  विश्व  में  उपलब्ध  नहीं

 होगा  तथा  पूरा  विश्व  ऊर्जा  के  नये  स्थ्रोतों  की  खोज  में  है  गैर  परम्परागत  ऊर्जा  के  स्त्रोतों  का  अपना

 महत्व  हमारा  देश  सोभाग्यशाली  है  कि  असम  के  बाद  बम्बई  हाई
 में  काफी  तेल  मिला  है  ।  खनिज  तेल  की  और  खोज  की  जा  रही  तब  भी  मैं  मानता  हूं  ।  परन्तु
 अधिक  प्रयत्नों  की आवश्यकता  हैं  क्योंकि  ऐसे  भी  से  क्षेत्र  हैं जिनका  अभी  सर्वेक्षण  भी  नहीं

 हो  पाया  ।  देश  के  बहुत  से  क्षेत्रों  में  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  किया  गया  मेरा  नम्न  निवेदन  है  सर्वेक्षण

 सही  तरह  से  नहीं  जैसा  कि  होना  चाहिए  पैद्रोलियम  है  क्या  ?  यह  करोड़ों  वर्ष

 से  धरती  के  नीचे  दब्ने  पड़े  जीवाश्म  से  उत्पन्न  होता  हम  जानते  हम  जानते  हैं  कि कभी  कभी

 किसी  स्थान  पर  समुद्र  होता  विशेषतः  मैं  कच्छ  के  रण  का  उल्लेख  करता  हूं  |  मैं  समझता  हूं
 कच्छ  के  रण  में  तथा  मेरे  बासे  कन्या  में  कई  वर्ष  पहले  कुछ  कुए  खोदे  गये  थे  जिससे  पता

 चला  कि  बहुत  वर्ष  पहले  वहां  समुद्र  यदि  उचित  सर्वेक्षण  किया  जाये  तो  मुझे  विश्वास  है
 कि  इसके  उपयोगी  परिणाम  होगें  ।

 जहां  तक  बंबई  हाई  के  अण्वेषण  का  प्रश्न  है  हम  जानते  हैं  कि  यह  कार्य  वैशानिक  आधार

 पर  कर  रहा  है  साथ  ही  हम  सभी  कुओं  से  तेल  नहीं  निकाल  सकते  ।  फिर  भी  बंबई  हाई  के  वर्तमान

 स्थान  से  दक्षिण  की  ओर  अधिक  प्रयत्नों  की  है  ।  विपक्ष  द्वारा  इस  बात  की  आलोचना

 की  गई  है  कि  जब  शेष  विश्व  में  तेल  के  मूल्य  कम  हो  रहे  हैं  हमने  पेन्‍्नी  लियम  पदार्थों  के  मूल्य

 बढ़ाये  हैं  इसके  दो  वेध  कारण  हो  सकते  हैं  ।

 हमारी  पेट्रोलियम  के  लिए  खोज  दोतरफा  है  ।  एक  है  अधिक  उत्पादन  तथा  दूसरा  है

 खपत  ।  दोनों  मोर्चो  पर  हम  लड़  रहे  जहां  तक  उत्पादन  का  प्रश्न  है  उत्पादों  को  उस  प्रकार

 निर्मित  किया  जाना  आवश्यक  है  कि  उनमें  मिलावट  न  हो  सके  मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  प्रश्न  पूछना
 चाहता  जब  हम  विकसित  शिल्पविधि  की  बात  करते  हम  रंगीन  मिट्टी  का  तेल  नहीं  पैदा  कर

 कहा  गया  है  कि  इससे  गरीब  आदमी  को  हानि  होती  इसके  साथ  ही  मिट्टी  के  तेल  की

 भारी  मात्रा  में  मिलावट  होती  जब  मिट्टी  के  तेल  में  मूल्य  वृद्धि  होती  तब  कहा  जाता  है  कि

 इसका  गरीब  लोगों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  मिट्टी  के  तेल  का  मिलावट  के  लिए  भी  काफी  उपयोग  होता

 है  ।  और  इसका  परिणाम  क्‍या  होता  है  ।  इसका  मोटरों  पर  उनकी  क्षमता  पर  कुप्रभाव  पड़ता
 उस  हालत  में  यदि  हम  इस  पहलु  पर  राष्ट्रीय  क्षति  की  दृष्टि  से  ध्यान  तब  इस  मिलावट  का

 बहुत  बुरा  असर  पड़ता  है  ।  अतः  समय  आ  गया  है  कि  ऐसा  प्रयास  किया  जाये  ताकि  मिलावट
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 *  मुझे  हँरानी  है  कि  गेर-परम्परागद  ऊर्जा  के  स्त्रोत  को  खोजने  के  प्रयास  बहुत  कम  गैस
 को  ही  प्रंट्रोल  के  अलावा  वह  भी  ऊर्जा  है  ।  यह  प्रश्न  मैं  इसलिए  रख  रहा  हूं  क्‍यों  कि

 लियंम  मंत्रालय  में  एक  आर०  एण्ड  डी०  स्कन्ध  है  जो  कि  केवल  पैट्रो  लियम  अपितु  अन्य  उत्पादों

 जिनका  डीजल  तथा  मिट्टी  के  तेल  के  स्थान  पर  उपयोग  लाया  जा  सकता

 हम  तटीय  तथा  तटइर  तेल  की  खोज  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  सदा  आयात  करने  का  प्रयत्न
 करते  हैं  ।

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  हम  स्वयं  अपनी  सकनीक  विकसित  कर  रहे  हैं  परन्तु  हम

 राष्ट्रीय  मानकों  को  स्वीकार  करते  हैं  ।  हम  कहते  हैं  कि हम  किसी  तेल  कूप  से  100  प्रतिशत  तेल

 नहीं  निकाल  सकते  ।  विश्व  आंकड़ों  से  ज्ञात  होता  है  कि  यह  60  प्रतिशत  तक  प्राप्त  किया  जा

 सकता  कभी  वे  कहते  हैं  कि  पानी  अंतःक्षेपण  पद्धति  फ्रेंच  पद्धति  स ेऔर  बहुत  सी  अन्य

 तियों  से  यह  40%  तक  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  मैं  सोचता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में  भी  हमारा
 अपना  स्वतन्त्र  शोध  तंत्र  होना  क्योंकि  हम  बॉम्बे  हाई  को  देख  चुके  जहां  महा  समुद्र
 पर  रह  रहे  लोगों  अपने  स्वास्थ्य  को  जोखिम  में  डालकर  अपने  परिवारों  से  दूर  रहकर
 दस्त  प्रयत्न  किए  जा  रहे  और  वे  लोग  हमारी  बधाई  के  पात्र  हैं  चाहे  वे  छोटे  हैं  या  बड़े  उन्होने

 काफी  हद  तक  इस  देश  को  संकट  से  मुक्ति  दिलाई  इस  समय  वे  लोग  जो  काम  कर  रहे  हैं  चाहे
 बे  बढ़े  हैंया  चाहे  वे  रक्षा  सेनायें  हैं  पैट्रोलियम  उत्पादन  में  उनका  योगदान  उदाहरणीय
 भारत  इतना  बड़ा  देश  होते  हुए  और  उसके  पास  महान  क्षमताएं  होते  हुए  मैं  अनुरोध  करूगा  कि

 इस  विषय  में  और  अधिक  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  क्योंकि  पैट्रोलियम  अन्वेषण  का  इतिहास  बहुत
 अनोंखा  है  ।  एक  समय  की  बात  है  कि  अमेरिका  निवासियों  ने  भारतीय  समुद्र  तटों  तटबर्ती

 और  तट  से  दूर  समुद्र  का  सर्वेक्षण  किया  था  और  उन्होंने  एक  रिपोर्ट  दी  थी  कि  यहां  पैट्रोल  नहीं

 है  ।  तत्पश्चात  रूसी  लोग  आये  और  उन्होने  कहा  कि  वहां  पैट्रोल  है  हमने  प्रयत्न  शुरू  किए  और

 पाया  कि  पैट्रोल  आप  इतिहास  को  देख  सकते  हैं  आपने  विगत  में  पश्चिमी  देशों  के  लोगों  को

 ठेके  दिये  उन्होने  बीच  में  ही  ठेकों  को  अधूरा  छोड़  दिया  है  और  अरबों  डालर  लगा  कर  चले

 गये  अब  उन्हीं  क्षेत्रों  से  हम  पैट्रोल  भी  प्राप्त  कर  रहे  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारा

 अपना  शोध  काय  और  विकास  करना  बहुत  आवश्यक  है  क्‍योंकि  विविध  स्वार्थों  ने  भी  पैट्रोलियम

 पदार्थों  की  प्राप्ति  और  क्षमताओं  के  बारे  में  विविध  रिपोर्ट  दी  इसलिए  हमारा  उद्देश्य  इस

 पहलू  की  जांच  पड़ताल  करना  भविष्य  में  हमें  स्वयं  निर्णय  लेने  चाहिये  जो  इन  पहलुओं  को

 बहुत  प्रभावित  करेंगे  ।

 परन्तु  इस  अन्वेषण  कार्य  के  अतिरिक्त  मैं  आपसे  पूछना  चाहूंगा  कि  क्‍या  हम  पेट्रोल  के

 उप-उत्पादों  की  वांछित  मात्रा  प्राप्त  करने  में  सक्षम  रहे  हैं  ?  अभी  भी  बहुत  कुछ  करना  आवश्यक  है

 क्योंकि  पैट्रोल  के  उप-उत्पाद  भी  समान  रूप  से  महत्वपूर्ण  हैं  और  केवल  लघु  उद्योगों
 और  अन्य  उद्योगों

 के  विकास  की  दृष्टि  से  ही  नहीं  अपितु  रोजगार  उत्पन्न  करने  के  मार्ग  को  प्रशस्त  करने  की  दृष्टि  से

 भी  महत्वपूर्ण  हम  जितने  अधिक  उप-उत्पादों  का  उत्पादन  करते  हैं  यह  बहुत  अच्छा  परन्तु

 हमारे  देश  में  कितने  नैफ्था  भंजक  हैं  ?  हयारे  यहां  स्थलावतरण  भी  होता  है  जहां  से  हमें  गैस

 मिलती  है  और  उर्वरक  उद्योग  की  सहायता  के  लिए  बहुत  सी  दूसरी  वस्तुयें  मिलती  परन्तु

 हमारी  गैस  की  स्थिति  क्‍या  क्‍या  हम  देश  में  उत्पादित  समस्त  गैस  का  उपयोग  करने  की
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 बी०  के०

 स्थिति  में  हैं  जो  कुओं  और  अन्य  श्रोतों  से  प्राप्त  होती  है  ?  यदि  नहीं  तो  क्‍या  हम  राष्ट्रीय  सम्पत्ति
 का  यूਂ  नष्ट  होते  जाना  बर्दाश्त  कर  सकते  हैं  ?  कितनी  अधिक  मात्रा  में  गैस  का  प्रज्वलन  हो  रहा
 है  क्‍यों  कि  हम  इसे  काम  में  लाने  की  स्थिति  में  नहीं  प्रतिदिन  सभी  माननीय  सदस्य  कहते  हैं
 कि  एल०  पी०  जी०  गैस  की  मांग  बढ़  रही  हम  ग्रामीण  लोगों  को  एल०  पी०  जी०  सिलैंडर

 प्रदान  नहीं  करते  वे  अभी  तक  पारम्परिक  ईधन  लकड़ी  एवं  ज्वलनशील  लट्ठों  का

 प्रयोग  करते  जंगलों  के  विनाश  को  रोकने  की  दृष्टि  से  एवं  गांवों  में  इस  कीमती  जैविक  खाद

 को  बचाने  की  दृष्टि  से  उनको  वैकल्पिक  ईप्रन  सुलभ  कराना  होगा  ।  परन्तु  हम  उनको  गैस

 डर  देने  की  स्थिति  में  भी  नहीं  दूसरी  इस  विषय  पर  हमारी  नीति  कया  हम
 सैंस  देते  आशय  पत्र  देते  पहले  यह  महसूस  किया  गया  कि  हम  मानक  स्तर  पर  मैस

 सिलैंडर  बनाने  की  स्थिति  में  नहीं  तब  हम  विभिन्न  व्यक्तियों  और  ठेकेदारों  को  गैस  सिलैंडर

 बनाने  के  लिए  आशय  पत्र  देते  हैं  परन्तु  अब  तक  भी  सिलैंडर  हम  विदेशों  स ेआयात  करते  हैं  और

 उन  कारखात़ों  को  आदेश  नहीं  दिये  गये  इसकी  जांच-पंड़ताल  करवानी  लघु  स्तर

 पर  काम  करने  वाले  गरीब  लोगों  ने  लाखों  रुपये  निवेशित  कर  दिये  उन्होंने  बैंकों  से  पैसा  उधार

 लिया  उनके  कारखाने  बन्द  हो  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  लिए  कोई  मण्डी  नहीं  गेस  सिलैढरों
 के  लिए  क्या  मण्डी  हो  सकती  है  ?  केवल  तेल  निगम  ही  मण्डी  है  और  यह  श्रोत  उनके  लिए  बंद

 हो  गया  है  ।  इसका  विस्तार  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  इसकी  जांच

 ,  पेड़ताल  करेंगे  क्‍योंकि  हमें  उन  लोगों  को  भी  प्रोत्साहित  करना  आखिरकार  इसमें  हमें
 निर्भर  होना  पड़ेगा  |  वे  इसे  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  चाहे  कोई  भी  कारण  कारण  मैं  जानता  परन्तु
 मैं  उन्हें  कहना  नहीं  चाहता  हूं  |  माननीय  मन्‍्त्री  से  इस  पहलू  की  जांच  करने  के  लिए  अनुरोध
 करू  गा  ।

 दूसरा  पहलू  यह  है  ।  मैंने  बोम्बे  हाई  में  काम  करने  वाले  लोगों  के  हालात  देखे  मैंने

 तटवर्ती  गौर  तट  परबर्ती  कुओं  की  खुदाई  कार्य  करने  वाले  लोगों  के  हालात  देखे  हैं  ।  यह  बहुत
 कठिन  कार  है  जो  वे  कर  रहे  अभी  काडी  तेल  क्षेत्र  में  आग  लग  गयी  शायद  मुझे  नहीं

 मालूम  स्वाभाविक  से  अचानक  आग  बुझ  गई  ।  यह  रिपोर्ट  थी  कि  शायद  यह  अधिक  समय

 तक  चलेगी  परन्तु  सोभाग्यवश  यह  नहीं  हुआ  ।  जैसा  कि  मैं  कह  रहा  था  वहां  जो  लोग  «कार्यरत  हैं
 वे  कठिन  कार्य  कर  रहे  भौर  उन्हें  कितनी  राशि  का  बीमा  सुरक्षा  कवच  दिया  गया  वायुयान
 जालकों  को  बहुत  अधिक  राशि  का  बीमा  सुरक्षा  कवच  दिया  जाता  है  यही  बात  केविन  कार्मिक

 दल  के  साथ  है  ।  परन्तु  इन  लोगों  के  लिए  जो  तेल  क्षेत्रों  मे ंकाम  कर  रहे  आप  बीमे  की  क्‍या

 व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ?  क्या  आप  समझते  हैं  कि  बह  काफी  है  ?  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  उनके  परिवार

 के  लिए  इस  सामाजिक  सुरक्षा  को  बीमे  की  राशि  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  और

 आवश्यकता  पड़े  तो  आपको  उनका  प्रीमियम  भी  स्वयं  देना  चाहिए  ।

 दूसरा  मुददा  जो  मैं  रखना  चाहता  हं  वह  मेरे  राज्य  से  सम्बन्धित  जहां  तक

 और  दूसरे  महकमों  में  तृतीय  श्रणी  और  चतुर्थ  श्रंणी  के  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  का

 वाल  स्थानीय  लोगों  को  नियुक्त  किया  जानां  चाहिए  ।  क्‍या  माननीय  मन्त्री  जी  मुझे  ये  आंकड़े

 गें  कि  कितने  स्थानीय  लोगों  को  इन  महकमों  में  नियुक्त  किया  गया  है  ?  यह  आपका  अपना  ही
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 निर्देश  है  कि  स्थानीय  लोगों  को  तृतीय  श्रेणी  और  चतुर्थ  श्रणी  की  नौकरियों  पर  नियुक्त  किया

 जाना  चाहिए  ।  परन्तु  स्वयं  आपके  विभाग  द्वारा  इसका  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  इस  बारे

 में  लोगों  में  बहुत  रोष  है  कि  तृतीय  श्रणी  और  चतुर्थ  श्रंणी  के  पदों  के  लिए  भी  स्थानीय  लोग

 नियुक्त  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  और  बाहर  से  लोगों  को  लिया  जा  रहा  यह  असंतोष  और  दूसरों
 कई  अन्य  प्रतिक्रियाओं  को  जन्म  देता  है  ।

 जहाँ  तक  राजशुल्क  का  प्रश्न  है गुभरात  और  असम  भी  राजशुल्क  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 गुजरात  काफी  पहले  से  इसकी  मांग  कर  रहा  आप  तेल  कुओं  के  स्तर  पर  मूल्य  वृद्धि  कर  रहे
 क्या  कारण  है  कि  गुजरात  का  राजशुल्क  इतनी  लम्बी  अवधि  से  नहीं  चुकाया  गया  है  ?

 विकास  के  लिए  उसमें  हमारा  हिस्सा  है  और  यह  हमें  मिलना  प्रत्येक  दिन  हमें  बताया

 जाता  है  कि  यह  चुकाया  जाने  वाला  चुकाया  जा  रहा  लगभग  चुकाया  जा  चुका  है  ओर

 इत्यादि  ।  परन्तु  कुछ  नहीं  हो  पाया  मैं  इसलिए  आग्रह  करू
 गा

 कि  जहाँ  तक  गुजरात  को

 शुल्क  देने  का  प्रश्न  है  इसमें  आड़े  आ  रही  समस्‍यायें  सुलझाई  जानी  मैं  मांग  करूगा  कि

 राजशुल्क  कम  से  कम  20  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।  जो  राजशुल्क  वे  दे  रहे  हैं  वह  इतनी  नकली

 कीमतों  पर  आधारित  है  कि  वे  यह  ध्यान  नहीं  देते  हैं  कि  उन्हें  तेल  के लिए  कया  असल  कीमत  प्राप्त

 हो  रही  है  ।  मैं  कहूंगा  कि  यह  कीमत  कम  से  कम  बाजार  भाव  के  या  इसके  विक्रय  मूल्य  के  अनुरूप

 होनी

 मैं  निवेदन  करू गा  कि  देश  के  विश  पश्चिमी  भागों  राजस्थान  और  गुजरात  में

 तान  से  लगने  वाले  इलाकों  में  हमारे  पास  भी  उसी  प्रकार  थोड़े  से  निक्षेप  हैं  जैसे  सुई  के  मेंदान

 और  अन्य  क्षेत्रों  में  वाइमेर  और  जैसलमेर  के  नजदीक  हम  कुछ  और  कार्य  कर  सकते  हैं  ।

 क्‍योंकि  वे  रेगिस्तानी  क्षेत्र  हैं  वहां  सुअ  सुविधायें  कम  है  सहूलियत  कम  वहाँ  कभी  पीने  के  पानी

 की  भी  समस्‍यायें  आती  अतः  आपके  सर्वेक्षण  और  खोज  के  दल  वहाँ  अधिक  समय  तक

 पसन्द  नहीं  करते  हैं  जिससे  परिणाम  प्राप्त  हो  सकें  ।

 अतः  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  पश्चिमी  राजस्थान  में  खोज  की  जानी  चाहिए  भौर

 उत्तरी  गुजरात  के  उन  क्षेत्रों  जहाँ  आपको  महसाना  और  कलोल  में  रमणीय  तेल  क्षेत्र  मैं

 भी  पदार्थ  खोज  की  जानी  चाहिए  वे  परिरष्कृत  तेल  क्षेत्र  उत्तरी  गुजरात  के  पाकिस्तान  की

 सीमा  से  लगने  वाले  क्षेत्रों  थराद  और  संचूर  और  अन्य  ताल्लुक  और  तहसीलों  में  शी  थोड़ा

 और  अधिक  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।

 आपको  राज्य  सरकार  से  बात  करनी  चाहिए  ।  यदा  कदा  हम  तेल  के  कऐँ  भी  खोदते  हैं  ।

 खोदने  के  उपरान्त  कभी  हमें  तेल  नहीं  मिलता  कई  बार  इन  कुओं  से  केवल  पानी  की  ही  प्राप्ति

 हो  सकती  है  ।  जब  कभी  इस  प्रकार  के  कुओं  से  तेल  नहीं  मिलता  है  तो  आप  उनमें  डाले  गये  पाइप

 बाहर  नहीं  निकालते  हैं  |  ये  पाइप  हमेशा  वहीं  पड़े  रहते  व ेफिर  बाहर  नहीं  खींचे  जाते  इस

 प्रकार  के  कुए  पीने  के  पानी  इस्तेमाल  के  लिए  दे  दिये  जाने  चाहिऐं  ।  इस  प्रकार  इनका  और  अच्छा

 उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  राज्य  सरकार  से  मशविरा  कर  रहे  मंत्रालय  को  इस  मुद्दे  की  जांच

 करनी  और  यदि  सम्भव  हो  तो  उन्हें  कोई  हल  निकालना  ताकि  जितनी  भी  पूजी
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 बी०  के०

 आपने  जो  भी  खर्च  आपने  वहन  उसका  उपयोग  अच्छे  उद्देश्य  क ेलिए  किया  जा
 भले  ही  जिस  कारण  से  कुएं  खोदे  गये  थे  उसकी  पूति  न  हो  पाये  ।  हे

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  पराग  चालिहा  :  अध्यक्ष  मुझे  आपने  जो  अवसर  दिया  है  उसके  लिये
 मैं  आपका  धन्यवाद  करता  मैं  असम  से  जो  एक तेल  क्षेत्र  आया  हूं  जो  कि  21  मिलियन  टन

 के  कुल  कच्चा  तेल  उत्पादन  में  से  लगभग  5  मिलियन  टन  का  उत्पादन  करता  है  जो  कि  बम्बई  के

 पास  गहरे-समुद्र  से  होने  वाले  उत्पादन  के  बाद  दूसरे  स्थान  पर

 हमारे  पास  एक  पहले  ऐसे  तेल  शोधक  कारखाने  होने  की  र्थाति  है  जिस  पर  चर्जा  में  दूसरे
 पक्ष  के  एक  सदस्य  ने  भी  भाग  लिया  ।  असम  ने  1984-85  में  4.893  मिलियन  टन  कच्चे  तेल  का

 उत्पादन  किया  इसकी  तुलना  में  गुजरात  ने  3.9  मिलियन  टन  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  और

 असम  ने  2.050  बिलियन  स्टैण्ड्ड  घन  मीटर  गैस  का  उत्पादन  किया  जबकि  इस़की  तुलना  में

 गुजरात  ने  0.775  बिलियन  स्टैण्डड  घन  मीटर  गैस  का  उत्पादन  किया  ।

 जब  हम  यह  तुलना  करते  हैं  तो  मुझे  तो  यह  कहते  हुए  बड़ा  खेद  होता  है  कि  जहाँ  तक  इन

 दो  राज्यों  मे ंविकास  ओर  संसाधनों  के  उपयोग  का  सम्बन्ध  हालातों  में  बड़ी  भिन्‍नता  है  ।

 मैं  शिवसागर  से  आया  हूं  जहाँ  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  पूर्वी  क्षेत्रीय

 मुख्यालय  पेट्रोलियम  मंत्रालय  की  इस  वर्ष  की  वाधिक  रिपोर्ट  को  बड़े  आकर्षक  तरीके
 से  प्रस्तुत

 किया  गया  जिसमें  कई  अच्छे  पहलु  हैं--इसमें  कोई  संदेह  क्योंकि  केवल  0.03  मिलियन

 टन  से  प्रारम्भ  कर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  अब  2.5  मिलियन  टन  का  उत्पादन  कर  रहा  है
 और  7  वीं  योजना  के  अन्त  में  लक्ष्य  लगभग  4  मिलियन  टन  का  होगा  ।  इस  कुल  तेल  उत्पादन

 में  असम  के  हिस्से  में  संख्या  में  तो तीन  तेल  शोधक  कारखाने  आयेंगे  लेकिन  उसे  केवल  2.12

 मिलियन  टन  परिशोधन  करने  की  अनुमति  दी  गई  इसका  अर्थ  यह  है  कि  हमारे  यहाँ  जितने  तेल

 का  उत्पादनਂ  होता  है उसका  इस  राज्य  से  बाहर  स्थित  तेल-शोधक  कारखानों  द्वारा

 परिशोधन  किया  जाता  है  ।  सात  तेल  शोधक  कारखाने  ऐसे  हैं  जो  असम  के  सारे  तेल  शोधक

 कारखानों  को  जितना  परिशोधन  करने  की  अनुमति  उससे  अधिक  उत्पादन  तथा  परिधोन

 करते  कोयाली  तेल  शोधक  कारखाना  जिसकी  क्षमता  7.5  मिलियन  टन  है  |  मथुरा  तेल  शोधर्क
 कारखाना  है  जिसकी  क्षमता  6  मिलियन  टन  असम  से  बाहर  5  या  6  तेल  शोधक  कारखाने

 हैं  जो  कि  असम  के  अन्दर  के  सारे  तेल  शोधक  कारखानों  की  कुल  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  करते

 यह  एक  ऋ्रतापूर्ण  बात  असम  को  छोड़कर  और  कहीं  ऐसा  नहीं  हो  सकता  मंत्रालय

 की  रिपोर्ट  में  दिग्बोॉई  तेल-शोघक  कारखाने  के  आधुनिकीकरण  तथा  विस्तार  की  कोई  योजना

 हम  नहीं  देखते  और  दिग्बोई  भारत  का  प्रथम  तेल-शोधक  कारखाना  गौहाटी  को  8.7  करोड़
 रुपया  लगाकर  आधुनिक  बनाने  का  प्रस्ताव  हम  मंत्री  जी  को  इसके  लिये  धन्यवाद  देते  हैं
 लेकिन  दिग्बोई  तेल-शोधक  कारखाने  ने  क्या  गलती  की  है  जोकि  इसके  बिस्तार  तथा
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 करण  के  लिये  कोई  भी  योजना  नहीं  वनायी  गयी  है  |  क्‍या  देश  के  हित  तेल  विपणन

 तथा  अन्य  सहायक  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  85  वर्षों  की  विशेषज्ञता  का  लाभ  उठाने  की  हमें
 कता  नहीं  है  ?  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  के  अल्तगंत  असम  आयल  डिविजन  में  जो  कुछ  भी  बचा

 है  उसमें  भी  कटोती  करने  की  बात  भीतर  ही  भीतर  चल  रही  हम  इस  प्रस्ताव  पर  धत्यन्त

 अप्रसन्नता  व्यक्त  करते  हैं  जिसके  द्वारा  असम  आयल  कम्पनी  डिविजन  को  पूर्णतया  बड़ी  इण्डियन
 आयल  कम्पनी  में  विलीन  कर  दिया  हमारी  सभी  योजनाओं  में  सामाजिक-आथिक  पहलू
 को  ध्यान  में  रखा  जाना  है  ।  हम  जिनसे  उम्मीद  करते  हैं  कि  पेट्रोलियम  मंत्रालय  ऐसी  किसी

 योजना  पर  विचार  नहीं  करेगा  जिससेकि  दिग्बोई  स्थित  असम  आयल  कम्पनी  की  परम्परा

 तथा  विशेषज्ञता  को  खतरा  उत्पन्न  हो  जाय  ।

 प्राकृतिक  गैस  तथा  तेल  उत्पादों  पर  अनुसंधान  के  लिये  सारे  देश  में

 लगभग  8-10  अनुसंधान  केन्द्र  आपको  यह  जानकर  आश्चयं  होगा  कि  पूरे  उत्तर  पूत  क्षेत्र

 जोकि  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  एक  बड़ी  मात्रा  का  उत्पादन  करता  एक  भी  अनुसंधान  केन्द्र  --

 यहाँ  तक  कि  उप  अनुसंधान  केन्द्र--भी  नहीं  रहा  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  मंत्रालय  को  उत्तर  पूर्वी
 क्षेत्र  मे ंकहीं  ओर  विशेषकर  असम  में  एक  पेट्रोलियम  तथा  गंस  अनुसंधान  संस्थान  खोलने  के

 लिये  कुछ  करना

 भर्ती  के  विषय  में  दो  शब्द  कहूंगा  ।  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  पूर्वी  क्षेत्र  में

 गतिविधियों  की  सूची  में  यह  दिखाया  गया  कि  80  प्रतिशत  स्थान  कर्मचारियों  को  भर्ती  करके  इसने

 क्षेत्रीय  विकास  में  योगदान  दिया  नि:संदेह  यह  पढ़ने  ने  बहुत  अच्छा  लगता  लेकिन  जैसा  कि

 पहले  बताया  गया है  मैं  कुछ  आंकड़े  दे  रहा  हूं  जो
 कि  स्वयं  ही  बोलते  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस

 भायोग  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  की  संख्या  1843  है  जिसमें  से  केवल  227  ही

 स्थानीय  छ्वितीय  श्रेणी  में  यह  संख्या  805  जिसमें  स्थानीय  निवासी  597  यह  एक

 बुरा  अनुपात  नहीं  है  ।  तृतीय  श्रेणी  में  यह  आंकड़ा  6536  है  जिसमें
 से

 5503  स्थानीय  निवासियों

 के  रूप  के  दिखाये  गये  हैं  ।  द्वितीय  श्रेणी  में  कुल  संख्या  है  2206  और  उसमें  से  .2031  स्थानीय

 लोग  हैं  ।

 |  मैं  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहूगा  कि  संकड़ों  की  संख्या  में  ऐसे  लोग  हैं  जो  कि  दूसरे  स्थानों

 से  सम्बन्ध  रखते  ऐसे  स्थानों  से  जो  कि  राज्य  से  बाहर  लेकिन  वे  किसी  तरह  स्थानीय

 रोजगार  कार्यालयों  में  अपना  नाम  दर्ज  करवा  लेने  में  सफल  हो  जाते  उन्हें  भी  तेल  एवं  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  में  कार्य  करने  वाले  स्थानीय  लोगों  के  रूप  में  समझा  जाता  ओर  उसी  रूप  में  दिखापा

 जाता  न

 फिर  एक  और  ममोरंजक  पहलू  है  ।  प्रथम  श्रेणी  सम्वर्ग  में  पूर्वी  जोन  के  लिए  स्वीकृत  पद

 1281  थी  और  इस  संख्या  के  विपरीति  1893  अधिकारी  काम  कर  रहे  थे  जिसका  अथे  है  612

 अतिरिक्त  थे  ।  क्यों  ?  द्वितीय  श्रेणी  के अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  बात  हांलाकि  कुछ

 पद  625  इस  समय  757  द्वितीय  श्रेणी  अधिकारी  अर्थात  132  अतिरिक्त

 ऐसा  क्‍यों  हैं  ?  तृतीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  अ्म्बन्ध  स्थिति  उलटी  द्वितीय  श्रेणी  में  कुल
 स्वीकृत  पद  हैं  6689  जबकि  6522  लोग  कार्य  कर  रहे  अर्थात  167  लोगों  की  चतुर्थ
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 श्रेणी  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  बात  जबकि  कुल  स्वीकृत  पद  है  2536,  काम  करने  वाले  लोगों

 की  संख्या  है  2218  अर्थात  318  की  कमी  ।  क्‍यों  ?
 हु

 मैं  यहां  पूर्ण  उत्तरदायित्व  क ेसाथ  खड़ा  हूं  और  मैं  यह  भी  कहता  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  ओ०

 एन०जी०सी०  शिवसागंर  में  ड्राइवर  तथा  अली  तक  राज्य  के  बाहर  से  लिये  गये  यह
 भाव  क्यों  ?

 जैसा  कि  हमें  बताया  गया  है  उससे  आशय  पह  निकलता  है  कि  स्थानीय  एजेन्सियों  के

 माध्यम  से  ततीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारिथों  की  भर्ती  स्थानीय  आयोग  द्वारा  1985  के  माध्यम
 से  रोक  दी  गई  कुछ  दिन  पूर्व  माननीय  मंत्री  जी  मेरे  प्रश्न  के  लिखित  उत्तर  में  बताया

 कि  स्थानीय  एजन्सियों  के  माध्यम  से  भर्ती  को  रोका  नहीं  गया  मैंने  माननीय  पेट्रोलियम  मंत्री

 को  लिखा  है  कि  इस  विषय  की  जाँच  करें  तथा  यह  सुनिश्चित  करें  कि  स्थानीय  अधिकारियों  द्वारा

 हमारे  साथ  ऐसा  व्यवहार  न  हो  ।  इससे  बड़ी  अप्रसनन्‍्नता  फैल  गयी  है  तथा  यह  मुझे  विश्वास  है  कि

 पेट्रोलियम  मंत्री  जी  कृपापूवंक  इसकी  जाँच  करेंगे  तथा  अपने  विचारों  से  अवगत  कराने  की  कृपा
 करेंगे  ।

 हमारी  मांग  है  कि  तृतीय  तथा  चतुथ्थ  श्रेणियों  के  कमंचारियों  क्षेत्रीय  चयन  बोर्ड  तथा

 स्थानीय  रूप  से  साक्षात्कार  लेकर  भर्ती  किया  जाना  सुनिश्चित  किया  जाय  ।  ऐसे  पदों  के  लिये

 विज्ञापन  राज्य  या  क्षेत्र  के  स्थानीय  अखब'रों  में  दिए  जाने  चाहिए  ।  हमारी  यह  भी  माँग  है  कि

 तकनीकी  तथा  विशेषज्ञ  पदों  को  छोड़कर  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  सेवाओं  में  उस  क्षेत्र  विशेष

 के  लोगों  क ेलिए  कम  से  कम  40%  तक  आरक्षण  किया  जाना

 रायल्टी  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  इस  41/-  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  की  रायल्टी

 को  बढ़ाकर  61/-  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  कर  दिया  ग़या  जब  कि  कच्चे  तेल  की  कीमत  केवल
 रु०  3055-40  प्रति  मीट्रिक  टन  1984  में  एक  संशोधन  किया  जाना  था  ।  अब  कच्चे  तेल
 की  कीमत  रु०  305/-  से  बढ़  कर  रु०  1382/-  हो  गई  है  जो  कि  400  प्रतिशत  की  वृद्धि
 लेकिन  रायल्टी  अभी  भी  वही  असम  और  गुजरात  क्षेत्रों  क ेलिए  र०  61/-  प्रति  मीट्रिक  टन  है  ।

 इत  दोनों  राज्यों  को  आय  के  एक  बहुत  निर्दोष  तथा  उचित  झ्रोत  मै  क्‍यों  वंचित  किया  जा

 रहा  है  ?  पेट्रोलियम  मंत्री  कृपया  इसकी  जांच  और  हमार  सहायता

 गैस  के  बारे  में  ।  पिछले  दो  दसक  से  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  संयुक्त  गैस  का

 उत्पादन  करते  आ  रहे  हैं  ।  वास्तव  आयल  इण्डिया  लगभग  30  प्रतिशत  गैस  को  जला  देता  है  ।

 जबकि  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  80  प्रतिशत  से  भी  अधिक  गैस  जलकर  बेकार  हो  जाती

 है  किन्तु  ऑयल  इण्डिया  में  इस  प्रकार  30  प्रतिशत  गैस  ही  बेकार  होती  है  ।  ऐसा  क्यों  होता  तेल

 एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  ऑयल  दोनों  में  प्रतिवर्ष  80  करोड़  स्टैंडंड  घन  मीटर  गैस

 जलकर  बेकार  होती  है  जोकि  गुजरात  में  गैस  के  कुल  उत्पादन  से  भी  अधिक  जो  75.50  करोड़

 स्टैंड  घन  मीटर  इसका  मतलब  यह  कि  हम  असम  के  तेल  वाले  क्षेत्रों  में  20  लाख  स्टैंड  घन
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 मीटर  गैस  प्रतिदिन  जलाकर  बेकार  करते  हैं  और  40  लाख  रुपये  12  करोड़  रुपये  प्रति

 माह  और  144  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  नुकसान  करते  इतना  पैसा  फ्‌ूक  दिया  जाता

 वर्ष  1982  में  भारत  सरकार  नेः  मध्य  राजस्थान  भौर  उशर  प्रदेश  में  छः  बढ़ी  उर्वरक

 फेकिट्रयों  में  गैस  प्रदान  करने  के  लिए  1750  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  1700  किमी०  गैस
 पाइप  लाइन  विछाने  के  एक  गैस-कार्य-बल  को  गठित  किया  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  और

 हसें  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  ये  बड़ी  परियोजना  शुरु  कर  दी  गई  किन्तु  असम  क्षेत्र  में  बड़े
 पैसाने  पर  इस  गैस  को  प्रयोग  करने  के  लिए  क्रोई  योजना  नहीं  बनाई  गई  है  ।  हम  मांग
 करते  हैं  कि  असस  में  जलकर  नष्ट  हो  रही  गैस  के  उपग्रोग  के  लिए  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  कोई
 यीजना  बनाए  क्‍यों  कि  जैसा  पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  ते  स्पष्ट  है  पूर्वी  क्षेत्र  एक  समेकित

 गैस  परियोजना  चलाने  का  मामला  विचाराधीन

 हमें  यह  भी  बताया  गया  है  कि  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  फरक्का  में  गैस  पर

 आधारित  उद्योग  लगाने  की  योजना  हमें  हैरानी  असम  के  लोगों  ने  किसी  का  क्‍या  बिगाड़ा
 असम  बड़ी  मात्रा  में  गेंस  जलकर  सष्ट  हो  जाती  है  ओर  शेव  में  से एक  भाग  असम  से  बाहर  ले

 ज्ञाया  जा  रहा  परिणामस्वरूप  असम  में  जलकर  नष्ट  होने  वाली  गैस  के  उपयोग  के  लिए
 योजना  चलाने  के  लिए  कुछ  नहीं  बचता  ।  इसलिए  हम  मांग  करते  हैं  कि असम  में  जलकर  नष्ट  हो

 रही  गैस  के  उपयोग  के  लिए  शीघ्र  ही  कोई  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 मैं  एक  अन्य  बात  की  ओर  आपका  ध्यात  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  दिन  पूर्व
 मंत्री  महोदय  ने  हमें  बताया  कि  नामझूप  में  भारतीय  उवरक  निगम  ए०  एस०  बी०  तथा  कुछ
 अन्य  चाय  बाग़ानों  में  केवल  10000  घन  मीटर  गैस  ही  दी  जानी  वास्तव  में  यह  द्वास्पास्पद

 सदन  को  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  फालोनी  शिवसागर

 जहाँ  लगभग  5000  लोग  रहते  में  गैस  लाइन  नहीं  द्वांलांकि  बहां  पर  छः  या  सात  वर्ष  पहले

 यह  परियोजना  लगाने  का  प्रस्ताब  शिवसागर  में  गैस  लाइन  नहीं  है  यद्यपि  डिगबोई  एवं

 दुलियाज  के  लोग्रों  कँ  कुछ  सुविधायें  इम्नलिए  मैं  मांय  करता  हूं  कि
 जोरहाट  तथा  तेल  वाले  अन्य  क्षेत्रों  में  घरेलू  उपयोग  के  लिए  गैस  लाइन  लगाने  का  कार्य  शीघ्र  शुरु

 किया  जाना

 गुजरात  में  एक  पेट्रो-केमिकल्स  कॉम्पलस  पहले  हीं  शुरु  किया  जा  चुका  है  ।  कितु  असम

 ऐसा  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  ?  हमारी  मांग  है  कि  असम  में  पेट्रोकेसिकल  काम्पलेक्स  शुरु  करने  के

 लिए  भी  कुछ  किया  जाये  ।

 वर्ष  1984-85  5  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  1627.41  करोड़  रुपग्रों  का  लाभ  हुआ  था  ।

 इसमें  से  325  करोड़  रुपये  सरकार  को  लाभांश  के  रूप  में  दिए  कितु  भ्रसम  में  तेल  वाले

 विशेषकर  शिवसागर  के  विकास  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  क्षेत्रीय  थिकास  के  नाम  पर

 शिवसागर  टैंक  के  पास  सरकारी  आवासीय  क्षेत्रों  में  कुछ  लाइटें  लगा  दी  गई  हमारी  यह  तीज्र

 भावता  है  कि  शिवसाग़र  के  तेल  क्लूले  इलाकों  अन्य  शहरों  के  बिकास  के  लिए  वास्तव  में  कुछ
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 किया  जाना  भूतपूर्व  मंत्री  तथा  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कद्र  दान  श्री  के०  डी०

 मालवीय  ने  1956  में  ही  कहा  था  कि  शिवसागर  को  बदल  दिया  जाएगा  और  यह  तेल  वाला

 इलाका  बन  जाएगा  |  लगभग  2  वर्ष  बीत  गये  हैं  कितु  शिवसागर  को  सुधारने  के  लिए  कुछ  नहीं
 किया

 हम  जानते  हैं  कि  वर्तमान  पेट्रोलियम  मंत्री  को  बिहार  जैसे  पिछड़े  राज्य  के  मुख्य
 मंत्री  के  रूप  में  तथा  अन्य  प्रदार  से  भी  काफी  अनुभव  प्राप्त  और  हमें  पूरा  विश्वास  है  कि

 वतंमान  पेट्रोलियम  मंत्री  असम  की  स्थिति  पर  ध्यान  जहां  पर  क्षमता  बहुत  कुछ  करने  की  है

 परन्तु  लोग  गरीब  इसलिए  हम  मानवीय  मंत्री  जी  को  शिवसागर  आने  का  आमभनन्‍्त्रण  देते  हैं
 क्योंकि  एक  दौरा  पहले  ही  रह  किया  जा  चुका  जिसका  कारण  हमें  मालूम  नहीं  ।  इसलिए  उन्हें
 स्वयं  वहां  जाकर  वस्तुस्थिति  को  देखना  चाहिए  कि  वहां  कितना  पिछड़ापन  असम  के  तेल  वाले

 इलाके  अभी  तक  लाभ  से  कितने  वंचित

 सभापति  महोदय  :  निम्नलिखित  प्रस्ताव  जिनकी  सूचना  सर्वेश्वी  के०  रामचन्द्र

 रेड्डी  तथा  पराग  चालिहा  द्वारा  दी  गई  प्रस्तुत  माने  जायें

 प्रस्ताव  करने  वाले  सदस्य  का  नाम  कटोती  प्रस्ताव  संख्या

 सर्वेश्री

 के०  रामचद्द्र  रेड्डी  1  से  18

 पराग  चालिहा  25  से  36

 क्री  के०  रामचन्द्र  रेडी  मैं  प्रस्ताव  करता

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शीष क  के  अन्तर्गत  मांग
 में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।”

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  मुख्यालय  को  मद्रास  की  बजाय  आध्न  प्रदेश  में  स्थापित
 करने  की  आवश्यकता  |  ः

 (1)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शो क  के  अन्तर्गत  भांग
 में  100  Go  कभ  किये

 वर्ष  1985-86  के  लिए  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  लिए  आबंटित  राशि  का  पूरी
 तरह  उपयोग  करने  मेंअस  फलता  ।  (2)

 कि  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  क्षी क  के  अन्तर्गत  सांग

 में  100  रु०  कस  किये

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  पूजी  अरजेन  कार्यक्रम  की  उपलब्धि  में  कमी  ।  (3)
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 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  हीज क  के  अम्तर्गत  मांग
 में  100  र०  कमर  किये

 1985-86  5-86  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  301.4  लाख  टन  से  घटाकर  299.4
 लाख  टन  करना  ।  (4)

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शीर्शक  के  अस्तर्गत  मांग
 में  100  रु०  कम  किये

 बजट  में  बी०एस०  तथा  भआई०ई०बी०आर०  शोधित  तेल  के  लक्ष्य  को  2996.68  करोड़
 रुपये  से  बढ़ाकर  3216  करोड़  रुपये  कर  देने  के  बावजूद  वर्ष  1986-87  में  कच्चे  तेल  के  बारे

 में  302.  लाख  टन  का  कम  लक्ष्य  रखना  ।  (5)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  शीर्णक  के  अध्तर्गत  सांग

 में  100  रु०  कम  किये

 हजारिया-बीजापुर-जगदीशपुर  गैस  पाइपलाइन  परियोजना  का  निर्माण

 करने  में  विलम्ब  न  करने  की  आवश्यकता  ।  (6)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग

 में  100  रु०  कम  किये

 कच्चे  तेल  के  आयात  तथा  आयात  पर  लागत  को  कम  करने  की  आवश्यकता  ।  (7)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  शीर्णक  के  अस्तर्गत  सांग

 में  100  रु०  कम  किये

 पेट्रोलियम  उत्पादों  तथा  कच्चे  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हालांकि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इनके

 मूल्यों  में  अत्यधिक  गिरावट  आई  है  ।  (8  )

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  ध्षी ्क  के  अन्तर्गत  सांग

 में  रुपए  कम  किए

 आन्ध्र  प्रदेश  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  के  भंडारों  की  खोज  तथा  उनको  प्राप्त  करने  में

 तेजी  लाने  आवश्यकता  ।  (9)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  शीष क
 के  अन्तर्गत  सांग

 में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।”

 मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  राहत  देने  के लिए  एल०पी०जी०  सिलेंडरों  में  मूल्य  वृद्धि  रोकने

 की  आवश्यकता  ।  (10)

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक गैस  मंत्रालय  शी  क  के  अन्तर्गत  भांग

 में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।
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 बम्बई  तथा  अन्य  स्थानों  में  अन्वेषणात्मक  तेल  कूपों  में  गैसों  तथा  तेल  में  अप्रगਂ  भड़कने  पर
 नियंत्रण  करने  की  भावश्यकता  ।  (11)

 पेद्रेलिय्म  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  दहीय के  के  अच्सर्गत  सांग
 में  100  रु०  कस  किये  जायें  ।”

 गैस  तथां  तेल  की  चोरी  रोफने  की  आवश्यकता  ।  (12)

 पेट्रोलियणम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शीर्णक  के  अन्तर्गत  साँग

 में  100  र०  कम  किये

 उन  किसानों  जिनकी  भूमि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  अधिग्रहण  करली  गई
 के  परिवार  के  सदस्यों  को  नोकरियां  देने

 की  आवश्यकता  ।  (13)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृत्रिक  गेस  मंत्रालय  शीर्णक  के  अन्तर्गत  सांग
 में  100  रु०  कम  किये

 उन  किसानों  को  जिनकी  भूमि  को  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वरा  अधिग्रहण  कर

 लिया  गया  पर्याप्त  मुआवजा  देने  की  आवश्मकता  ।  (14)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  धीर्षाक  के  अन्तर्गत  सांग

 में  100  रुपए  कस  किये

 देश  में  तेल  शोधन  कारखाने  बन्द  न  होते  देमे  के  लिए  पग  उठाने  की  आवश्यकता  ।  (15)

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  साँग

 में  100  रुपए  कम  किये

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  तथा  आयल  इन्डिया  लिमिटेड  द्वारा  अर्जित  भारी  लाझों

 का  समुचित  उपयोग  करने  की  आवश्यकता  ।  (16)

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शीव क  के  अन्तर्गत  सांग
 सें  100  गपषए  कस  किये

 गोदावरी  तट  पर  तेल  के  भंडारों  की  खोज  तथा  उसे  प्राप्त  करने  मैं  तेजी  लाने  की

 आवश्यकता  ।  (17)

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  शी क  के  अन्तर्गत  सांग

 मैं  100  रुपए  कस  किये

 आन्श्र  प्रदेश  में  तट  दूर  छिद्रण  के  लिए  गोदावरी  में  या  उसके  अगसपास  तेलशोधक

 कारखाना  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।  (18)
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 भी  पराग  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  शीष क  के  अन्तर्गत  सांग
 में  100  रुपए  कस  किये

 अपर  असम  के  तेल  उत्पादन  द्षोत्रों  के  निकट  एक  शोधनशाला  स्थापित  करने  की
 आवश्यकता  ।  (25)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गयेस  संत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  भांग

 में  100  रुपए  कम
 किए  जाएं

 ।”

 डिगबोयी  में  देश  की  प्रथम  शोधनशाला  का  विस्तार  तथा  आधुनिकीकरण
 की  भावश्यकता  ।  (26)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शीर्णक  के  अन्तगंत  मांग

 में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।

 भूतपूर्व  ए०ओ०सो०  जो  अब  भारतीय  तेल  निगम  का  एक  प्रभाग  को  अलग  बनाये

 रखते  की  आवश्यकता  जेसाकि  असम  आयल  की  तुलना  में  भारतीय  तेल  निगम  प्रशासन  में
 प्रायोजित  पुनर्गठन  की  परिकल्पना  की  गयी  (27)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  शी क  के  अन्तर्गत  मांग

 में  100  रुपए  कम  किए  जाए  !।

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  भारी  लाभों  का  उपयोग  असम  शिव  सागर  तेल  क्ोत्रों

 में  भौतिक  तथा  पर्यावरण  सबंधी  विकास  में  करने  की  (28)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  ही क  के  अन्तर्गत  भांग

 में  100  रुपए  कसम  किए  जाए  ।”

 अपर  असम के  तेल  क्षेत्रों  में  पेट्रो-रसायन  समूह  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।  (29)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  धीष क  के  अन्तर्गत  सांग

 में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।

 असम  में  तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  अब  तक

 कर  नष्ट  किये  जाने  वालीं  प्राकृतिक  गेस  का  पूरी  तरह  उपयोग  करने  की  आवश्यकता  ।
 (30)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग
 में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  प्रतिदिन  लगभग  20
 लाख  मानक  घन  मीटर  प्राकृतिक  गेस  का  उपयोग  करने  में  असफलता  ।  (31)
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शीष  क  के  अन्तर्गत  साँग

 में  100  रुपए  कसम  किए

 असम  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  आवासीय  क्षेत्रों  तथा  डिबरूणढ़
 ओर  जोरहाट  जिलों  के  तेल  का  उत्पादन  करने  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  एल०पी०जी०  कनेक्शनों  कौ

 व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  ।  (32)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शौर्षक  के  अस्तर्गत  सांग

 में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 अपर  असम  के  तेल  उत्पादक  क्षेत्रों  में  योग्यता  प्राप्त  स्थानीय  लोगों  को  उपयुक्त  मौकरी

 देने  की  आवश्यकता  ।  (33)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग

 में  100  रपए  कम  किए

 कच्चे  तेल  पर  स्वामित्य  को  बढ़ाकर  336  रुपपे  प्रति  टन  कर  देने  की  जैसाकि

 अप्मम  राज्य  सरकार  ह्वारा  मांग  की  गई  (34)

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  शीर्ष क  के  अन्तर्गत  सांग

 में  100  रपए  कम  किये

 असम  में  एक  अनुसंधान  तथा  विकास  संस्थान  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।  (35)

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  शीर्षाक  के  अन्तर्गत  साँग

 में  100  रुपए  कम  किए

 उन  को  भूमि  को  तेलशोधक  कारखाने  के  भारी  बहिस्थाव  के  कारण  निरन्तर

 क्षति  हुई  है  पर्याप्त  मुआवजा  देने  की  आवश्यकता  ।  (36)

 भरी  अजय  मुशरान  :  सभापति  बोलने  का  जल्दी  अवसर  देने  के  लिए
 मैं  आपका  शुक्रगुजार  मैं  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  बजट  अनुदानों  की  मांगों
 के  समर्थन  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 जहां  तक  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  का  सम्बन्ध  है  |  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय
 मंत्री  ने  राहत  की  सांस  ली  होगी  क्‍योंकि  बहुत  दिनों  से  वह  कीमत  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  किए  जा

 रहे  राष्ट्रीय  आन्दोलन  के  केन्द्र  बने  हुए  शाबद  शाहबानों  और  अब  शोभराज  उनके  बचाव
 के  लिए  आ  गए  हैं  और  देश  का  ध्यान  कीमत  वृद्धि  की  समस्या  से  हट  गया  हम  सभी  महसूस
 करते  हैं  कि  कीमतों  में  वुद्धि  करना  उन  कारणों  से  जरूरी  हो  गया  है  जिनके  बारे  में  समाचार
 और  मंत्रीजी  बेहतर  जानते  होंगे  ।  लेकिन  जहां  तक  कीमत  वृद्धि  के  कारण  उत्पन्न  हुई  समस्याओं
 का  सम्बन्ध  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मुझे  विश्वास
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 है
 कि  जिन  कठिनाईयों  का  सामना  लोग  कर  रहे  हैं  और  जिनका  सामना  मंत्रीजी  को  करना

 वे  निकट  भविष्य  में  हल  हो  जाएगी  ।

 जहां  तक  मिट्टी  के  तेल  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इसके  कारण  मिश्वित  तौर  पर
 निराशा  उत्पन्न  हुई  है  ।  मैं  एक  ग्रामीण  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  गांवों  में
 मिट्टी  का  तेल  ही  मुल्यतः  उर्जा  का  साधन  है  ।  मंत्रालय  के  दृष्टि  कोण  से  मिट्टी  के  तेल  में  थोड़ी
 सी  वृद्धि  की  गई  होगी  पर  इससे  गरीबों  के  बजट  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  जहां  तक

 डीजल  की  कीमतों  में  वृद्धि  का  सम्बन्ध  इससे  किसानों  के  लिए  थास्तव  मैं  गंभीर  समस्या
 उत्पन्न  हो  गई  है  माननीय  मंत्री  इस  सदन  में  विद्वान  और  अनुभवी  मंत्रियों  में  से  वह
 जानते  हैं  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  हम  पूर्णत  यांत्रिक  करने  की और  बढ़  रहे  हैं  ।  इसीलिए  डीजल
 क्षि  में  सुधार  के  लिए  वास्तव  में  जीवनाघार  है  ।

 डीजल  की  कौमतों  में  बृद्धि  स ेकीमतों  पर  और  अब  कृषि  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  सभापति

 हाल  ही  में  हमने  सूखे  की  कृषि  प्राकृतिक  आपदाओं  द्वारा  उनकी  मात्रा
 या  गुणवत्ता  पर  की  चर्चा  की  थी  और  कहा  था  कि  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता
 या  संरक्षण  मूल्य  से  हितों  की  उस  सीमा  तक  सुरक्षा  नहीं  हो  पाती  जितनी  होनी  चाहिए  ।  श्सके
 अलावा  कृषि  निवेशों  जसे  डीजल  की  कीमतों  में  वृद्धि  करने

 से  कृषकों  को  मशीनों  से  खेती  करने
 के  लिए  प्रोत्साहित  करने  पर  निश्चय  ही  बल्कि  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  जवकि  मशीनों  द्वारा  खेती
 आवश्यक  और  समय  की  मांग  है  ।  शहरी  बसों  तथा  स्थानीय  रेल  गाड़ियों  में  यात्रा  करने  वाले

 भी  डीजल  की  कीमतों  में  वृद्धि  से  प्रभावित  हुए  हैं  क्योंकि  इससे  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  वस्ों

 और  अन्य  बसों  के  किराए  भी  बढ़े  हैं  ।
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 यहां  तक  की  हवाई  यात्रा  के  किराए  में  भी  वढ़ोतरी  हुई  इन  बढ़ती  कीमतों  ने  ऐसी
 स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  है  कि  लोग  चिंतित  हो  गए  हैं  ।  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि

 इस  पर  दोबारा  विचार  किया  जाए  या  यू  कहिए  कि  तीसरी  बार  विचार  किया  जाए  क्योंकि

 कीमतों  में  वृद्धि  करने  के  पांच  दिन  वाद  दूसरी  बार  विचार  किया  गया  था  ओर  राहुत  दी  गई
 थी  ।  मिट्टी  के  डीजल  और  पेट्रोल  की  कौमतों  में  कमी  करने  के  लिए  तीसरी  बार  बिचार

 करने  की  तत्काल  जरूरत

 पेट्रोल  का अधिकतम  उपयोग  सरकारी  निगमों  या  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  संस्थानों  के  वाहनों
 द्वारा  किया  जाता  कीमतों  में  वृद्धि  करके  आप  एक  मंत्रालय  की  अधिक  धनराशि  को  पेट्रोलियम

 मंत्रालय  को  स्थानांतरित  मात्र  कर  रहे  आप  देखेंगे  कि  भारत  भर  में  जिला  मुख्यालयों  में

 कार्यकारी  घंटों  और  गैर  कार्यकारी  घंटों  के  दौरान  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  बाहनों  में  स ेअधिकतर

 बाहन  सरकारी  वाहन  होते  मुझे  विश्वास  है  कि  इन्हें  चलाना  बंद  कर  दिए  जाने  पर  तेल

 तथा  स्नेहकों  पर  सरकारी  व्यय  में  काफी  कमी  होगी  और  मितव्यता  की  जा  सकेगी  जिसके  लिए
 सरकार  प्रयास  कर  रही  है  ।

 एक  दूसरी  समस्या  जिससे  हर  कोई  फ्रभावित  है  वह  है  मिलावटी  पैट्रोल  और  ऐसे  कानूनों
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 अजय

 का  अभाव  ज़िसके  अन्तगंत  कड़ी  सजा  दी  जा  सके  |  यही  स्थिति  उस  समय  भी  हमारे  झतामने  थी

 जब  हम  गशीले  द्रव्यों  के  सेवन  की  चर्चा  कर  रहे  थे  ।  मुझे  खुशी  है  कि  इस  सदन  में  एक  विधेयक

 लाया  गया  है  और  अत्र  नशीले  द्रव्यों  की लत  तथा  उसके  अवैध  व्यापार  में  कमी  आ  रही  है  ।
 माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  पर  इसी  तरह  विचार  किया  जाए  और  अलग  से  एक
 विधेयक  बनाया  जाए  जिसके  अन्तर्गत  मिलावट  करने  वालों  को  कड़ी  सजा  दी  जा  सके  ।  ऐजेंसी  या

 परमिट  को  रह  करने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  क्योंकि  यह  काम  किसी  और  व्यक्ति  के  नाम  से  भी

 किया  जा  सकता  इसलिए  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  पहलू  विशेष  की  भोर

 ध्यान  दिया  जाये  ।

 जहां  तक  खाना  पकाने  की  गैस  का  सम्वन्ध  कीमत  में  वृद्धि  क ेअलावा  हर  धर  थोर  हर

 गृहणी  को  इस  मुख्य  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता  है  कि  गैस  के  सिलेंडर  या  तो  आछे  धरे  होते

 हैं  या  उनका  इस्तेमाल  किया  जा  चुका  होता  कीमत  में  ही  आपने  बृद्धि  नहीं  की  बल्कि  आधे

 भरे  सिलेन्डरों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  हुई  तो  दो  समस्याएं  हो  गई  अगर  आपने  कीमतों  में

 वृद्धि  की  है  तो  आप  गैस  एजेंसियों  के  माध्यम  से  यह  तो  कर  सकते  हैं  कि  सिलेंडरों  को  पूरी  तरह
 भरा  जाए  तथा  उनकी  चोर  बाजारी  न  हो  ।  ऐसे  बहुत  से  मामले  में  हैं  जितमें  जहां  ईमानदार  गैस

 एजेंटों  की  परेशान  किया  गया  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  इण्डियन  आयल  निगम  के

 अधिकारियों  की  सांठ-गांठ  से  उनके  एजेंट  तथा  सिलेंडर  लाने  ले  जाने  बाले  कर्मचारियों  का  एक
 दल  खाना  पकाने  की  गेस  की  चोर  बाजारी  कर  रहा  इसका  भंडाभोड़  किया  जाना  चाहिए
 बयोंकि  अगर  कोई  जिसके  पास  खाना  पकाने  की  गैस  की  एजेंसी  है--उनके  कहे  अनुसार
 नहीं  चलती  तो  उसकी  एजेंसी  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ता  दिल्ली  में  एक  मामला  हुआ  था  जिसमें
 खाना  पकाने  का  गेस  की  एजेंसी  चलाने  वाले  एक  भूतपूर्व  सैनिक  को  पराोशन  किया  गया

 उम्तकी  एजेंसी  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  ।  उसे  कहा  गया  कि  गेस  सिलेंडरों  का  उसका  कोठा

 बढ़ना  इसलिए  उसने  कुछ  और  सिलेंडर  खरीद  लिए  ।  कोटा  तो  बढ़ा  नहीं  पर  उसकी

 एजेंसी  को  रह  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  उसने  काला  बाजार  करने  के  धंधे  में  लगे  इंडियन  आयल

 कार्पोरेशन  के  अधिकारियों  और  वाहकों  का  अनुसरण  नहीं  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री

 इस  समस्या  पर  विचार  करेंगे  ।

 एक  और  समस्या  युद्ध  में  वीर  गति  प्राप्त  सैनिकों  की  युद्ध  में  निशक्त  हुए  सैनिकों

 फो  खाना  पकाने  की  एजेंसी  भूतपूर्व  सैनिको  तथा  भूतपूर्व  सैनिक  सहकारी  समितियों  तथा  पेट्रोल  की

 डीलरणशिप  देने  के  बारे  में  विभिन्‍न  व्यक्तियों  को  दी  जाने  वाली  इन  पेट्रोल  डीलरशिप

 या  पेट्रोल  पम्पों  के  लिए  प्रक्रिया  निर्धारित  व्यक्तिगत  तौर  पर  मेरा  विचार  है  कि  इस  मन्त्रालय

 के  माध्यम  से  जब  हम  युद्ध  में  वीरगति  युद्ध  में  निशकत  हुए  और  युद्ध  में  वीरगति  प्राप्त

 सैनिकों  को  पत्नियों  की  सहायता  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तो  ऐसे  में  हमें  एक  ऐसे  व्यक्ति  को

 सहारा  देना  है  जिसके  पास  उतनी  जमानत  देने  के  लिए  उतने  साधन  नहीं  हैं  जितनी  एक  आम
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 व्यक्तित  दे  सकता  उस  व्यक्ति  या  महिला  में  इतनी  सामर्थ्य  नहीं  है  कि  वह  प्रक्रिया  संबंधी

 विभिन्‍न  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  नीचे  से  ऊपर  तक  के  अधिकारी  तथा  इस  कार्यालय  से  उस

 कार्यालय  तक  दौड़  धूप  कर  सके  ।  इसलिए  मेरा  सुझ्ाव  है  कि  मंत्रालय  में  एक  समिति  का  गठन

 किया  जाए  जिसमें  रक्षा  पुनर्वास  निदेशालय  के  कुछ  व्यक्तियों  को  सदस्य  के  तौर  पर  शामिल  किया

 जाये  और  ये  लोग  निगरानी  रखें  कि  कितने  लोगों  को  ये  एजेंसियां  दी  जा  रही  इन  दोनों

 श्रेणियों  क ेलिए  कुछ  कोटा  निर्धारित  है  पर  वह  कभी  पूरा  नहीं  होता  क्योंकि  प्रक्रिया  संबंधी  रुकावर्टे

 हैं  और  इन  दोनों  श्रेणियों  के  अस्तर्गत  वाले  लोग  अर्थात  भूतपूर्व  सेनिक  और  युद्ध  में  वीरगति  प्राप्त

 सैनिकों  की  पत्नियां  इन  एजेंसियों  के  लिए  अनुरोध  करने  के  दौरान  बीच  में  ही  निरुत्साहित  हो  जाते

 अतः  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करें  ।  अगर  आप

 उन्हें  वास्तव  में  कल्याण  संबंधी  लाभ  उपलब्ध  कराना  चाहते  हैं  तो  व्यावहारिक  तौर  पर  ऐसा
 करिये  ।  केवल  कागज  पर  लाभ  देना  काफी  नहीं  ।  उन्हें  इन  विभिन्‍न  प्रक्रियात्मक  रुकावटों  से  बचाया

 जाना

 .  मैं  मंत्रालयों  में  विभिन्‍न  अफसरों  और  एजेंसियों  को  लिखता  रहता  मुझे  उत्तर  मिलता

 है  आवेदक  से  कहिए  कि  बह  अखबारों  में  विज्ञापनों  को  देखते  रहें  और  तदनुसार  आवेदन

 भेजें  ।  किसी  भूतपूर्व  सैनिक  विशेष  के  कल्वाण  के  लिए  कुछ  करने  या  कहने  का  यह  कोई  तरीका

 नहीं  है  ।

 मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  तत्कालीन  पेट्रोलियम  मंत्री  श्री  जी०एस०  मिआ  ने  मेरे  जिले

 जबलपुर  में  खाना  पकाने  की  गैस  भरने  का  कारखाना  शुरू  करवाया  उक्त  कारखाने  का

 निर्माण  बहुत  धीमी  गति  से  हो  रहा  हम  आाशा  कर  रहे  हैं  कि  यह  पूरा  हो  जाए  क्योंकि  इससे

 जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  का ओद्योगिकीक रण  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह

 सुनिश्चित  करते  का  निवेदन  करता  हूं  कि  इसे  शीघ्र  पूरा  किया  जाए  और  जो  भी  सहायक  उद्यमीं

 बनना  है  उन्हें  प्रोत्साहन  भी  दिया  परन्तु  सरकारी  क्षेत्र  के  उश्यमों  सम्बन्धी  रिपोर्ट  में  और

 सातयी  पंच  वर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  तथा  उद्देश्यों  में  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  भी  यह

 बताया  गया  है  कि  सहायक  उद्यमों  के  विकसित  करने  का  उददेश्य  ही  क्षेत्रीय  असमानता  को  दूर

 करता  औद्योगिक  दृष्टि  से  यह  स्थिति  आज़  देश  में  विद्यमान  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन

 करता  हूं  कि  जो  भी  एल०पी०जी०  से  सम्बन्धित  सहायक  उद्यम  जबलपुर  जिले  में  विकसित  हो  रहे

 हैं  वे  स्थानीय  उद्यमियों  को  दिये  जाने  चाहिए  और  मूल  उद्योग  को  उन्हें  संरक्षण  तथा  मार्गदर्शन

 अवश्य  देना  किसी  भी  कमिक  3,  4,  2  अथवा  |
 वर्ग  के  हों  उन्हे  स्थानीय  लोगों  में  से

 ही  लेना  चाहिए  ।  स्थानीय  लोगों  को  न  लेने  का  यह  कारण  दिया  जाता  है  कि  स्थानीय  लोगों  में

 आवश्यक  अहर्ता  नहीं  ।  कोई  न  कोई  अहर्ता  प्रत्येक  व्यक्ति  में  मिल  सकती  यदि  उपयुक्त  व्यक्ति

 उपलब्ध  नहीं  होते  तब  तक  पद  को  उस  समर्थ  तक  के  लिए  रिक्त  रखा  जाता  है  जबतक  कि  भरहर्ता

 प्राप्त  स्थानीय  व्यक्ति  नहीं  मिल  जाता  इस  प्रकार  किसी  क्षेत्र  का  न  बेवल  औद्योगिक  विषमता  दूर

 होगी  बल्कि  बिहार  तथा  मध्य  प्रदेश  जैसे  पिछड़  क्षेत्रों  का  जहाँ  पर  कि  ु  मंत्री  जी  मुख्य  मत्री  रह

 चुके  हैं  विकास  भी  संभव  हो  सकेगा  इसके  लिए  आपको  यह  भी  सुनिश्चित  करता  चाहिए  कि

 स्थानीय  लोगों  को  कुछ  छूठें  दी  जाये  तथा  हर  बार  बाहर  के  व्यक्ति  न  लिए  जायें  ।

 अन्त  में  मैं  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  तेलों  तथा  प्राकृतिक्र  गैस  की  खोज  बड़े
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 अजय

 दृढ़  आधार  पर  चल  रही  मुझे  खुशी  है  कि  हमारे  देश  में  अपनी  गैस  तथा  अपना  पेड्रोल  का

 उत्पादन  हो  रहा  परन्तु  जहां  तक  मूल्यों  का  सम्बन्ध  है  प्रशासित  मूल्यों  पर  फिर  से  विचार

 किया  जाना  चाहिए  तथा  मूल्य  घटाकर  मंत्री  महोदय  किसानों  तथा  अन्य  ग्रामीण  लोगों  की  मदद

 कर  सकते  हैं  धन्यवाद  ।

 +शरोसती  बसवराजेत्वरी  :  सभापति  मैं  पैट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक
 गैस  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करती  हूं  ।  मांगो  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  उन  पर

 अपने  विचार  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 पैट्रोलियम  उत्पाद  देश  को  सर्वनोमुखी  विकास  तथा  प्रगति  की  ओर  ले  जाते  हैं  परन्तु  पैट्रोलियम
 पदार्थों  के  मूल्य  में  हाल  में  की  गई  वृद्धि  का  देश  के  कई  क्षेत्रों  के  क्रियाकलाप  पर  कुप्रभाव  पड़ा

 मिट्टी  के  तेल  और  उवरकों  के  मूल्यों  में  की  गई  बृद्धि  का  किसानों  पर  बहुत  कुप्रभाव  पड़ा

 है  किसान  कृषि  के  लिए  आधुनिक  उपकरणों  का  उपयोग  करना  चाहते  उनमें  से  कुछ  ट्रेक्टरों  का

 उपयोग  करते  हैं  जिसके  लिए  डीजल  का  मिलना  अपेक्षित  है  ।  उवरकों  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  ने  पूरे
 देश  में  किसानों  के  समक्ष  समस्याएं  पैदा  कर  दी  दुष्प्रभाव  मिट्टी  के तेल  का  सभी  गरीब  लोग

 उपयोग  करते  हैं  ।  मिट्टी  के  तेल  की  मूल्य  वृद्धि  का  गरीब  जनता  पर  दुष्प्रभाव  पड़ा  देश  में
 बिजली  की  कमी  है  अतः  बहुत  से  लोगों  ने  अपने  उद्योगों  के  लिए  अपने  जेनरेटर  लगाये  हैं  ।  निजी

 बिजली  उत्पादन  लोकप्रिय  होता  जा  रहा  इन  सभी  उद्देश्यों  क ेलिये  डोजल  का  होना  अनिवार्य

 है  ।  अतः  में  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करती  हूं  कि  किसानों  के  लिये  का  कोटा  निर्धारित

 करें  और  उसे  रियायती  दर  पर  उपलब्ध

 माननीय  श्री  कृष्ण  आय्यर  मंगलौर  तेल  शोधक  कारखाने  का  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुके

 भूतपूर्व  पैट्रोलियम  मंत्री  ने मंगलौर  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना  के  बारे  में  इस  सभा  में

 कहा  था  ।  वतंमान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  संयुक्त  क्षेत्र  में  यह  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  के

 लिये  बहुत  से  प्रस्ताव-आ  रहे  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  बताया  है  कि  गैर  निवासी  भारतीयों

 की  पूजी  भी  इस  उद्देश्य  के  लिये  लगाई  जायेगी  तथा  यह  तेल  शोधक  कारखाने  के  निर्माण  का

 प्रथम  चरण  कुछ  ही  वर्षों  में  पूरा  कर  लिया  जायेगा  ।  परन्तु  खेद  है  कि  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन

 में  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  कोई  धन  आवंटन  नहीं  हुआ  ।  अतः  मैं  उम्मीद  करती  हूं
 कि  मन्त्री  महोदय  अपने  उत्तर  में  इस  कारखाने  की  वास्तविक  स्थित  बतायेंगे  ।  मुझे  उम्मीद  है
 कि  इस  तेल  शोधक  कारखाने  के  बारे  में  वह  कर्नाटक  के  साथ  सौतेली  मां  जैसा  रवैया  नहीं
 अपनायेंगे  ।

 ह

 मेरे  राज्य  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  बहुत  से  उद्योग  बद  होने  को  हैं  राजधानी  बंगलौर

 की  स्थिति  खराब  राज्य  सरकार  120  मैगावाट  का  गैस  टर्बाइन  लगाना  चाहती  है  तथा

 राज्य  सरकार  ने  पर्याप्त  डीजल  देने  के  लिये  केन्द्र  को  लिखा  अतः  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  नमन

 निवेदन  है  कि  वह  कर्नाटक  के  लिये  आवश्यक  डीजल  के  लिए  किसानों  की  भारी  मांग  है  तथा  दूसरी

 कन्‍नड़  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 भोर  परिवहन  व्यवस्था  मुख्यतः  डीजल  पर  निर्भर  करती  है  ।  सरकार  को  डीजल  की  बढ़ती  हुई  मांग

 को  पूरा  करने  के  लिये  उच्चित  कदम  उठाने  चाहिये  ।

 देश  में  मिलावट  की  गम्भीर  समस्या  पूरे  देश  में  फैली  पहले  ही  कुछ  सदस्य  उस  पर

 बोल  चुके  हैं  |  डीजल  तथा  मिट्टी  के  तेल  में  मिलावट  होती  है  ।  कई  बार  देखा  गया  है  यदि

 हम  टैंक  से  डीजल  लेने  के  लेते  हैं  तथा  उसे  बैरल  में  जमा  करते  हैं  तो  तेल  में  दो  फुट  तक  पानी

 रहता  है  ।  मिलावटी  पैट्रोलें  डीजल  से  मशीनरी  तथा  पम्पसेट  खराब  हो  जाते  हैं  ।  पैद्रोल  की

 बिक्री  में  भारी  चोर  बाजारी  कुछ  विक्र ता  खुले  रूप  में  कहते  हैं  कि  यदि  वे  पैट्रोल  तथा  डीजल

 में  मिलावट  न  करें  तो  उन्हें  कुछ  लाभ  नहीं  होता  ।  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करती  हूं  कि

 वह  मिलावट  रोकने  के  लिये  शीघ्र  कार्यवाही  करें  लाइसेन्स  रह  करके  इस  बुराई  को  रोका  नहीं
 जा  सकता  वल्कि  मिलावट  का  धंधा  करने  वालों  को  कठोर  दंड  दिया  जाना

 गैस  के  कनैक्शन  दिये  जांने  में  कुछ  प्रतिबन्ध  हैं  ।  सरकार  को  इस  बारे  में  उदारता  बरतनी

 चाहिये  ।  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअधिकाधिक  गैस  कनैक्शन  ईंधन  के  लिये  उपलब्ध  कराने

 अन्यथा  यदि  ग्रामीण  लकड़ी  का  प्रयोग  करते  रहे  तो  यदि  हमारे  देश  में  वन  सम्पत्ति  नष्ट  हो

 जायेगी  ।  यदि  हमें  अपनी  वन  सम्पत्ति  की  रक्षा  करनी  है  तो  हमें  प्रत्येक  गांव  में  गैस  देनी  चाहिये  ।

 कई  धार  सिलेंडर  पूरे  भरे  होते  हैं  पर  कई  बार  कम  भरे  होते  एक  ओर  तो  गैस  के  दाम  बढ़

 गए  है  और  दूसरी  ओोर  सिलेंडर  में  कम  गैस  भरी  होती  इस  प्रकार  की  धोखाघड़ी  के  लिए

 कौन  जिम्मेदार  है  ।  सरकार  को  इसके  लिए  जिम्मेदार  लोगों  का  पता  लगाकर  उन्हें  दण्ड  देना

 चाहिये  ।

 कई  बार  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  स्थित  डीजल  तथ  पैट्रोल  विक्र ता  कहते  हैं  कि  पैट्रोल  बैंक

 में  दोनों  वस्तुएਂ  ही  उपलब्ध  नहीं  कई  धार  ग्राहकों  को  पैट्रोल  के  लिए  कई  दिनों  तक  प्रतीक्षा

 करनी  पड़ती  है  ।  कई  विक्रता  पैट्रोल  तथा  डोजल  की  जमाखोरी  करते  जब  इन  वस्तुओं  की

 कमी  होती  है  तब  वे  उन्हें  चोर  बाजार  में  बेचते  ऐसे  विक्र  ताओं
 के  विरुद्ध  सरकार  को  सख्त

 कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  देश  में  पैट्रोल  की  चोर  बाजारी  की  बहुत  सी  शिकायतें  हैं  ।

 एक  बार  फिर  मैं  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करती  हूं  कि  मंगलोर  तेल  शोधक  कारखाने  की

 शीघ्र  स्थापना  की  जाये  सरकार  को  संयुक्त  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देते  हुए  उस  उद्देश्य  के  लिए  पर्याप्त  धन

 देना  चाहिए  ।  उसी  प्रकार  बंगलौर  में  गैस  टर्वाइन  संयंत्र  तुरन्त  स्थापित  होना  चाहिए  ।  किसानों

 को  रियायती  दर  पर  डीजल  दिया  जाना  चाहिये  ।  तथा  उसका  पृथक  कोटा  तय  होना  चाहिये  ।

 तभी  हरित  क्रान्ति  सफल  होगी  तथा  हमारा  देश  प्रगति  की  ओर  आगे  बढ़ेगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ

 मैं  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 ]

 रामेबवर  नोखरा  माननीय  सभापति  मैं  वर्ष  1986-87  की

 पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  की  मांगों  के  समर्थन  में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  ...

 ....  तो  समर्थन  करेंगे  ही  और  आप  का  काम  है  बगर  सोचे-समझे  विरोध  करने  को

 आप  ऐसा  करिये  क्योंकि  न  कोई  आप  को  रोक  सकता  है  और  न  कोई  हम  को  रोक  सकता  है  ।
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 कली  सोमनाथ  चटलों  :  आपने  सीधा  रवैया  अपना  लिया  है  ।  आप  उनका  समर्थन

 क्यों  करते  हैं  ।

 भरी  रामेइवर  बोझरा  :  आप  ने  कम  से  कम  थोड़ा  सोथा  तो  ।  हुमारे  सामने  जो
 बेठे  हुए  नोग  उन  की  बात  में  मैं  ज्यादा  नहीं  जाता  चाहता  ।  में  राजनीति  में  कोई  बहुत
 लम्बे  समय  से  नहीं  हूं  लेकिन  जितने  दिनों  से  मैं  राजनीति  में  हूं  ,  उतने  दिनों  से  में  देख  रहा  हूं
 कि  कोई  भी  बात  चाहे  अच्छी  ही  बात  उसका  विरोध  करना  दन  का  धर्म  है  और  इम  को
 करना  भी  चाहिये  बरना  जनता  इन  को  पूछेगी  नहीं  ।

 झो  सोशमाव  चढर्जो  :  यह  सब  छोड़  कर  आप  डाइनीमिक  लीडरशिप  के  धारे  में  बोलिये  ।

 श्री  रासेश्वर  वह  तो  बोलेंगे  ही  ।  उसको  आपको  भी  स्वीकार  करना  पढ़ेगा  भोर
 लोक  सभा  को  छोड़  कर  बाहर  आप  स्वीकार  भी  करते  हैं  ।

 ]

 सभापति  सहोदय  :  उनके  निदेशों  पर  मत  अपने  ढंग  से

 झी  रामेहवर  नोखरा  :  आदरणीग्र  इस  बात  को  स्वीकार  करें  या  न  करें  पर  यह  बात

 सत्य  है  कि  आज  से  कुछ  वर्ष  पहले  दस  देश  में  सारे  पेट्रोल  पदार्थों  को  विदेशों  से  मंगाना

 पड़ता  था  ।  माननीय  मंत्री  जी  भौर  उनके  साथ  में  उनके  विभाग  में  कार्य  करने  वाले  सभी  बड़े

 अधिकारी  से  ले  कर  छोटे  कमंचारी  सारे  के  बघाई  के  पात्र  हैं  कि  आज  75  प्रतिशत

 पेट्रोलियम  पदार्थ  वे  इस  देश  में  पैदा  कर  रहे  हैं  और  देश  की  एक  बहुत  बड़ी  राशि  विदेशों  में  जाने

 से  रोक  रहे  वह  इसके  लिए  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 मैंसे  बोम्बे  हाई  में  जा  कर  देखा  है  कि  हमारे  कमंचारीगण  कितनी  कठिन  परिस्थितियाँ  में

 और  तेजी  के  साथ  हमारे  देश  के  पेट्रोलियम  पदार्थों  को  बढ़ाने  में  लगे  हुए  उसकी  कल्पना

 यहां  बैठ  कर  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  भाज  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  एक  करोड़  से  ज्यादा  एल०पी०जी०

 गैस  कनेक्शन्स  हैं  ।  एक  बहुत  बड़ा  नेटवर्क  देश  में  फैला  हुआ  है  ।  फिर  भी  देश  में  गेस  की  कमी  महसूस
 की  जा  रही  है  इसका  कारण  यह  है  कि  हमारी  जो  नेचुरल  गेस  है  वह  तेजी  के  साथ  बेकार  जा

 रही  उसका  हम  उपयोग  करें  जिससे  कि  इस  देश  के  अन्दर  गैस  की  जो  कमी  है  वह  दूर  हो
 सके  ।

 निश्चित  रूप  से  आपको  भौर  हम  सबको  भी  जो  तेल  डिपार्टमेंट  है उसको  बधाई  देसौ

 चाहिए  कि  पहले  दस  मिलियन  टन  पर  ईयर  क्ड़  आयल  का  उत्पादन  होता  था  वह  अब  तीस

 मिलियन  टन  हो  गया
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 इसी  प्रकार  से  देश  में  जितना  कूड  आयल  निकल  रहा  है  वह  सारा  का  सारा  रिफाईन  हो
 रहा  इसके  लिए  भी  हमारे  चटर्जी  साहब  सहमत  होंगे  कि  इसके  लिए  हमारे  वर्कंस  से  लेकर
 प्रधान  मंत्री  सक  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  ।  मन्‍्त्री  महोदय  की  अकुशलता  के  बावजूद  भी  प्रौद्योगिक  विदों  के

 कारण  उसमें  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 ॥

 थी  रामेहवर  इसके  साथ-साथ  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  बोम्बे  हाई  मैं  जो  पेट्रोलियम
 पदार्थ  निकाले  जा  रहे  हैं  वे  काफी  महंगे  पड़ते  हैं  ।  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  बह  स्थान  सुरक्षित  नहीं

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करू गा  कि  सतपुड़ा  बेसिन  में  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  कुड  आयल  और

 नेचुरल  गैस  होने  की  संभावना  इसके  साथ  ही  मेरे  क्षेत्र  के अन्दर  एक  अनहोनी  स्थान  है  बहां
 सर्वेक्षण  हुभा  वहां  पर  भी  गैस  होने  की  संभावना  उस  पर  तीन  किलोमीटर्स  से  लेकर

 छः  किलोमीटर्स  के  सेडीमेंट्स  बहुत  से  बहुत  गम  पानी  के  झरने  जिनमें  कि  आयल  ओर  नेचुरल
 गैस  के  मिलने  की  पूरी  संभावना  अगर  वहां  हम  एक्सप्लोरेशन  करते  हैं  तो  निश्चित  ही  इस

 क्षेत्र  से इन  चीजों  में  बहुत  बड़ी  कमी  हमारे  देश  की  पूरी  हो  सकती  है  ।

 अभी  जो  बोम्बे  हाई  से  पेट्रोलियम  पदार्थ  निकाले  जा  रहे  उनको  लाने  में  इतना  भधिक

 खर्चा  पड़ता  है  कि  महंगे  हो  जाते  हैं  क्योंकि  बोम्बे  हाई  की  दूरी  इतनी  अधिक  मैं  मंत्री  महोदय

 से  अनुरोध  करूगा  कि  वे  सतपुडा  बेसिन  का  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  से  अधिक  उपयोग

 सभापति  अभी  हमारे  पूर्व  बबताओं  ने  एल०पी  ०जी०  गैस  की  मंहगाई  के  सम्बंध

 में  कहा  ।  निश्चित  रूप  से  इन  सबकी  मंहगाई  बढ़ी  है  ओर  उससे  उपभःक्ताओं  को  तकलीफ  हुई
 मैं  भी  इस  बात  को  समझते  हुए  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करू गा

 कि  वे  इन  चीजों  की  जो  मंहगाई

 हुई  हैं  उसमें  कमी  आपने  पहले  40  परसेंट  की  कमी  की  है  लेकिन  इसमें  ओर  भी  कमी  करने

 की  जरूरत  इससे  डीजल  का  उपयोग  करते  वाले  किसान  भाइयों  को  बहुत  बड़ी  सहायता

 साथ  ही  साथ  केरोसीन  आयल  का  इस्तेमाल  करने  वाले  गरीब  भाइयों  को  भी  राहत

 आप  इसके  लिए  बधाई  के  पात्र  है  कि  केरोसीनं  आयल  पर  71  पैसे  लीटर  सब्सीडी  दे

 रहे  हैं  ।

 ]

 >>  भी  बलबन्त  सिह  रामूवालिया  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  मंत्री  महोदय  सभा

 में  ७  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कोई  अन्य  मंत्री  उपस्थित  है  और  वे  इस  ओर  ध्यान  दे  रहे  व्यवस्था

 का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।
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 भ्री  रामेहथर  नोखरा  :  आज  भी  सरकार  द्वारा  )3  रुपए  की  सबसिडी  गैस  सिलेंडर  पर

 दी  जा  रही  इतनी  अधिक  सबसिडी  होने  की  वजह  से  600  करोड़  रुपया  सरकार  को  सबसिडी  के

 रूप  में  देना  पड़  रहा  इसीलिए  सरकार  के  ऊपर  बहुत  बड़ा  वजन  पड़  रहा  है  भौर  शायद  इसी

 वजह  से  सरकार  ने  पेट्रोलियम  पदार्थों  को  मंहगा  किया

 मुझे  इस  बात  की  जानकारी  कि  जो  हरिजन-आदिवासियों  और  दूसरे  बेरोजगार  नौजवानों

 को  गेस  की  एजेंसी  और  पेट्रोल  आउटलेट  दिए  जाते  उसके  लिए  बहुत  से  लोग  बेनामी  रूप  से

 उसका  असाटमेंट  ले  लेते  क्योंकि  उसमें  इस  तरह  के  नियम  हैं  कि  कुछ  डिपाजिट  करने  की  बात
 की  जाती  गोदाम  बनाने  के  लिये  जगह  है  या  आउटलेट  बनाने  के  लिए  जगह  है  या  नहीं
 शोरूम  बनाने  के  लिए  जगह  है  या  इन  सारी  बातों  को  गरीब  हरिजन  आदिवासी  पूरा  नहीं
 कर  पाते  और  इसको  उपलब्ध  करने  के  लिए  उनको  किसी  न  किसी  बड़े  आदमी  का  सहारा  लेना

 पड़ता  है  और  इस  तरह  से  माम  गरीब  हरिजन  आदिवासी  या  बेरोजगार  नौजवान  का  चलता  है
 ओर  उस  एजेंसी  को  चलाता  कोई  बड़ा  आदमी  इस  बारे  में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध
 करू गा  आपके  माध्यम  से  कि  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  करें  जिससे  गरीब  हरिजन  आदिवासी

 को  आउटलेट  या  गैस  की  एजेंसी  लेने  के  लिए  राशि  प्राप्त  हो  उसको  लोन  दिया  जा  सके

 ओर  वह  उसको  ले  सके  और  जो  बेनामी  रूप  से  काम  चला  रखा  वह  सब  अपने  आप  समाप्त

 हो  सके  ।

 एक  बात  की  तरफ  और  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  पिछले  दिनों  जब  मैं  बोम्बे

 हाई  देखने  गया  था  तो  वहां  पर  जो  हैलीकाप्टर  की  फ्लोट  है  वह  पूरी  की  पूरी  बाहर  से  किराये  पर

 ली  हुई  उसका  एक  साल  में  जितना  किराया  देना  पड़ता  उतने  दो-तीन  साल  के  किराये  से
 अपनी  फ्लीट  बनाई  जा  सकती  इसलिए  क्‍यों  न  हम  अपनी  फ्लीट  बनाएं  ।  इसके  साथ  ही  जो

 आइल  रिग्स  हैं  वे  मल्टींनेशनल  कंपनीज  द्वारा  ली  गई  अगर  आइल  रिग्ग  अपनी  हों  तो  एक
 तो  सुरक्षा  अधिक  होगी  और  तेल  भी  अधिक  निकाला  जा  क्योंकि  अभी  जो  आइल  रिग्स

 काम  कर  रही  हैं  वे  मल्टीनेशनल  कंपनीज  की  हैं  और  जहां  पर  जितना  आइल  निकल  सकता  है

 वहां  से  पूरा  जाइल  वे  निकाल  रही  हैं  और  पैसा  भी  बहुत  अधिक  ले  रही  इस  ओर  ध्यान

 देने  की  आवश्यकता

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 हि
 लेते  मैं  कड़ा  विरोध  ना  चाहता

 भरी  सेफुददोीन  चोधरी  :  डीजल  की  सप्लाई  कराने  के  लिए  ?

 श्री  बलवन्त  सिह  रामवालिया  :  माननीय  सभापति  इस  चर्चा  में  भाग

 ॥
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 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  वे  इसे  गंभीरता  से  नहीं  ले  रहे  उन्हें
 बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 भरी  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्‍यों  ?

 झी  बलवन्त  सिह  रामूवलिया  :  हम  इस  बारे  में  गंभीर  मैं  विरोध  इसलिए
 करना  चाहता  हूं  कि  कई  बार  मैंने  यह  मामला  उठाया  है  कि  संगरूर  में  डीजल  की  सप्लाई  नहीं  की
 जा  रही  विशेष  रूप  से  रबी  की  कटाई  और  बुबाई  के  समय  और  इसी  तरह  खरीफ  की  फसल  के

 ऐसे  समय  पर  वहां  डीजल  कीं  सप्लाई  नहीं  की  जाती  अथवा  बन्द  कर  दी  जाती  है  जिसके

 स्वरूप  कठिन  प्रिश्रम  करने  वाले  किसानों  को  खेतों  में  काम  करने  की  बजाय  पेट्रोल-स्टेशनों  पर

 लंबी  कतारों  में  खड़ं  होने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ता  श्रम  घंटों  की  भारी  हानि  होती

 है  ।  मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  ........  ह

 शी  सोमनाथ  चटर्जो  :  मंत्री  महोदय  के  आने  पर  आप  उनसे  अनुरोध  कीजिए  ।

 शी  बलवन्त  सिंह  रामूवालिया  :  श्री  अंसारी  यहां  उपस्थिति  महोदय  पिछली  बार  भी

 मैंने  यह  मामला  उठाया  था  और  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  किया  था  ।  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  उस

 दिन  मेरी  बात  नही  सुनी  ।  मैंने  प्रश्न  उन्होंने  मेरी  बात  ही  नहीं  सुनी  ।  मेरी  समस्या

 केवल  उस  राज्य  की  नहीं  हरियाणा  और  राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  अन्य  सभी

 क्षेत्रों  कृषि  क्षेत्रों  मे ंडीजल  की  सप्लाई  की  एक  राष्ट्रीय  समस्या  अतः  मुझे  आशा  है  कि  पंजाब

 तथा  हरियाणा  के  कृषकों  को  डीजल  की  नियमित  सप्लाई  की  जाएगी  ।  पूरे  पंजाब  में  कृषि  में

 मशीनी  उपकरणों  के  प्रयोग  से  डीजल  की  खपत  बढ़  गई  जब  भी  कृषि  क्षेत्र  में  मशीनीकरण

 हुआ  उबंरकों  तथा  डीजल  के  उपभोग  की  मात्रा  बढ़  गई  है  ।  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  कृषकों  की

 यह  आशा  समाप्त  हो  गई  है  कि  उन्हें  लाभकारी  मिलेंगे  ।  वे  निरुत्साहित  हो  गए  हैं  और  उनके  इस

 हतोत्साह  के  कारण  उनमें  कटुता  और  निराशा  की  भावना  पैदा  हो  सकती  सरकार  को  कृषि

 क्षेत्र  के  लिए  आवश्यक  पेट्रोलियम  पदार्थों  मैं  राज  सहायता  देने  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 एक  और  महत्वपूर्ण  कारण  पंजाब  में  मुझे  यह  अनुभव  हुआ  ।
 मंत्री  महोदय  को  मेरे  इस

 विज्ञार  पर  गंभीरता  पूर्वक  ध्यान  देना  एक  गांव  में  40-50  ट्रैक्टर  पंजाब  में  अनेक

 गांवों  ऐसे  हैं  जहां  प्रत्येक  गांव  में  80  से  100  तक  ट्रैक्टर  हैं  अभी  ट्रैक्टरों  में  डीजल  भराने

 के  लिए  उन्हें  सुबह  शहर  ले  जाना  पड़ता  है|  वे  सुबह  50  किलोमीटर  की  दूरी  पर  शहर  जाते  हैं
 भौर  वापिसी  पर  भी  50  कि०मोटर  दूरी  तय  करते  हैं  इस  तरह  उनका  समय  बरबाद  होने  के

 साथ  इस  दूरी  को  तय  करने  में  पेट्रोल  अथवा  इंधन  भी  नष्ट  होता  अतः  मंत्री  महोदय  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  वह  पंजाब  हरियाणा  और  अन्य  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  गांव  में  कम  से  कम  एक  डीजल  केन्द्र

 खोलें  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  वे  सभी  राज्यों  में  जो  प्रमुखतः  क्ृषि  प्रधान

 राज्य  डीजल  तथा  अन्य  ईधन  सामग्री  की  अतिरिक्त  भण्डारण  की  व्यवस्था

 जहां  तक  खाना  पकाने  की  गैस  और  कुकिंग  गैस  एजेन्सी  का  संबंध  सभा  के  प्रत्येक

 सदस्य  चाहे  वह  सत्तारूढ़  दल  का  हो  या  विपक्ष  डीलरों  या  गैस  एजेंसियों  के  व्यवहार  के

 बारे  में  शिकायत  की  मुझे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  संगरूर  में  भी  ऐसा  ही  अनुभव  यद्यपि  यह
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 बलवन्तसिह

 एक  बड़ा  नगर  वहां  केबल  दो  गैस  एजेंसियां  एक  एजेंसी  का  जिसका  नाम  भारत  गैस

 एजेंसी  प्रत्येक  ग्राहक  के  साथ  बड़ा  रूखेपन  का  व्यवहार  है  और  उस  मगर  में  सिलेंडर  में  गैस  कम

 होने  की  शिकायत  आम  वर्तमान  ढांचे  से  इसे  रोका  नहीं  जा  सकता  ।  अतः  मंत्री  महोदय  से
 मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  राज्य  सरकारों  को  कुछ  ऐसे  अधिकार  दें  कि  वह  ऐसे  व्यक्तियों  की  दण्ड
 दे  सकें  ।

 पंजाब  और  हरियाणा  कौ  राजधानी  कहां  क्‍या  कमो  भगवान  ही  जानता

 हर  छः  महीने  के  खाना  पकाने  की  गैस  की  सप्लाई  में  मड़बड़  होती  मंत्री  महोदय  को

 ग्रह  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  चण्डीगढ़  ओर  पंजाब  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  नियमित  सप्लाई
 की  जाएगी  ।  मेरा  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  संगरूर  में  नया  तेल  भण्डारण  केन्द्र  खोला

 मिलावट  से  कृषकों  की  आथिक  दशा  पर  खराब  असर  पड़  रहा  मैं  स्वयं  कृषि  परिबार  से

 हूं  । मिलावट  का  खतरा  इतना  वढ़  गया  है  कि  यदि  किसान  आज  नया  डीजल  पम्प  खरीदता  है  तो

 डीजल  में  मिलाबट  होने  के  कारण  उसके  चालू  होने  के  पांच  घंटे  के  बाद  ही  8000,  रुपये  की

 लागत  से  खरीदा  गया  वह  नया  डीजल  इन्जन  ख़राब  हो  जाता  उसके  पिस्टन  और  प्लंजसे

 खराब  हो  जाते  हैं  और  किसान  को  3000  छ्मये  खर्च  कर  उसी  इन्जन  की  मरम्मत  करानी  पड़ती

 है  ।  इस  मिलावट  के  कारण  नलकूपों  के  इन्जनों  और  पानी  खींचने  के  काम  आने  बाले

 डीजल  पम्पों  के  इन्ज़न  खराब  हो  जाते  हैं  ।  डीजल  कीं  सप्लाई  और  पेट्रोलियम  पदाथों  में  मिलावट

 को  रोकने  के  लिए  कड़ी  सजा  देने  के  बारे  में  प्रभावी  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।  .

 उर्वरकों  के  मूल्यों  क ेकारण  किसानों  में  और  निराशा  छा  गई  है  ।

 इन  शब्दों  के  कि  पंजाब  में  डीजल  की  नियमित  सप्लाई  की  कृषकों  को

 सामग्री  के उपयोग  के  लिए  अधिक  राज-सहायता  दी  तेल-पम्पों  और  खाना  की  गैस-एजेंसियों

 के  कार्य-कलापों  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  राज्यों  को  कुछ  अधिकार  दिए  जाए  ताकि  लोग  उसका

 सही  उपयोग  कर  चण्डीगढ़  और  पंजाब  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  नियमित  रूप  से  सतन्‍्लाई
 की  संगरूर  में  तेल-पमंप  लगाया  मैं  अपना  तथा  अपने  माननीय  सहयोगियों  का  धन्यवाद

 करता  हूं  ।

 डा०  गौरीशंकर  राजहस  :  सभापति  महोदय  मैं  सिर्फ  दो-तीन  महत्वपूर्ण  बातों
 की  ओर  ही  आपका  ध्यान  आकर्षित  कराना  चाहता  पिछले  सप्ताह  मैं  देहरादून  गया  था  और

 वहाँ  मेंने  यह  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया  कि  जब  तेल  की  खोज  कई  जगह  होती  है  तो  फिर  तेल

 मिलता  क्‍यों  नहीं  है  ।  मैंने  इस  विषय  पर  वहां  कई  अधिकारियों  से  बात  की  और  मैं  जिस  निष्कर्ष

 पर  पहु  वह  बहुत  ही  चिन्ताजनक  उन्होंने  कहा  कि  जब  हमें  यह  पता  लगता  है  कि  किसी

 जगह  तेल  हैं  और  वहां  पर  खुदाई  आरम्भ  की  जाती  है  तो  उसके  बीच  में  तीन-बार  साल  का  समय

 निकल  जाता  हमारे  यहां  तेल  का  भूमि  में  लेवल  ऐसा  है  जो  ट्रेवल  करता  रहता  किसी

 एक  स्थान  पर  टिका  नहीं  रहता  ।  यदि  आज  हमें  यह  पता  लगे  कि  एक  स्थान  पर  तेल  है  भौर
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 उस  पर  विचार  करते  रहे  कि  यहाँ  एक्सप्लोरेशन  होना  चाहिए  ओर  किसी  मिष्क्षे  पर  पहुचने में  तीन-चार  साल  का  समय  निकल  जाए  तो  इस  दौरान  तेल  उस  स्थान  से  निकलकर  दूसरी  जगह चला  जाता  इसलिए  बहुत  ही  चिन्ता  का  विषय  जिस  पर  हम  गहराई  से  ध्यान  देकर

 सोचना  चाहिए  ।

 चम्पारन  में  जिस  समय  तेल  की  खुदाई  का  काम  हुआ  बड़ी  कोशिश  की  गई  ओर
 बिहार  के  लोगों  को  बड़ी  उम्मीद  थी  कि  वहां  पर  तेल  पाया  जायगा  परन्तु  तेल  नहीं
 उससे  सभी  में  बहुत  निराशा  फिर  एक  दूसरी  जगह  मधुबनों  में  तेल  एक्सप्लोरेशन  का  कार्य
 हो  रहा  इस  सम्बन्ध  मैं  कहना  घाहूंगा  कि  मधुबनी  में  तेल  एक्सप्लोरेशन  के  कार्य  को
 उतनी  सीरियसली  नहीं  लिया  जा  रहा  जितना  सौरियसली  उसे  लेना  चाहिए  ।  मुझे  पता  है  कि
 उसमें  कई  बाधाए  हैं  और  कई  लोग  अपनी  जमीनें  नहीं  देना  जिस  पर  एक्सप्लोरेशन  कार्य
 किया  जाना  है  एक्सपेरीमेंट  होने  इसके  अलाबा  कई  लोकल  प्रोब्ल्म्स  भी  मंत्री  जी

 हाल  ही  में  वहां  गये  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  तेल  क  एक्सप्लोरेशन  के  सम्बन्ध  में
 जितनी  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  उतनी  गंम्भीरता  से  इसको  लिया  नहीं  जा

 रहा  इससे  हर  साल  हमारा  करोड़ों  रुपया  बर्बाद  होता  दूसरे  जब  खूदाई  के  बाद  हमें
 तेल  नहीं  मिलता  है  गैस  नहीं  मिलती  है  तो  सभी  को  भारी  निराशा  होती  ।  इन  सारी  समस्याओं
 को  बहुत  ही  सीरियसली  लिया  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हमारा  एक  बैल्फेयर  स्टेंट  है  ठीक  है  आप  एल
 सिलेंडर  में  सबसड़ी  देते  हैं  मैं  तो  कहूंगा  कि  आप  रेलवे  में  भी  सबसिड़ी  देतें  हैं  दूसरी  भीजों  में

 सबस्चिड़ी  देते  हैं  लेकिन  जिस  तरह  से  एल.पी.जी  गैस  के  दाम  बढ  गए  जिससे  आम  जनता  तबाह
 हो  ग़ई  क्योंकि  इस  देश  कौ  मिडिल  क्लास  और  अबंन  लोगों  के  पास  इसके  अलावा  कोई  दूसरा

 कु़िंग  मीडियम  नहीं  इस  देश  में  कई  बार  ऐसी  बातें  हुई  हैं  कि  जब  चीजें  बहुतायत  में

 मिलने  लगी  हैं  तो  हम  लोगों  ने  उन  चीजों  के  दाम  कम  किए  मैं  कहूंगा  कि  जितनी  मंहगाई
 भा  गई  है  उसमें  बहुत  बड़ा  योगदान  पेट्रोलियम  प्रोडक्ट्स  और  पेट्रोल  के  दाम  बढ़ने  का  है  -

 में  आपकी  लाचारी  को  समझता  लेकिन  मेरा  निवेदन  यही  होगा  कि  हम  फोरन-एक्सचेज  किसी

 और  तरीके  से  भी  कमाने  की  कोशिश  की  और  पेट्रोलियम  प्रोडक्टस  का  दाम  इतना  बढ़ा  दे  जिसका

 स्पाइरल  इफेक्ट  हो  और  दूसरी  चीजों  के  दाम  ओर  बढ़  जायें  ।

 आज  बाजार  में  जाइये  लोग  बेहिचक  कहते  हैं  कि  दाम  बढ़  गये  मैं  बहुत  विनम्नता
 के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  पेट्रोलियम  प्रोडक्टस  के  दाम  कम  करने  के  बारे  मैं  आप  गंभीरता
 से  सोचे  और  इसके  बदले  आप  अमीर  लोगों  पर  और  टैक्स  आपके  फारेन-एक्सचेज  के

 लूपहोल  के  तरीके  उनको  प्लग  करें  लेकिन  पेट्रोलियम  प्रोडक्टस  के  दाम  इतने  ज्यादा  न  बढ़ायें
 मैं  अपनी  कॉस्टीटुएन्सी  में  गया  वहाँ  पर  डीजल  और  किरासिन  आयल  को  लेकर  लोगों  में

 बड़ा  हाह्मकर  मत्रा  हुआ  लोग  हमारी  ओर  बड़ी  आशा  भरो  नज़र  से  देखरों  है  और  हम
 डनके  दुःख  को  अयर  कम  नही  कर  सक्रेगे  तो  कौत  करेगा  ?  इसलिये  इस  बात  पर  बहुत
 गंभीरता  से  सोचना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  गरीबों  को  छुता  है  ।

 कई  बरसों  से  कहा  जाता  है  कि  बिहार  में  बरौनी  रिफाइनरी  में  पेट्रो  केमिकल  काम्प्लेक्स

 बैठेगा  ।  जितने  भी  मंत्री  आते  हैं  वार-बार  आश्वासन  देते  हैँ  और  इन  आश्वासनों  के  बाबजूद  भी
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 बिहार  में  वह  पेट्रो  कैमिकल  काम्पलैक्स  आज  तक  नही  बंठा  मैं  यही  निवेदन  करूगा

 कि  इस  समस्या  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  भौर  विहार  में  पेट्रो  कैमिकल  इंडस्ट्री  बिठाने  का
 प्रयास  करना  चाहिए  ।

 एक  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कहीं  भी  वेहात  में  आप  चले  दूर-दूर  तक

 कोई  डीजल या  पेट्रोल  पम्प  नहीं  मिलता  सभी  सदस्यों  को  यह  अनुभव  होता  होगा  लोग  अपनी

 कांस्टीटुएन्सी  आते  हैं  रास्ते  में  ही  रुक  जाते  हैं  क्योकि  पेट्रोल  या  डीजल  पम्प  नहीं  मिलता
 फ़ीडम  फाइटठर  वार-विडो  अन  एम्पलायड  तथा  शिडयूल्ड  कास्ट  और  शिडयूल्ड  ट्राइग्ज  के  नाम

 पर  जिनको  एजेन्सी  मिलती  है  वह  थोथी  होती  है  उसके  पीछे  कोई  और  रहता  इस  लिए  में

 कहना  चाहता  हूं  कि  जो  सही  भादमी  है  उसको  एजेन्सी  मिले  नजदीक-नजदीक  स्थानों  पर  एजेंसी
 दी  जाये  जिससे  लोगों  को  तकलीफ  न  हो  ।

 शायद  आपको  अनुभव  हो  आपने  डीजल  में  किरासन  तेल  मिलते  हुए  सुना  होगा  लेकिन

 मैंने  अनुभव  किया  है  कि  लोग  डीजल  में  पानी  मिलाते  हैं  और  उसके  बाद  भी  उनकी  एजेन्सी  चालू

 रहती  है  ।

 मैंने  खुद  देखा  है  कि  लोग  पानी  मिला  देते  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  यह  समस्या  बड़ी
 गंभीर  इस  पर  गंभीरता  से  सोचना  चाहिये  ।

 गैस  निकालने  में  जितना  ज्यादा  खर्चा  होती  है  क्या  आपने  सोचना  है  कि  खर्चे  में  कटोती

 की  जा  सकती  है  मैं  देहरादून  में  गया  मुझ  वहां  पर  कहा  गया  कि  अगर  हमारे  पास

 कम्प्यूटर  आ  जाये  तो  हम  बहुत  आसानी  से  पता  लगा  सकते  हैं  तल  और  गेस  की  समस्या

 कहां  मिल  सकते  अमेरिका  से  क्‍या  बात  हुई  मुझ  पता  नहीं  है  लेक्नि  मेरा  निवेदन  हे  कि

 अगर  सुपर-कम्पयूटर  के  कारण  हमारा  काम  रुकता  है  तो  हमें  प्रयास  करना  चाहिए  कि

 कम्प्यूटर  जल्द  आ

 तेल  और  गैस  की  समस्या  बड़ी  गंभीर  है  और  इसने  हमारी  सारी  अर्थ-व्यवस्था  को

 झकझोर  दिया  है  ।  समय  आ  गया  है  कि  बहुत  ठंडे  दिमाग  से  बात  पर  सोचें  और  ज्यादा  से

 ज्यादा  तेल  और  गैस  की  खोज  यदि  तेल  और  गैस  मिले  तो  उसके  मूल्यों  में  कमी  कर  देनी

 चाहिये  क्योंकि  वह  हमारी  इकनामी  को  रिफ्लेक्ट  करेगा  और  गरीबों  को  भी  राहत  मिलेगी  ।

 धन्यवाद  ।

 क्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  सभापति  पेट्रोलियम  और  नेचुरल  गेस

 मंत्रालय  की  माँगों  का  मैं  समर्थन  करता  का  जो  काम  है  उसकी  तो  खुले  दिल

 से  तारीफ  करनी  चाहिए  ।  परन्तु  जिस  तेजी  से  इस  में  काम  होना  चाहिए  उसमें  कुछ  रुकावट  आई
 1974  से  हमने  इसके  काम  को  देखा  औ.एन.जी.सी  की  गलती  नहीं  गलती  है  हमारे

 यहां  प्लानिंग  की  ।  प्रापर  प्लानिंग  की  शुरू  से  ही  कमी  रही  है  और  मुझ  एसा  लगता  है  कि  आज

 भी  इस  मंत्रालय  में  प्लानिंग  की  कमी  है  क्योंकि  हमारे  यहां  गैस  निकल  जाती  है  लेकिन  गैंस  को
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 लेजाने  के  लिए  हमें  पाइप-लाइन  की  जरूरत  होगी  यह  हम  पहले  से  नहीं  सोचते  ।  गैस  निकल
 जाने  के  बाद  हम  उस  पर  विचार  करते  उसके  लिए  मार्केट  टेंडर  के  लिए  जाते  उसमें
 वर्षों  लग  जाते  है  भौर  करोड़ों  रुपये  की  गैस  को  जलाना  पड़ता  है  ।  यह  हमारा  राष्ट्रीय  नुकसान

 आज  भी  हम  को  बहुत  ज्यादा  जरूरत  है  गैस  और  तेल  की  परन्तु  आज  भी  जितनी  तेजी  से
 ओ.एन.जी.सी  काम  करना  चाहती  है  उतनी  तेजी  से  वह  काम  नहीं  कर  पा  रही  वह  इसलिए
 कि  उन्हे  डर  है  कि  हमारी  जो  गैस  निकलेगी  उस  गेंस  के  लिए  पाइप  लाईन  हमारे  पास  तैयार

 महीं  इसलिए  इसकी  तरफ  बहुत  ध्यान  देने  की जरूरत  इसके  लिए  एडवांस्ड  प्लानिंग
 होनी  चाहिए  ।  जिसके  उपर  हमारे  देश  की  एकोनामी  निर्भर  करती  है  उसको  इश्नोर  करने  से
 कंसे  काम  चलेगा  तो  सरकार  इस  पर  विशेष  ध्यान  देगी  यह  मेरा  निवेबन  है  ।

 दूसरी  एक  महत्वपूर्ण  वात  मैं  कहता  हूं  कि मान  लीजिए  जिसके  खेत  में  कुआ  खोदा  जाय
 उसको  कहा  जाय  कि  आपको  इसका  पानी  नहीं  पीने  दिया  जायगा  तो  उसको  केंसा  लगेगा  ।  आज

 महाराष्ट्र  के  बाम्बे  हाई  से  इतना  तेल  निकल  रहा  इतनी  गैस  निकल  रही  है  और  महाराष्ट्र  को

 हीं  जो  उसका  पिछड़ा  हुआ  इलाका  है  विदर्भ  का  वहां  पर  एक  फटिलाजर  पेट्रोकाम्पलेक्स  नहीं
 देना  उचित  नहीं  होगा  ।  इस  पर  पुतविचार  करने  की  आवश्यकता  के
 कारियों  से  मेंने  बातचीत  की  थी  ।

 3.53

 सहोदय  पीठासोम

 उन्होंने  मुझसे  यह  कहा  था  कि  हमें  कोई  नाराजी  नहीं  आज  भी  हम  क्‍या  कर  रहे  हैं

 पूरे  देश  का  नक्शा  लेकर  हम  बैठते  हैं  और  स्केल  पेंसिल  लेकर  बैठते  है  ।  जहां  से  भी  पौलिटिकल

 प्रेशर  हमारे  पास  जिस  तरह  से  आता  है  उसके  अनुसार  हम  रबर  से  पुरानी  लकीर  को  मिटाकर

 दूसरी  लकीर  खींच  देते  ऐसा  तो  नहीं  होना  जहाँ  की  जायज  मांग  है  उसके  ऊपर

 ध्यान  देना  चाहिए  ।  मैं  यह  कहता  हूं  कि  विदर्भ  में  यदि  एक  फटिलाइजर  यूनिट  लगाते  हैं  जो

 कि  एक  पिछड़ा  हुआ  इलाका  है  तो  उससे  छत्तीसगढ़  महाकौशल  और  विदर्भ  के  पूरे  किसानों  का

 ओर  महाकौशल  के  किसानों  का  भला  होगा  ।  इस  पर  मंत्री  महोदय  को  श्वास  तौर  से  ध्यान

 दंना

 गैस  की  तो  बहुत  ही  कमी  नागपुर  ज॑से  शहर  का  ही  मैं  उदाहरण  देता  हूं  ।  नागपुर
 के  अन्दर  करीब  एक  लाख  कनेक्शन  दिए  गये  हैं  परन्तु  आज  भी  40  हजार  लोग  लाइन  लगाए

 हुए  बड़े  उनको  गैस  कनेक्शन  नहीं  मिला  है  और  वे  सारे  साधारण  मध्यम  वर्गीय  परिवार  हैं  ।

 तो  गैस  किस  तरह  से  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  मिल  सके  इस  बात  पर  आपको  ध्यान  देना

 मैंने  मंत्री  जी  से  प्रश्न  किया  तो  हमें  उत्तर  यह  मिला  कि  हमारे  यहां  बाटलिंग  प्लान्ट

 की  कमी  तो  आप  क्यों  नहीं  वार  फुटिंग  पर  वाटलिग  प्लांट  की  व्यवस्था  करते  ?  आपके  पास

 गैस  है  जो  गैस  आपको  जलानी  पड़ती  बह  गैस  लोगों  तक  नहीं  पहुँच  सकती  ।  यह  एक

 डिफ  कटिव  प्लानिंग  की  वजह  से  ऐसा  हो  रहा  आपको  वार  फुटिंग  पर  वाटलिग  प्लांट  ज्यादा

 से  ज्यादा  बनाना  चाहिए  और  वह  वनाकर  जन-साधारण  की  तथा  मध्यम  वर्ग  की  जो  ईंधन  की

 कमी  है  उसे  दूर  करना  चाहिए  ।
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 बनव्रारीलाल

 अभी  पूर्व  वक्‍साओं  ने  केरोसिन  के  बारे  में  कहा  ।  डीजन  और  केरोसिन  के  मिलावट  की

 बीमारी  को  तो  आपको  अवश्य  ही  दूर  करना  सरकार  एकदम  निरीह  होकर  देख  नहीं
 सकती  ।  आप  दंखते  हैं  कि  आसाम  में  टैकों  के  टैंक  केरोसिन  के  आकर  डीजल  में  मिलाए  जाते  हैं  ।

 उससे  ईधन  खराब  होता  सरकार  के  पास  शिकायतें  आती  हैं  भौर  सरकार  कुछ  नही  करती  है  ।

 इस  पर  भी  सरकार  को  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहे  आप  रंग  मिलाएं  या  कोई  भी

 टैक्नोलोंजी  हासिल  करें  या  भावों  में  ऐसा  तालमेल  मिलाए  जिससे  डोजल  में  केरोसिन  न  मिलाया

 जा  गांवों  की  क्या  हालत  है  कि  वहां  केरोसिन  मिलता  नहीं  इतना  केरोसिन  आपके

 यहां  से  जाता  सरकारी  पब्लिक  डिस्ट्रब्यूशन  सिस्टम  होने  के  बाबजूद  भी  क्षगड़ें  होते  ब्लैक

 में  मिलता  है  बाद  में  हाकर  पकड़ा  जाता  है  तो  दूसरे  दिव  बेचना  बन्द  कर  देता  गरीब  को

 केरोसित  सही  भाव  पर  पूरे  देश  में  नहीं  मिलता  ग्रह  मेरा  दावा  हैं  इसलिए  इस  बारे  में  आप

 को  कदम  डुठाना  होगा  ।

 में  काफी  प्रगति  हुई  पहले  30-35  रिग्स  चलती  थी  अद  60  रिग्स

 चलती  हैं  जोर  1990  के  अन्दर  हमारा  देश  सैल्फ  सफिशियेन्ट  हो  ऐसा  हम  मानकर

 अलते  हैं  परन्तु  इसमें  आपको  दक्षता  के  साथ  काम  करना  जो  भी  इन्फ्रास्ट्रक्चर  उनके  लिए
 जरूरो  हैं  वह  आपको  तैयार  कर  देना  चाहिए  जिससे  आगे  के  काम  में  रुकावट  न  आए  ।  आपकी

 योजना  है  कि  1990  तक  दो  सौ  रिग्स  बम्बई-हाई  में  इसके  लिए  जितनी  भी  रिसोसेंज  है
 उनको  टेप  करना  बे-आफ-यंगाल  में  यदि  आप  देखें  को  वहां  भी  काफी  तेल  की  उपलब्धता

 जिस  प्रकार  आपको  बन्बई-हाई  में  तेज  मिला  उसी  प्रकार
 बंगाल

 की  खाड़ी  में  श्री  भापको

 तेल  मिलेगा  ।  इसका  भी  आपको  झछयाल  करना  चाहिए  ।।  मैं  तो  मह  कहता  हूं  कि  जहां  पर  गरम

 पानी  के  झरने  हैं  जैसा  कि  हमारा  अनुभव  है  वहां  पर  तेल  जरूर  मिलता  है  विदर्भ  में  विकलदारा

 रेलवे  स्टेशन  है  वहां  पर  गरम  पानी  के  झरने  हैं  इसो  प्रकार  अकोला  में  भी  है  यदि  आप  यहां
 मालम  करेंगे  तो  आपको  ज्यादा  तेल  मिल  सकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मेंने  जो  सुझाव  दिये  हैं  उन  पर  आप  विशेष  ध्यान  देंगे  ।  इतना  कहकर
 में  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्री  जिज्थ  कुमार  यावब  :  उपाध्यक्ष  सबसे  ताज्जुब  की  वात  यह  है  कि
 लोकसभा  के  पिछले  सजञ्ञ  सें  खरकार  ने  नई  आधिक  नीति  का  एलाम  किया  था  जिसमें  इस  बात
 की  चर्चा  की  गई  थी  कि  आम  जनता  पर  जो  ठेंक्सों  का  बोझ  हैं  उसको  घटाने  का  प्रयास  किया
 जायेगा  ।  लेकिन  चन्द  महीने  भी  नहीं  गुजखरे  सरकार  ने  तेज  और  तेल  से  उत्पादित  वस्तुओं  के

 दाम  बढ़ा  कर  उन्होंने  ख़िस  नीति  की  घोषणा  की  थी  उसका  खुद  ही  उल्लघन  किया  ।  इसके  पहले
 जब  तेल  या  डीजल  का  दाम  बढ़ता  था  तो  सरकार  कहती  थी  कि  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इसकी
 कीमत  बड़  रही  है  भौर  अपनी  कीमत  बढ़ाएं  ओर  औघषित्य  पर  प्रकाश  डालते  कहते  थे  कि

 हमारे  लिए  मजबूरी  है  लेकिन  अभी  तो  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इन  चीमों  के  दाभों  में  कमी  आ

 रही  है  ।
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 3.50

 सहोदव  पीडासोन  हुए
 ]'

 तेल  डीजल  केरोसिन  तेल  और  गैस  इन  चीजों  के  दामों  में  भारी  बढोतरी  की  गई

 हमारे  तमाम  माननीय  सदस्यों  ने  दामों  की  बढ़ती  पर  विरोध  जाहिर  किया  कुछ  लोगों  ने

 यह  भी  कहा  है  कि  विरोधी.पार्टी  के लोग  इसको  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  या  करेंगे  ।  में  आपको  बताना

 चाहता  हूं  कि  विरोधी  पार्टियों  न ेभारत  बन्द  का  नारा  दिया  लेकिन  अबकी  बार  का  भारत

 बन्द  अपने  आप  में  एक  ऐतिहासिक  बन्द  यह  ठीक  है  कि  विरोधी  पार्टियों  को  श्रेय  मिला

 लेकिन  विरोधी  पार्टियों  ने  जो  नारा  दिया  उसमें  जितनी  मेहनत  पहले  विरोधी  पार्टियों  को  करनी

 पड़ती  उतनी  मेहनत  अबकी  आर  नहीं  करनी  पड़ी  स्वयं  ही  आम  जनता  व्यापक  रूप  मैं  सरकार

 की  इस  नीति  के  खिलाफ  बाजार  में  खडी  हो  गई  ओर  मेदान  में  चली  आई  ।  यद्द  इस  बात  को

 बतातः  '
 है  कि  सरकार  जो  चीजों  के  दाम  खास  तौर  पर  वे  चीजें  जो  आम  जनता  से  सरोकार

 रखती  हैं  चाहे  किसान  हों  चाहे  खेत  मजदूर  हों  बढ़ाए  हैं  इसका  काफी  गहरा  असर  हिन्दुस्तान  की

 जनता  पर  पड़ा  है  लोगों  ने  सरकार  के  इस  कदम  का  तीब़  विरोध  किया  है  ओर  .  सरकार  के  इस

 एक्शन  के  खिलाफ  उठ  खड़ीं  हुई  है  ।

 4.00

 मैं  इसको  एक  चेतावनी  के  रूप  मैं  लेता  हूं  और  सरकार  को  भी  इसको  इस  रूप  में  लेना

 चाहिए  और  अगर  सरकार  ने  इसकी  इस  रूप  में  नहीं  लिया  तो  निश्चय  ही  आगे  आने
 बाले  बिनों

 में  जनता  और  भी  ज्यादा  तीत्र  विरोध  में  उठ  खड़ी  होगी  और  जनता  दुःख  औंर  तकलीफ  में  रहेगी

 तो  हम  जनता  का  समर्थन  करेंगे  ५

 आपका  भाषण  समाप्त  होगा  या  नहीं  ?

 श्री  कुमार  यादव  :  घंटी  बज  गई  इस  लिए  मैं  बैठ  गया  ।  अभी  तो  मैंने  इन्ट्रोडक्शन

 ही  दिया
 ह

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  !  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपको  अभी  लगातार  बोलना  है  ?
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 4.01

 मियम  193  के  अधोन  चर्चा

 16  भार्च  1986  को  तिहाड़  जेल  से  कंबियों  को  निकल  भागने  के  बारे  में  चर्चा

 .  अनुवाद |

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  लेगें  ।  प्रो०  मधुदंडवते  चर्चा

 आरम्भ  करेगें  ।

 प्रो०  सध्‌  दंडबते  अध्यक्ष  तिहाड़  जेल  से  चाल्स  शोभराज  सहित  छः

 कैदियों  के  भाग  जाने  के  प्रश्न  पर  मैंने  17  मार्च  को  एक  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 आपसे  अनुमति  मांगी  थी  ।  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  किया  गया  यह  प्रयास

 सारहीन  नहीं  अपितु  मैंने  यह  महसूस  किया  है  कि  तिहाड़  जेल  में  पूरी  सुरक्षा  व्यवस्था  तथा

 पूरा  जेल  प्रशासन  एका  एक  ढह  गया  था  और  यह  सरकार  की  एक  भारी  असफलता

 मैंने  आपको  यह  भी  बताया  था  कि  मेरे  सम्मानित  साथी  स्वर्गीय  बेरिस्टर  नाथ
 जो  संयोगवश  इसी  निर्वाचन-दक्षेत्र  से  चुने  गए  थे  जिसका  में  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  ।  19

 नवम्बर  1963  मशहूर  तस्कर  डेनियल  वालकोट  के  निकल  भागने  को  रोकने  में  सरकार  की

 असफलता  पर  स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  अध्यक्ष  से  अनुमति  मांगी  स्थगन

 प्रस्ताव  की  स्वीकृति  दे  दी  गई  थी  उस  स्थगन  प्रस्ताव  की  विशेषता  यह  थी  कि  स्थगन  प्रस्ताव

 की  स्वीकृति  दिये  जाने  पर  सत्तारूढ़  दल  के  किसी  सदस्य  ने  कोई  आपत्ति  नहीं  की  ।  व्यवधान

 परिणामस्वरूप  स्थगन  प्रस्ताव  पर  विस्तार  चर्चा  हुई  थी  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अब  मैं  उससे  अधिक  बिस्तार  से  चर्चा  कराने  जा  रहा  हूं  ।

 क्योंकि  आपके  पास  बहुत  अधिक  तथ्य  होंगे  ।

 प्रो०  सध्‌  दंडवते  :  मैं  अपनी  बात  पर  आ  ही  रहा  यह  पूरा  सदन  इस  बात

 पर  आपका  आभारी  है  कि  हांलाकि  आपने  स्थगन  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करना  ठीक  नहीं  समझा

 परन्तु  आपने  मंत्री  जी  को  दो  बजे  इस  विषय  पर  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहा  जब  मैंने  उस  पर

 चर्चा  के  लिए  नोटिस  दिया  था  तो  आपने  तुरन्त  अगले  दिन  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  था

 परन्तु  पटना  क्रांति  कार्य  क ेकारण  कल  में  उपस्थित  नहीं  हुआ  था  ।  मुझे  वहां  जाना  हीं  था  ।

 जब  मैं  क्रांति  का  नाम  लेता  हूं  तो  इससे  अधिक  भयभीत  मत  होइए  ।  यदि  आप

 क्रांति  के  नाम  से  ही  इतना  अधिक  घवराते  हैं  तो  क्रांति  हो  गयी  तो  फिर  क्‍या  होगा  ।  ,

 श्री  सोसनाथ  जटर्जो  :  वे  वहां  नहीं  रहेंगे  ।

 )

 प्रो०  वडंवते  :  मुझे  खुशी  है  कि आपने  नियम  193  के  अन्‍न्तंगत  चर्चा  के  लिए  इसे
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 तुरन्त  स्वीकृति  क्‍योंकि  आप  भो  यह  समझ  गये  थे  कि  यह  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  का
 मामला  है  और  इसलिए  इस  पर  नियम  193  के  अम्तंगत  तुरन्त  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 गृह  राज्य  मंत्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  नया  कार्य  भार  ग्रहण  करने  के  बाद  उनकी
 जिम्मेदार  कैदियों  के  भागने  के  बारे  में  बात  करनी  एक  बहुत  ही  संक्षिप्त  बकतव्य  में-हमारे
 गृह  राज्य  मंत्री  अपनी  संक्षिप्तता  के  लिए  प्रसिद्ध  हैं-उन्होंने  एक  तथ्यात्मक  बिवरण  दिया  है
 कि  उस  दिन  2.50  बजे  जेल  अधीक्षक  को  सूचित  किया  गया  था  कि  इस  तरह  घटना  हो  गई
 थी  ।  इतने  लोग  भाग  गये  थे  ।  इसके  बाद  इन्होंने  कहा  कि  इतने  अप्लिक  लोगों  को  मादक  द्रव्य

 खिला  दिया  गयां  था  उसके  परिणामस्वरूप  वे  अधंचेतन  अवस्था  में  थे  ।  इसके  बाद  उन्होंने  कहा  कि

 जेल  अधिकारियों  को  निलबित  कर  दिया  गया  है  ।  पुलिस  ने  एक  मामला  दर्ज  कर  दिया

 और  हमेशा  की  तरह  जैसा  कि  कोई  नौकरशाह  करता  मंत्री  जी  ने  कार्य  किया  उन्होंने
 बताया  है  कि  उपराज्यपाल  मामले  की  जांच  के  लिए  प्रशासन  के  वरिष्ठ  अधिकारी  को  आदेश

 दे  चुके  हैं  ।

 मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  बातें  किस  तरह  से  मेल  खाती  हैं  मुझे  बताया  घया  है

 हांलाकि  यह  गलत  भी  हो  सकता  इन  कैदियों  के  भागने  के  केवल  दो  दिन  पहले  ही  श्री  भण्ण

 नेहरू  और  दिल्ली  के  उप  राज्यपाल  ने  इस  जेल  का  दोरा  किया  था

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  मैं  माननीय  मंत्री  का  खण्डन

 नहीं  करना  चाहता  परन्तु  मैं  वहां  एक  महीने  पहले  गया  मैं  आशा  करता  हुं  कि  मुझे
 माननीय  सदस्य  की  बात  फिर  सही  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  श्री  अरुण  नेहरू  पूरी  तरह  से  सज्जन  पुरुष  वह  जब  जेल  जाते  हैं  तो

 बहन  तो  सत्याग्रही  के  रूप  में  जाते  हैं  और  नहीं  भागने  की  प्रक्रिया  को  भतिम  रूप  देने  के  लिए

 जाते  वह  वहाँ  अपने  आम  दिन-प्रतिदिन  के  काये  के  सम्बन्ध  में  गये  मैं  यह  नहीं  कह

 रहा  हूं  कि  वहां  कैदियों  के  भागने  की  योजना  को  भतिम  रूप  देने  के लिए  गए  थे  ।

 क्री  सोमनाथ  च्टर्जो  :  उसको  और  सरल  बनाने  के  लिए  ।

 प्रो०  मध  दंडवतें  :  महोदय  इसके  हमें  पता  चलता  है  कि  उनका  एक  साथी

 समपंण  कर  चुका  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दो  ।

 प्रो०  सध्‌  बंडबते  :  उसके  एक  और  ने  किया  मैं  माननीय  मंत्री
 से

 जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  हम  आत्मसमपंण  के  परिणामस्वरूप  जेल  में  बनाये  गये  पूरे  षडयंत्र  के  बारे  में  कोई  विशेष

 सुराग  उन्हें  मिल  सका  है  ।  |

 सबसे  पहले  मैं  इस  विशेष  मामले  की  पृष्ठभूमि  और  इस  अ  न्तर्राष्ट्रीय  अपराधी

 शोभराज  की  पृष्ठभूमि  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  अपराधी  है  जिसकी

 तलाश  इन्टरपोल  को  वह  भारतीय  पुलिस  में  ही  विद्यात  नहीं  है  बल्कि  चरित्र  में  भी  वह
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 मधु  दंडबते

 अन्तर्राष्ट्रीय  इसका  अपराध  इस  किस्म  का  इटरपोल  के  उसकी  जरूरत  सबसे  अधिक
 दिलचस्प  बात  यह  है  कि  थाइलेंड  में  पहले  से  ही  शोमराज  को  मृत्यु  दण्ड  का  सामना  करना  है  और

 चूकि  वह  भारत  में  था  इसलिए  इसके  प्रत्यापणं  के  आदेश  मुख्य  मेट्रोपोलिटेन  दिल्ली  द्वारा
 जारी  किए  जा  चुके  हैं  ओर  उच्च  न्यायालय  ने  उसकी  पुष्टि  कर  दी  अतः  आयात  और  निर्यात
 की  तूती  के  इन  दिनों  में  रूप  से  उसे  बाहर  भेज  दिया  जाना  चाहिए  परस्तु  दुर्भाग्यवंश  21
 वों  सदी  की  ओर  बढ़ने  की  हमारी  उत्सुकता  के  कारण  हम  निर्यात  की  अपेक्षा  आयात  पर
 जोर  दे  रहे  मुझे  पता  चला  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  भारत  सरकार  में  किसी  नौकरशाह
 ने--इस  फाइल  को  एक  वर्ष  तक  रखे  रखा  जिसके  परिणामस्वरूप  यह  कभी  भी  थाइलैंड  नहीं
 भेजा  अन्यथाਂ  आप  तिहाड़  जेल  में  कई  मुसीवतों  से  बच  सकते  थे  और  ये

 अधिकारी  निलंबित  नहीं  हुए  होते  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  जब  मुख्य  मेट्रोपोलिटेन  विल्‍ली  ने  उसके  प्रत्यापंण  के

 आदेश  जारी  कर  दिए  थे.और  पुष्टि  उच्च  न्यायालय  ने  कर  दी  थी  तो  इसका  क्या  कारण
 था  कि  पूरे  एक  वर्ष  तक  इस  आदेश  को  बिल्कुल  भी  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ।  यह  बहुत  गम्भीर

 चूक  और  वास्तव  में  उच्च  न्यायालय  ने  यह  महसूस  किया  होगा  कि  सरकार  ने  उच्च  न्यायालय

 का  अपमान  किया  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  विशेष  आदेश  का  पालन  क्‍यों  नहीं  किया

 गया  ।

 मैं  सदन  के  सामने  एक  और  दिलचस्प  सूचना  पेश  करना  चाहता  हूं  ।  इस  व्यक्ति  का  चरित्र

 संदिग्ध  है  और  जेल  से  भागने  के  लिए  उसके  पास  कई  कारण  यह्द  वही  अन्तर्राष्ट्रीय
 अपराधी  शोभराज  है  जिसे  वस्तुतः  1972  में  एक  अस्पताल  में  रखा  गया  था  और  वह  अस्पताल

 से  भाग  गया  था  ।  उस  समय  वह  नेपाल  के  रास्ते  से  यूरोप  जा  सका  था  ।  यह
 शोभराज  की  पिछली  प्रृष्ठभूमि  मैं  मांनयीय  मंत्री  से  एक  और  बात  की  जानकारी  चाहता  हूं
 पिछले  दिनों  मैं  दो  महत्वपूर्ण  ध्यानाकर्षण  प्रस्तावों  के  तोटिस  दे  चुका  हूं  परन्तु  कभी  तो  क्योंकि

 आपके  पास  इस  तरह  के  मामलों  को  लेकर  भते  हैं'“मैं  आपको  दोष  नहीं  द्वेता  हूं  क्योंकि

 अविलम्बीय  लोक  महत्व  के  की  असफलताओं  के  अनेक  मामले  -  होते  हैं  ओर  कठिनाई  यह

 होती  है  कि  आप  किसका  चुनाव  करें  ।  इसलिए  जब  मैंने  बहुत  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  दो  ध्यानाकर्षण

 प्रस्तावों  के नोटिस  दिए  थे  तो  उसमें  से  एक  उसी  शोभराज  सै  संबंधित  उसने  जेल  के

 कारियों  को  धमकी  दी  थी  कि  यदि  उन्होंने  उसे  जेल  में  पर्याप्त  छूट  नहीं  दी  और  उसकी  आजादी

 पर  प्रतिबंधन  लगामा  तथा  उसकी  सुविधाओं  पर  नियंत्रण  किया  तो  वह  जेल  में  उनके  भ्रष्टाचार

 था  भंडाफोड़  करने  में  नही  हिचकिचाएगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सभी  साधनों  में  सवसे  अधिक

 ताकतवार  ब्लैकमेलिंग  का  साधन  है  और  इसने  इतनी  चालाकी  के  साथ  उपयोग  किया  तथा  जेल  के

 अधिकारियों  को  धमकी  दी  ।  यह  खुला  राज  जेल  में  प्रत्येक  को  मालूम  है  और  उन  लोगों  को

 भी  मालूम  हैं  जो  राजनीति  गतिविधियों  के  परिणामस्वरूप  जेल  के  भीतर  जाते  हैं  कि  जहां  तक

 शोभराज  का  संबंध  है  वह  उस  विशेष  जेल  में  इस  तरह  से  रहता  था  जैसे  कि  पांच  तारा  होटल  में

 हों  ।  सब  प्रकार  की  सुविधा  उपलब्ध  जो  भोजन  हमें  नहीं  मिल  पाता  वह  सभी  प्रकार  का

 भोजन  उसे  मिल  जाता  केवल  उन्हीं  अवसरों  पर  हमें  पाँच  सितारों  होटल  का  भोजन  प्राप्त  हो

 पाता  जब  आप  सम्मानीय  व्यक्तियों  को  भोज  के  लिये  आमन्त्रित  करते  अन्यथा  हमें  बेसा  भोजन
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 नहीं  मिल  पाता  किन्तु  उसी  विशेष  नगर  के  कुछ  आलीशान  होटलों  और  जलपान  गृहों  से  आने
 बाले  पाँच-सितारों  होटलों  के भोजन  पर  उसका  एकाधिकार  उसने  सभी  प्रकार  के  आरामदायक

 बस्तुओं  ओर  विलासितापूर्ण  जीवन  जीने  का  प्रबंध  कर  लिया  है  क्यों  कि  वह  जेल  के  अधिकारियों
 को  ब्लेक  मेल  करता  है  तथा  उनसे  कहता  है  कि  यदि  वे  लोग  वे  सब  सुविधायें  प्रदान  नहीं
 तो  वह  उनका  भांडा  फोड़  देगा  ।  इसीलिये  तो  रक्षा  विभाग  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  सेवाओं  में  केवल
 अरित्रवान  व्यक्ति  ही  नियुक्त  किये  जाते  है  किन्तु  उनके  चरित्र  में  कोई  कमी  होगी  तो  वे  भ्रष्टाचार
 करेंगे  ओर  कोई  विदेशी  जासूस  भी  उन्हें  ब्लेक  मेल  कर  सकता  है  ओर  उनसे  कह  सकता
 बाज  हमारी  बात  नहीं  मानेंगे  तो  हम  भ्रष्टाचार  की  पोल  खोल  देंगेਂ  मुझे  खुशी  है  कि  रक्षा
 मंत्रालय  के  कामिकों

 का
 चयन  करते  समय  हमारे  रक्षा  मंत्री  बड़ी  बरतते  रक्षा

 विभाग  इस  बात  का  ध्यान  रखता  है  चरित्र  में  कमी  वाले  व्यक्ति  संवेदनशील  पदों  पर  नियुक्त  भ
 किये  जायें  क्योंकि  ऐसे  व्यक्ति  जासूसी  के  कार्यों  के  प्रति  असुरक्षित  हो  सकते  हैं  ।  तिहाड़
 जेल  ब्लेकमेल  का  शिकार  होता  रहा

 मैं  चाहता  हूं  मंत्री  महोदय  इंडियन  एक्सप्रंस  में  जो  कुछ  आय  प्रकाशित  हुआ  उसे  या  तो
 स्‍्वोकार  करें  अथवा  इनकार  इ'डियन  एक्सप्रंस  में  आज  मुख्य  पृष्ठ  पर  हैड  ए  मीटिंग

 विद  जेल  टाप  ब्रासਂ  शीर्षक  के  अधीन  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ।

 समाचार  पत्र  में  यह  समाचार  विस्तार  पूवंक  छपा  यह  एक  काल्पनिक  उड़ान  भी  हो  सकती  है  ।

 किसी  राजनीतिज्ञ  के  लिये  यह  कहना  बहुत  ही  सरल  होता  है  कि  संमाचार  पत्र  तथ्यों  को

 मरोड  कर  प्रस्तुत  कर  रहे  और  मामला  समाप्त  हो  जाता  किन्तु  वे  माननीय  मंत्री  महोदय
 से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  समाचारपत्र  में  जो  मोटी-मोटी  खबरों  में  छपा  उसके  आधार  पर

 क्या  यह  सच  है  कि  भागने  से  पहले  शोभराज  की  तिहाड़  जेल  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  से  दो  घंटे

 तक  बैठक  हुई  थी  |  क्या  यह  सच  है  कि  वह  बेठक  जेल  के  खण्ड  संख्या  एक  में  हुई  थी  और  शोभराज

 को  जेल  के  खण्ड  3  से  11.00  बजे  प्रातः  बुलाया  गया  था  ।  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  जेल  के  शी्ष॑स्थ

 अधिफारियों  के  साथ  यह  बैठक  11.00  बजे  से  12.00  बजे  दोपहर  तक  एक  घंटे  तक  चलो

 थी  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  मूल्य  सन  एक  घंटे  के  जब  शोभराज  जेल  के

 शीर्षस्थ  प्राधिकारियों  के साथ  बात-चीत  और  सलाह-मशवरा  कर  रहा  तब  उसने  कई  बार  उस

 खण्ड  के  टेलीफोन  से  बात  की  एक  वही  खण्ड  ऐसा  जहाँ  टेलीफोन  लगा  हुआ  थोड़े

 थोड़े  समय  के  बाद  बहु  टेलीफोन  कर  रहा  था  और  कुछ  संदेश  दे  रहा  क्‍या  यह  सच  अथवा

 नहीं  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जेल  के  शीष॑स्थ  अधिकारियों  क ेसाथ  एक  घंटे  तक  समझौता  या

 बात-चीत  करके  जब  वह  तब  फलों  और  मिठाइयों  पार्सल  आया  था  भौर  उसे  उनमें

 बाँटना  शुरू  कर  दिया  था  ?  उसका  पहला  शिकार  एक  कम्पाउन्डर  हुआ  ।  कम्पाउन्हर

 से  आशा  की  जाती  है  बह  दूसरों  को  दवाइयाँ  दे  और  उनको  स्वास्थ्य  अच्छा  रक्ले  ।  वह  बदले  की

 भावना  वाला  कम्पाउंडर  था  ।,

 हिग्दी

 अध्यक्ष  सहोदय  :  वरना  यह  चौज  नहीं  होती  पर  फभी  कभी  उल्टी  गंगा  बहती  है  ।

 प्रो०  दंडबते  :  हमारी  यही  शिकायत  है  कि  इस  देश  में  गंगा  डल्टी  बहने  लगी  है  ।
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 ]

 उस  कम्पाउंडर  का  नाम  क्रांती  था  ।

 जे

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  नाम  तो  जरूर  चेंज  करा  दो  ।

 मध्‌  वण्डबते  :  यदि  कोई  किसी  व्यक्ति  का  नाम  क़ांती  सुनता  है  तो  वह  परेशानी  का

 अनुभव  करता  वह  कम्पाउडर  पहला  शिकार  हुआ  और  वह  बेहोश  हो  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  इंडियन  एक्सप्र॑स  के  प्रमुख  कालम  में  ये  सब  जो  तथ्य  प्रकाशित  किये  गये  वे  सही
 हैं  अथवा  नहीं  ।  मैं  कार्य  प्रणाली  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहूंगा  और  यह  भी  अत्यधिक

 पूणं  है  ।  जब  हम  इसकी  बात  करते  तो  शोभराज  तथा  उसके  साथियों  ने  जो  कार्य  प्रणाली

 अपनायी  वह  बहुत  महत्वपूर्ण  जिस  दिन  यह्‌  अपराध  किया  गया  उस  दिन  रविवार  था

 शोभराज  और  उसके  साथियों  के  भागने  की  पूरी  कहानी  पड़कर  मुझ  फिल्म  की  कई  कहानियां
 याद  आ  गईं  ।  उनके  एक  है  दी  ग्रेटे  इस्केप  जिसमें  युद्ध  बंदी  बच  निकलते  किन्तु  वे  हजारों  की

 संख्या  में  थे  और  एक  अहाते  से  निकल  भागना  उनके  लिए  आसान  न  ऐसी  अनेक  फिल्में
 तथा  रोमांचित  करने  वाली  घटनायें  हैं  जिसमें  हत्यायें  होती  है और  लोग  भाग  जाते  हैं  भादि  आदि  ।

 जब  हम  ऐसी  फिल्‍म  देखते  है  तो  हम  कहते  कैसा  डायरेक्टर  उसमें  वास्तविकता  की  समझ

 ही  नही  क्‍या  आपने  वास्तव  में  ऐसी  घटना  कभी  देखी  है  ?  यह  तो  केवल  एक  कलात्मक
 कल्पना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किन्तु  यहां  है  ।

 प्रो०  दंडवते  :  किन्तु  मुझ्त  जैसे  लोग  ऐसी  फिल्म  देखते  उन्हें  जो  मनगढन्त  कहानी
 लगती  है  किन्तु  जब  वे  आज  की  वास्तविकता  देखते  हैं  तो  वे  महसूस  करते  हैं  कि  उस  काल्पनिक
 कहानी  में  इससे  अधिक  सत्यता  है  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  फिल्‍म  बना  सकते  हैं  ।

 ]

 प्रो०  दंडवते  :  उस  फिल्‍म  का  निदेशन  गृह  मंत्री  को  करना  होगा  ।

 पुनः  इस  घटना  पर  ध्यान  दीजिए  ।  उस  दिन  रविबारं  था  जब  श्री  राबटे  ये  फल  और

 ग्रीषधियाँ  एक  कार  में  लेकर  जेल  के  अन्दर  आये  थे  ।  उसने  3  नम्बर  गेट  पर  कार  रोकी  किन्तु
 उससे  किसी  ने  यह  नहीं  पूछा  कि  आप  कार  क्‍यों  लाये  उनसे  किसी  ने  यह  नहीं  कहा  कि

 आज  रविवार  है  और  आज  किसी  को  अनुमति  नहीं  मिलेगी  ।  रविवार  अपराध

 स्वीकारोक्ति  का  दिन  होता  है  किन्तु  इस  व्यक्तित  ने  कोई  स्वीकारोक्ति  नहीं  उसने  केवल
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 इतना  किया  कि  उसने  कार  रोकी  और  उसमें  से  फल  और  ओऔषधियां  उसने  कहा  कि  ये
 सब  बांदने  के  लिए  ओर  मानों  वह  आदेश  जेल  मुख्यालय  का  हो  उसे  जेलरों  ने  भली  भांति
 कार्यान्वित  किया  ।

 जैसा  कि  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  श्री  रॉबंट  को  इसलिए  नही  रोका  गया  था
 कि  पहली  बार  ही  तो  जेल  पर  नहीं  आया  था  ।  यह  कहा  गया  है  कि  वह  अक्सर  जेल  आाया  करता

 गहरा  संम्बन्ध  होने  पर  कभी  कभी  घृणा  पैदा  होती  है  ।  किन्तु  इस  मामले  में  संबंध  बढ़ने  के
 साथ  प्रंम  भी  बढ़ता  गया  ।  इसलिए  उसे  उन  सभी  पैकेटों  को  कार  से  उतारने  की  अनुमति  दे  दी

 गई  थी  ओर
 वे

 पैकेट  सुपर्द  कर  दिये  गये  तथा  बाँट  दिये  गये  ।  चू  कि  उनके  बारे  में  यह  अनुमान
 है  कि  उनमें  कुछ  नशीली  औषधियां  भोजन  के  साथ  जिन्होंने  उनका  सेवन  किया  वे  सब

 अधं-मूच्छित  हो  गये  ।

 हममें  से  अनेक  अपराधी  के  रूप  में  अपितु  राजनैतिक  कंदी  के  रूप  में  जेल  में

 रह  चुके  एक  राजनैतिक  कैदी  होने  के  वाबजूद  हमारे  दर्शकों  और  रिश्तेदारों  को  रविबार  को

 हमसे  मिलने  की  अनुमति  नहीं  किसी  के  लिए  कोई  छूट  नहीं  थी  ।  मंत्री  क्‍या  यह
 सच  कि  किसी  भी  जेल  में  रविबार  को  किसी  भी  बाहरी  व्यक्तित  को  मिलने  की  अनुमति  नहीं
 दी  जाती  है  ?  मैं  उसकी  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  जो  कुछ  भापात  स्थिति  के  दोरान  हुआ

 किन्तु  हमेशा  ऐसा  होता  रहा  हमने  अंग्रेजों  के  भारती  जेल  और  पुतंगालियों  के  जेल  देखें

 हमने  कहीं  भी  ऐसा  नहीं  देखा  कि  रविबार  के  दिन  दर्शकों  और  रिश्तेदारों  को  जेल  में  प्रवेश

 करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदंय  :  मुझे  भी  पसेनल  एक्सपीरियंस  है  ।

 लिनुवाद  |

 प्रोਂ  मध  बंडवते  :  आप  ठीक  कहते  हैं  ।  महोदय  आपके  अनुभव  को  इस  सभा  में  एक
 के  रूप  में  लिखा  जाना  जहां  तक  इस  पहलू  का  संबंध  वास्तविकता  यह  है

 जैसा  कि  आपका  अनुभव  है  कि  जिस  प्रकार  रविवार  को  आपके  रिश्तेदारों  को  जेल  में  प्रवेश  करने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  उसी  प्रकार  आप  वे  आनन्द  भी  नहीं  ले  सकें  जो  शोभराज  ले  सका

 इस  पक्ष  में  भी  प्रशासन  असफल  रहा

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  क्या  यह  संभव  नहीं  है  कि  इस  समूची  घटना  में  जेल  प्राधिकारी

 भी  षडयंत्र  में  सम्मिलित  थे  |  दो  प्रकार  की  संभावनायें  एक  संभावना  तो  यह  है  कि  वास्तव

 जेल  के  इन  अधीक्षकों  आदि  ने  नशीली  औषधि  का  सेवन  करा  दिया  गया

 हो  और  वे  बेहोश  हो  गये  हों  दूसरी  संभावना  यह  है  कि  वे  लोन  बेहोश  होने  का  बहाना  कर  रहे

 हों  तो  किन्तु  उन्हें  इस  बात  का  अधिक  ज्ञान  हो  कि  वे  क्‍या  कर  रहे  हैं  और  हो  सकता  है  कि  यह

 बात  को  छिपाने  का  एक  बहाना  हो  |  यह  मेरे  मस्तिक  में  उपजी  शंका  नहीं  इसका  श्रेय  में

 सरकार  के  गुप्तचर  विभाग  को  देता  हूं  जिसने  स्वयं  भी  यह  आशंका  व्यक्त  की  है  कि  इस
 प्रकार

 की

 अद्व  चेतना  एक  दिखाना  मात्र  हो  सकती  है  और  इसलिए  उन्होंने  कुछ  अधिकारियों  पर  इन  कंदियों
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 मधु  दंडवते  |

 के  साथ  षडयन्त्र  में  शामिल  होने  का  आरोप  लगाया  है  जिससे  कि  वे  बचकर  भाग  सके  इसी  से

 मुझ  यह  आशंका  होती  है  कि  यह  एक  छल  मंत्री  महोदय  इसके  बारे  में  स्पष्ट
 वक्तव्य  दें  कि  वास्तविकता  क्‍या  है  ।

 क्या  आधी  सफेद  ऐम्बेसेडर  जिसमें  शोभराज़  भी  दिल्ली  के  रिग  रोड़  पर  दू्ंटना
 ग्रस्त  हो  गई  थी  ?  बह  दुघंटना  ग्रस्त  हो  गई  थी  ।  वह  दुघंटना  भी  लगभग  11.15  पर  हुई
 सही  समय  बताने  के  लिए  मैं  वहां  उपस्थित  नहीं  था  ।  मैं  जो  कुछ  कह  रहा  वह  समाचार  पत्र
 के  आधार  पर  जो  मैंने  पढ़ा  था  इसके  वे  मुझे  फंसा  सकते  हैं  कि  मैं  इन  सब  का  व्यौरा
 कैसे  दे  सका  हूं  इसलिए  मुझे  सावधान  रहना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  ब्यवस्था  के  बाद  भी  महोदय  ?

 प्रो०  वण्डव्ते  :  हमारे  लिए  एक  मात्र  यही  सांत्वना  भोर  सुरक्षा  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रंडडी  :  उन्हें  फसांया  महीं  जायेगा  ।  आरोप  पत्र  में  केवल  उनके  नाम
 का  उल्लेख  किया  जायेगा  ?

 भी  अरुण  नेहरू  :  किसी  भी  सूचना  का  स्वागत  किया  जायेगा  ।  इससे  हमें  छान-बीन  करने
 में  सहायता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उसका  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गुलाभ  मबी  :  मध्याहन  पूर्व  या  मध्याहन
 पश्चात  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  वह  दुर्घटना  रिंग  रोड  पर  हुई  थी  ओर  अनेक  व्यक्तियों  को  यह  संदेश

 था  कि  यह  वही  कार  थी  जिससे  वे  लोग  तिहाड़  जेल  से  भागे  थे  किन्तु  जिस  समय  तक  पुलिस
 उस  घटना  स्थल  पर  तब  तक  वह  कार  वहाँ  से  जा  चुकी  थी  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  क्‍या
 वास्तविक  कठिनाई  के  कारण  पुलिस  वहां  देर  से  पहुँची  थी  अथवा  षडयन्त्र  में  शामिल  होने  कै

 कारण  पुलिस  उस  स्थल  पर  देर  से  पहुँची  थी  ।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  यह  मेरी  पक्की  राय  है  ।

 में  केवल  यह  शंका  व्यक्त  कर  रहा  हूं  और  एक  माननीय  सदस्य  की  शंका  निवारण  माननीय  मंत्री

 महोदय  द्वारा  किया  ही  जाना  चाहिये  ।

 मैं  एक  और  तथ्य  के  बारे  में  बता  देना  चाहता  हूं  कि शोभराज  की  कहानी  की  पूरी
 भूमि  जान  लेने  के  बांद  भी  वह  अपने  धन  के  बल  पर  किस  प्रकार  लोगों  पर  रोब  गालिब  करता

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्री  शोभराज  जेल  *प्राधिकारियों

 पर  बहुत  सारा  धन  पहले  ही  व्यय  कर  चुका  उसने  अपने  घन  के  बल  पर  उन्हें  लुभा  लिया  था
 और  उनसे  यह  कहा  था  ठीक  मुझसे  जी  चाहे  एक  अथवा  दो  लाख  अथवा  तीन  लाख

 रुपया  ले  लो  और  मुझे  मुक्त  कर  दो  ।  यदि  तुम्हें  सजा  भी  तो  थोड़े  से  महीनों  के  लिए  होगी  ।

 यदि  तुम्हें  सरकारी  सेना  से  वर्खास्त  भी  कर  दिया  तो  भी  चिता  की  कोई  बात  नहीं  इस
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 सरकार  की  सेवा  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  इसके  परिणामस्वरूप  उन्होंने  यह  बिचार  बना

 लिया  बात  नहीं  हमें  अपनी  नौकरी  से  हाथ  धोना  पड़  सकता  हमें  छः  महीने  की  -

 सजा  हो  सकती  किन्तु  अन्ततोगत्वा  यदि  हमें  एक  या  दो  लाख  रुपये  मिल  गये  तो  सम्भवतः

 हमारा  भविष्य  सुरक्षित  हो  जायगा  ।

 एक  नाटक  के  दृश्य  के  समान  यह  सब  घटनायें  घटी  ।  हमारा  दूरदर्शन  जो  हमें  अनेक

 रंतक  फिंल्में  दिखाता  है  यदि  इस  कार्यप्रणाली  से  सम्बन्धित  इस  कहाती  का  कोई  भी  भाग  प्रदर्शित

 करता  तो  उसका  बहुत  ही  बड़ा  रोमांचकारी  दृश्य  होता  किन्तु  उस  रोमांचकारी  दृश्य  को  दिखाने

 के  इससे  संबंधित  समाचार  तक  दूरदर्शन  से  समय  से  प्रसारित  नहीं  किया  दूरदर्शन
 की  यह  कोई  साधारण  चूक  नहीं  है  ।  यदि  दूरदर्शन  के  माध्यम  से  उनका  चेहरा  समय

 पर  प्रदर्शित  कर  दिया  जाता  और  समय  पर  पूरा  ब्यौरा  दे  दिया  जाता  तो  हो  सकता  था  अनेक

 जिम्मेवार  नागरिक  सरकारी  तन्‍्त्र  की  सहायता  करते  और  बे  उन्हें  पकड़ने  में  सफल  हो  जाते  ।

 दिल्‍ली  शहर  में  गीता  और  संजय  की  ह॒त्या  हुई  थी  उससे  संबंधित  मामले  को  मत  भूलिये  ।

 उप्का  छ्यौरा  पुलिस  दल  ने  ब्रकट  कर  दिया  था  जिसके  परिणाम  स्वरूप  कुछ  व्यक्तियों  ने  ऐसा  रंगा

 ओर  बिल्ला  को  रेलगाड़ी  में  पकड़  लिया  था  ओर  जिससे  पुलिस  ने  अपराधियों  को  गिरफ्तार  किया

 था  ।  उन्हें  फांसी  दी  जा  चुकी  है  ।  उनकी  आत्मा  को  शांति  किन्तु  ऐसी  घटना  घटी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  नहीं  मिलनी  चाहिए  ।

 प्रो०  मध्‌  बंडबते  :  मैंने  के  बारे  कहा  मैं  उनंका  बिरोधी  कितु  आत्मा

 तो  सार्वभौमिक  वस्तु  है  ।

 जहां  तक  इसका  संबंध  यह  समय  को  भूल  है  भर्थात  समय  पर  दूरदर्शन  पर  इस

 समाचार  को  न  प्रसारित  अधिक  भारी  भूल

 अब  मैं  तिहाड़  जेल  में  घट  रही  घटनाओं  का  विस्तार  पूर्वक  उल्लेख  «  करू  मेरा  श्री

 पटेल  से  विचार  विमर्श  हुआ  था
 |

 श्री  पटेल  को  सरकारी  प्रशासन  में  विभिन्‍न  प्रकार  के

 कार्यो  का  अनुभव  रहा  उन्होंने  मुझे  यह  बताने  की  चेष्टा  की  कि  बहुत  पुराने  समय  में  भी  जब

 जब  वह  जेलों  का  दौरा  किया  करते  तब  क्‍या  क्‍या  सावधानियां  बरती  जाती  और  जब

 कभी  प्रशासन  दोषी  भाया  जाता  था  तब  किस  प्रकार  की  कठोर  सजायें  दी  जाती  थीं  और  अब  किस

 प्रकार  पूरा  ढर्रा  ही बदल  गया

 उस  संदर्भ  में  मैं  अब  आपके  समक्ष  कुछ  ऐसा  चित्रण  प्रस्तुत  करूगा  जो  भयानक

 माननीय  अध्यक्ष  महोदय  उसका  एक  अंश  आपके  सामने  है  ।  यदि  आपकी  आंखों  के  आंसू  अभी

 नहीं  सूखे  तो  जब  मैं  तिहाड़  जेल  में  होने  वाली  घटनाओं  का  जिक्र  करूगा  तो  उन  पर  आपके

 आंसू  अदृश्य  बह  निकलेंगे  |  जहां  तक  तिहाड़  जेल  का  संबंध  आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा

 कि  ज्ञोभराज  द्वारा  भयभीत  करने  वाले  तरीके  अपनाने  और  ऐसी  गतिविधियां  करने  के

 कोई  समय  ऐसा  भी  था  जब  जेल  के  जेल  से  भागने  के  लिए  सुरंगे  खोदी  गई  थी  ।  सुरंगे

 खोदी  युद्धधाल  के  दोरान  सभी  देशभक्त  सनिक  और  सभी  स्वतंत्रता
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 मधु

 सेनानी  ऐसा  करते  थे  अर्थात  शत्रुओं  के  कंम्प  में  बंदी  होने  पर  हमें  यह  अधिकार  होता  है  कि  हम

 सुरंगे  खोदकर  बच  निकलें  क्योंकि  हमें  दासता  से  मुक्त  होना  लेकिन  यहां  कठोर  सज़ा  प्राप्त

 अपराधियों  ने  तिहाड़  जेल  के  अन्दर  सुरंगे  खोदी  और  इस  तरह  की  छोटी  जेल  यदि  सुरंगें
 खोदी  जाती  और  कुछ  लोग  बच  निकलते  हैं  मैं  नहीं  समझता  कि  अधिकारियों  की  साठ  गांठ

 के  बिना  ऐसा  कुछ  किया  जा  सकता  मैं  यह  सब  इसलिए  कहरहा  हूं  क्योंकि  समस्या  को

 व्यापक  रूप  से  देखने  के  लिए  यह  संगत  बात  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  ऐसी  सुरंगे  खोदने
 के  लिए  दोषी  पाए  गए  उनके

 बिरुद्धू
 क्या  कार्यवाही  की  गई  क्‍योंकि  उन्होंने  जेल  क ेभीतर  ऐसा  वातावरण  पैदा  कर  दिया  था  और

 शोभराज  जैसे  आदमी  के  लिए  अधिकारियों  को  घूस  देना  संभव  हो  गया  था  क्‍योंकि  पहले  भी

 घूसखोरी  की  ऐसी  घटनाएं  इस  हद  तक  होती  रहीं  हैं  कि  वहां  सुरंगे  खोदी  जा  सकीं  और  कंदी

 बाहर  भाग

 अब  मैं  तिहाड़  जेल  की  समूची  घटना  के  सर्वाधिक  कारुणिक  अंश  पर  आता  हूं  वहां  जो

 बाल-कैदी  रखे  जाते  हैं  उनसे  जिस  तरह  का  व्यवहार  किया  जाता
 उनकी  कहानी  बड़ी  दुःखद  है

 उनकी  कहानी  अत्याचार  की  कहानी  है  |

 न्यायाधीश  श्री  भगवती  ने  किसी  एक  मामले  की  सुनवाई  के  समय  यह  आदेश  दिया  था

 कि  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  तिहाड़  जेल  के  भीतर  कया  हो  रहा  है  और  उन्होंने  इसके  लिए  श्री

 चावला  की  नियुक्ति  की  और  उन्हें  कहा  कि  वह  पुलिस  और  जेल  अधिकारियों  के  बिना  जेल

 जाएं  ओर  बाल-कैदियों  और  अभियुक्तों  से  मिलें  तथा  पता  लगाएं
 कि

 जेल  की  जो  कहानी  उन्हें
 पता  चली  है  क्या  वह  सच  है  ।  एक  रिपोर्ट  तैयार  19  1983  को  सेशन  श्री

 एम०  के०  चावला  ने  यह  रिपोर्ट  सवोच्च  न्यायालय  में  पेश  की  ।  इस  रिपोर्ट  में  क्या  कहा  गया  ?

 मैं  इस  बारे  में  विस्तार  में  जाना  नहीं  चाहता  ।  इसमें  बाल  जो  वर्षो  से  वहां

 कैद  क ेसाथ  किए*जा  रहे  यौन  काम  करने  के  लिए  बाध्य  किए  जाने  और

 कैदियों  में  यौन-रोगों  के  संबंध  में  जीता  जागता  चित्र  प्रस्तुत  किया  गया  वहां  किस  तरह  के

 अभियुक्त  हैं  ?  वे  कुछ  अपराधों  के  लिए  दोषी  पाए  गए  ।  यदि  उन्हें  न्यायालय  लाया  गया  और  उन्हें
 सजा  दी  गई  और  उन्हें  6  8  महीने  या  10  महीने  की  सजा  दी  गई  कितु  वे  वर्षो  से  वहां
 कैद  और  उन्हें  अभियुक्त  माना  जाता  उन्हें  जो  दंड  दिया  गया  वे  उसे  भुगत  चुके

 उन्होंने  अल्पबुद्धि  होने  की  बजह  से  अपराध  किए  थे  और  उन्हें  उसकी  कड़ी  संजा  वहां  ये

 सब  हो  रहा  है  |  श्री  चावला  कई  बैरकों  में  एक  कोठरी  से  दूसरी  कोठरी  में  वह  कैदियों
 के  पास  अभियुक्तों  के  पास  गए  और  उन्हें  बताया  कि  उनके  साथ  यौन  अत्याचार  किया  जाता

 है  और  उन्हें  किस  तरह  बंधुआ  मजदूर  की  तरह  काम  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  उस

 पूरी  कहानी  को  रिपोर्ट  के  रूप  में  तैयार  किया  गया  ।  यह  वास्तव  में  20  पृष्ठ  की  रिपोर्ट

 यह  रिपोर्ट  सर्वोच्च  न्यायालय  में  19  1983  को  पेश  की  गई  |  इस  विशेष  घटना  से  एक

 सूत्र  लेकर  आपने  19  1983  को  सर्वोच्च  न्यायालय  में  पेश  की  गई  इस  रिपोर्ट  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  क्‍या  किया  ?  क्‍या  यह  नीति  इसी  तरह  चलती  रहेगी  और  फूलों  को  खिलने
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 से  पहले  ही  नष्ट  कष्ट  कर  दिया  जायगा  ?  उन्होंने  कुछ  अपराध  किये  होंगे  लेकिन  वे  भी  इन्सान

 वे  बाल  कैदी  युवा  लड़के  जिन्हें  गुमराह  किया  गया  उनमें  से  कुछ  बच्चे  अनाथ  कुछ
 अवैध  संतानें  ।  लेकिन  उन्हें  अवैध  कहना  अनुचित  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  ने  कहा  था  मां  और  पिता

 के  बीच  संबंध  अवैध  हो  सकते  हैं  लेकिन  कोई  बच्चा  अवैध  नहीं  बच्चा  फूल  समान  है  ।

 ऐसे  फूलों  को  खिलने  से  पहले  ही  जेल  कोठरियों  में  नष्ट  कर  दिया  जाता  आपने  इन  खिलते

 फूलों  के  रक्षा  के  खिए  क्‍या  किया  है  ताकि  वे  खिल  सकें  और  उनका  भविष्य  सुरक्षित  हो  सके  ।

 10  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  विचारणाधीन  कैदी  वहां  भागलपुर  और  भन्‍्य  जेलों  में

 जो  कुछ  हो  रहा  है  मैं  उनका  जिक्र  करना  नहीं  चाहता  ।  उस  सबको  भूल  जाइए  ।  जैलों  में  यह

 सब  हो  रहा  है  ।

 गृह  मन्त्रालय  की  मांगों  के
 अवसर  पर  वह  हमें  बताय ेगे  कि  तिहाड़  जेल  में  जो  कुछ  हो

 रहा  उसकी  पृष्ठभूमि  में  विभिन्‍न  कमेंटियों
 की

 सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  जेल

 सुधारों  के  जेल  प्रशासन  सुधार  के  लिए  अंग्र जों  क ेजमाने  स ेलेकर  अब  तक  अनेक  समितियाँ

 बनाई  जा  चुकी  हैं  और  अनेक  ठोस  सुझाव  दिये  गये  इस  अवसर  पर  हमें  क्रमशः  बताईये

 कि  वे  कौन  से  जेल  सुधार  हैं  जो  लागू  किये  जा  चुके  सरकार  अनेक  जेल  सुधार  लागू  नहीं
 कर  सकी  यह  सच  है  कि  तिहाड़  जेल  अपराधियों  की  शरणगाह  बन  गई  भ्रष्ड  अधिकारियों

 की  शरणगाह  बन  गई  है  और  इस  देश  में  प्रचलित  सभी  बुराईयों  का  अड्डा  बन  गई  है  ।  यदि

 तिहाड़  जेल  में  यह  सब  हो  रहा  है  तो  क्या  कारण  है  कि  विभिन्‍न  विधान  मण्डलों  द्वारा  राज्य

 स्तर  एवं  केन्द्र  स्तर  पर  स्थापित  की  गई  विभिन्‍न  समितियों  ने  जो  विभिन्‍न  जेल  सुधारों  के

 सुझाव  दिये  उन्हें  सरकार  क्यों  नहीं  लागू  कर  सकी  है  ।  जानना  चाहूंगा  कि  उसके  बारे  में  क्‍या

 किया  गया  केवल  एक  मिनट  मैं  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 और  यह  बात  स्पष्ट  कर  देने  पर  जिस  पर  सभा  सहमत  होगी-एक  तरह  से  यह

 अच्छा  ही  है  कि  स्थगन  प्रस्ताव  की  अपेक्षा  बहस  नियम  193  के  अन्तगंत  हो  रही  क्योंकि

 जब  में  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  तो  उसका  सत्तारूढ़  सहमत  पक्ष  के  सदस्यों  द्वारा  अपने  मन

 में  पूर्ण  समर्थन  करते  हुए  भी  वह  इसलिए  अस्वीकृत  हो  जाता  क्योंकि  मधुदंडवते  द्वारा  भ्रस्तुत

 प्रस्ताव  परन्तु  जब  बहस  नियम  193  के  अन्तंगत  होती  हम  शारीरिक  रूपसे  अलग  हो

 सकते  हैं  किन्तु  मानसिक  रूप  से  एक  मंत  मुझे  विश्वास  है  कि  जिन  दुःखद  हानि

 है  का  जिक्र  मैंने  यहाँ  किया  है  उनके  देखते  हुए  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  सभा  दलगत  आधार  पर

 विभाजित  नहीं  होगी  और  दलगत  भावना  से  ऊपर  उठ  कर  कुछ  ऐसी  कार्य  बिधि  भौर  सुधार

 पेश  करेंगे  जिनसे  भविष्य  में  ऐसे  अपराधों  को  न  होने  दिया  जाये  ।

 और  इसलिए  मंत्री  रचनात्मक  भाग  पर  आते  हुये  मैं  सरकार  से  आग्रह  करू गा

 कि  वह  कुछ  माँगों  को  स्वीकार  करें  क्योंकि  ये  सभी  मांगे  मानवतावादी  वे
 ये

 न  तो  विपक्षी  दलों

 की  मांगे  हैं  और  न  ही  सत्ता  पक्ष  की  ये  उन  सब  की  मांगे  है  जो  मानव  प्रतिष्ठान  के  समर्थक  हैं

 और  जो  इस  देश  से  अपराध  को  खत्म  करना  चाहते  यह  मांग  यहाँ  उपस्थित  सब  लोगों  की

 होगी  ।  ये  मांगे  हैं  हमें  बताईये  कि  प्रशासन  में  जेल  प्रशासन  में  कौन  कौन  से  सुधार

 कमेंटियों  द्वारा  सुझाये  गये  और  उनके  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।
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 प्रो०  मधु  दंडवते ]

 निवारक  कदम  के  रूप  में  क्या  आप  समस्त  तिहाड़  जेल  के  वर्तमान  जेल  ढाँचे

 एवं  तन्त्र  को  समग्र  रूप  से  बदल  देंगे  ?  कुछ  व्यक्ति  निर्दोष  हो  सकते  हैं  परन्तु  निवारक  उपाय  के

 रूप  में  आपको  समस्त  ढ़ाँचा  बदल  देना  चाहिए  ।  प्रशासन  में  और  लोगों  में  आत्म  विश्वास  जगाने
 के  लिए  क्‍या  आप  इस  समस्त  ढँचे  को  तुरन्त  बदल  लेकिन  उनको  यह  बताते  हुये  कि  कुछ
 निर्दोष  व्यक्ति  हो  सकते  5  कानून  शब्दों  में  पूर्ण  सावधानी  के  साथ  संमस्त  प्रशासनिक  ढाँचे
 को  बदल  दीजिए  ओर  इसकी  जगह  दूसरा  ढाँचा  तैयार  कीजिये  ।

 महोदय  यह  एक  रचनात्मक  सुझाव  है  कि  पिछले  कई  सालों  से  विभिन्‍न  सामाजिक

 संस्थायें  जेलों  में  होने  बाले  अपराधों  और  विशेष  तौर  तिहाड़  जेल  में  होने  वाले  अपराधों  के  बारे  में

 लिख  रही  हैं  |  विभिन्‍न  खोजी  पत्रकारों  ने  तथ्यों  को  उजागर  किया  से  शोध  छात्रों  ने

 तथ्यों  को  प्रकाशित  किया  सिद्धान्तों  के  लिए  कार्यरत  छात्रों  ने  विषय  को  प्रकाशित  किया

 ओर  श्रीमती  शीला  भारसे  जैसे  व्यक्तियों  ने अभी  विभिन्‍न  जेलों  में  किशोरों  पर  किये  जा  रहे
 अत्याचारों  के  सम्बन्ध  में  शोध  प्रवन्ध  पेश  किया  है  और  जिसके  लिए  उन्हें  पीपल्स  यूनियन  ऑफ

 सिविल  लिबर्टीज  का  पुरस्कार  दिया  गया  पर्याप्त  सामग्री  उपलब्ध  इसका  निरीक्षण  कीजिए
 और  कृपा  करके  अपने  तनत्र  द्वारा  ही  हमें  जानकारी  दीजिए  कि  आप  तिहाड़  जेल  में  पिछले  दस

 वर्षों  से  हो रही  घटनाओं  पर  शएवेत  पत्र  प्रकाशित  करने  के  लिए  तैयार  होंगे  या  नहीं  ।  हम  इस
 प्रकार  का  एक  श्वेत  पत्र  चाहते  हैं  |  हमें  हर  प्रकार  के  श्वेत  पत्र  दिये  गये  उनमें  एक  और  णोड़
 दीज़िये  ।  परन्तु  वह  एक  विशेष  श्वेत  पत्र  होना  चाहिए  ।  यह  श्वेत  पत्र  श्वेत  भावरण  व  अन्ध्कार

 पूर्ण  पृष्ठभूमि  से  आच्छादित  नहीं  होना  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  यह  श्वेत  पत्र  प्रकाशित  किया

 जाएगा  ।

 हम  प्रशासन  द्वारा  इस  मामले  की  छानबीन  के  लिए  एक  दफ्तरशाह  को  लगायें  जाने  से

 सन्तुष्ट  नहीं  हैं  ।  चू  कि  सभा  इस  बात  पर  ध्यान  दिये  बिल  कि  होने  वाली  इन  घटनाओं  के  लिए
 जिम्मेदार  कौन  इन  घटनाओं  पर  पूर्ण  सहमत  मैं  चाहता  हुं  और  मांग  करता  हूं  कि  सभा  के

 माननीय  अध्यक्ष  आप  सभा  की  एक  कमेटी  स्थापित  करें  और  सभा  की  यह  कमेटी  इन
 घटनाओं  की  छानबीन  करें  जो  तिहाड़  जेल  में  पिछले  कई  वर्षों  में  धट  रही  हैं  ।

 और  अन्त  में  जहां  तक  इस  घटना  विशेष  का  सम्बन्ध  के उसकी  छानबीन  के  लिए  जो

 दफ्तरशाह  नियुक्त  किया  उसकी  रिपोर्ट  से  कोई  भी  सन्तुष्ट  नहीं  होगा  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  मेरे

 मन  में  उनके  खिलाफ  कुछ  नहीं  वास्तव  मैं  उन  लोगों  में  से  हूं  जो  गांधी  जी  के  इस  कथन

 पर  विश्वास  करते  कि  पाप  से  घृणा  करो  पापी  से  नहीं  मुझे  इससे  कोई  मतलब  नहीं  कि

 ने  क्या  किया  और  ने  क्या  किया  ।  मैं  तो  उस  पाप  के  बारे  में  दुखी  हूं  जो  किया  गया

 ्रतः  मैं  आपको  सुझाव  दू  गा  कि  दिल्ली  के  उप-राज्यपाल  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  प्रशासक

 द्वारा  जांच  न  करायी  जाये  और  मैं  यह  भी  सुझाव  दू'गा  कि  इस  पूरे  कांड  की  न्यायिक  जांच  की

 जानी  चाहिये  और  यदि  जांच  होती  हैं  तो इसका  सबाल  नहीं  है  कि  सत्ताधारी  दल  जीतता  है  या

 विपक्ष  विजंयी  होता  परन्तु  यह  मानव  की  प्रत्तिष्ठा  की  विजयी  होगी  और  यह  मानव  की  मर्यादा

 मौर  देश  की  जागरुकता  का  सूचक  होगा  ।
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 मैं  मन्‍त्री  जी  स ेऔर  से  और  सरकार  की  अन्तश्चेतना  से  अनुरोध  करता  हुं  यदि

 यह  अभी  तक  राषप्ट्रीयकृत  नहीं  हुई  है  तो  कृपया  सदन  की  सर्वंसम्मत  मांग  पर  ध्यान  देने  की  कोशिश

 करें  और  देखें  कि  तिहाड़  जेल  और  अन्य  जगहों  की  व्यवस्था  को  ठीक  किया  जाये  ताकि  देश  की

 सभ्यता  और  संस्कृति  सुरक्षित  रहें  ।

 श्री  सत्येनद्र  तरायण  सिह  :  प्रो०  दंडवते  ने  अपने  भाषण  में  तिहाड़  जेल  में

 प्रशासनिक  अनियमितताओं  के  बारे  में  कहा  इस  बात  से  सभी  सहमत  हैं  कि  यह  अत्यन्त  गम्भीर

 मसला  है  ।  चाल्स  शोभराज  जैसे  कुख्यात  व्यक्ति  जिसे  जेल  को  तोड़ने  की  विशेषज्ञता  हासिल
 स्वतन्त्र  रूप  से  घूमने  दिया  गया  और  फिर  वह  जेल  से  भागने  में  सफ़ल  प्रो०  दंडवते  ने

 सदस  को  बताया  कि  उसके  साथ  कैसा  व्यवहार  किया  किस  प्रकार  से  अधिकारीगण  उसके  साथ

 वहाँ  चर्चा  किया  करते  थे  और  किस  प्रकार  वह  वाहय  संसार  से  सम्बन्ध  स्थापित  करने  में  सफल

 हुआ  ।  समाचार  पत्रों  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  नशीले  पदार्थों  के  )
 तस्कर  श्री  रोनालल्‍ड  हाल  जिन्हें  तिहाड़  जेल  में  दो  माह  के  लिए  बन्द  किया  गया  की  चार्ल्स

 शोभराज  के  साथ  बहुत  मित्रता  हो  गई  थी  ।  उन्हें  जमानत  पर  रिहा  किया  गया  था  ।  समाचार

 पत्रों  में  छपे  लेख  से  मैं  जान  पाया  हूं  कि  एक  अंतर्राष्ट्रीय  तस्करों  का  दल  जो  दिल्ली  आया  था  और

 आनन्द  निकेतन  के  एक  आधुनिक  अतिथि  ग्रह  में  ठहरा  चाल्स  शोभराज  से  सम्बन्ध  स्थापित

 करने  में  सफल  और  यह  सम्भव  है  कि  उनकी  चाल्स  शोभराज  के  साथ  मिली  भगत  थी

 और  उसके  साथ  उन्होंने  सारी  योजना  तैयार  की  ।

 यह  एक  अकेली  घटना  नहीं  प्रोਂ  दंडवते  ने  कुछ  समय  पहले  कहा  है  कि  कैदी

 सुरंग  खोदने  में  सफल  हुए  और  जेल  से  भाग  जो  नितांत  गंभीर  मामला  में  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  इस  मामले  को  देखने  के  लिए  किसी  जांच  समिति  का  गठन  किया  गया  यदि

 हाँ  तो  जाँच  समिति  के  क्या  निष्कब  थे  ?  क्‍या  जाँच  समिति  ने  कोई  सुझाव  दिये  ।  यदि  हाँ  तो  उन

 पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ?
 १

 प्रो०ण  दंडवते  ने  कई  समितियों  के  बारे  में  भी  कहा  परन्तु  मैं  जानता  हूं  कि  न्यायमूर्ति

 तेज  नारायण  मुल्लाह  समिति  ने  1983  में  एक  रिपोर्ट  पेश  की  मैं  जानना  चाहूंगा  कि

 क्‍या  सरकार  ने  उस  रिपोर्ट  पर  गौर  किया  यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  उस  पर  कोई

 कार्यवाही  की  गई  ?  सदन  को  इस  बारे  में  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  ।

 यह  सुविदित  है  कि  चाल्से  शोभराज  के  बारे  में  लिखी  गई  दो  पुस्तकें  जिनमें  जेल  से

 भागने  के  लिए  सिर्फ  एक  कार  की  आवश्यकता  एक  अन्य  स्थान  पर  उसने  कहा  है  कि  वह
 जेल  कर्मचारियों  को  नशीली  दवा  पिला  देगा  और  जेल  से  फरार  हो  जायेगा  ।  मैं  जानना  धाहुंगा
 कि  क्‍या  जेल  प्राधिकारियों  या  सरकार  द्वारा  चाल्से  शोभराज  के  इन  वक्‍तव्यों  पर  कोई  ध्यान

 दिया  गया  था  ।  यदि  हाँ  तो  प्रशासन  की  कया  प्रतिक्रिया  थी और  इस  कैदी  के  लिए  जो  कि  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  अपराधी  है  और  कई  देशों  को  उसकी  तलाश  है  ओर  जिस  कंदी  पर  सर्वाधिक  निगरानी

 रखी  जानी  उस  को  जेल  से  न  भागने  देने  हेत  क्या  कदम  उठाये  गये  थे  ?  मैं  समझता  हूं  कि

 प्राधिकारीगण  इस  प्रकार  की  सावधानी  बरतने  में  एकदम  असफल  रहें  परिणामस्वरूप  यह

 शर्मनाक  कांड  हुआ  ।
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 सत्येन्द्र  नरायणर्सिह

 यह  भी  सूचित  किया  गया  कि  शोभराज  साप्ताहिक  में  लेख  लिखता  था  और
 कारागार  उप  महानिरीक्षक  श्री  ए०  बी०  शुक्ल  भी  उस  पत्रिका  के  लिए  लेख  लिखते

 यह  कहा  गया  है  कि  शोभराज  ने  लिए  क्‍यों  इस  प्रकार  के  सम्पर्क  को  कारगार

 उपमहानिरीक्षक  और  शोभराज  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  अपराधी  के  मध्य  सम्पर्क  पनपने  दिया  गया  ?

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  गया  था  ?  यदि  ऐसा  किया  गया  था  तो  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?  सारा  कांड  स्पष्ट  करता  है  कि  जेल  अधिकारियों  और  इस  अपराधी  के

 मध्य  पूर्ण  भात्मीयता  थी  और  इसके  पारिणामस्वरूप  इस  अपराधी  के  लिए  कोई  सावधानी  नहीं
 बरती  गयी  ।  शोभराज  ने  जो  कुछ  उसे  उस  प्रकार  करने  की  अनुसति  जेल  में  मिली  हुई
 थी  ।  प्रो०  दंडवते  ने  कहा  है  कि  जेल  की  लम्बी  अवधि  के  दोरान  वह  जेल  प्रशासन  के  उच्च

 अधिकारियों  की  सहायता  से  अपने  बाहरी  मित्रों  से  सम्पर्क  स्थापित  कर  सकता  था  और  सारी

 योजना  बना  सकता  था  जिसमें  उसने  अपने  भागने  की  योजना  तथा  भागने  का  समय  भी  निर्धारित

 किया  कुछ  पत्रकार  उस  से  साक्षात्कार  करते  थे  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने

 इन  पत्रकारों  से कभी  कोई  पूछताछ  की  अथवा  क्‍या  सरकार  ने  इन  पत्रकारों  से  कभी  पूछने  का  इरादा

 भी  किया  तिहाड़  जेल  में  चल  रहे  कुकृत्यों  के  बारे  में  हम  समाचार  पत्रों  मे  पढ़ते  रहे  मैं

 उन  बातों  को  तथा  अन्य  बातो  को  उदघृत  नहीं  करना  चाहता  जो  श्री  एम०  के०  चावला  ने  भारत

 के  मुख्य  न्यायमूर्ति  से  कही  थी  ।  तिहाड़  जेल  में  हो  रहे  अनेक  कुकृत्यों  के  बारे  में  हूम  समाचार

 पत्रों  में  पढ़ते  रहे  सुरक्षा  प्रबंध  में  ढील  रही  जेल  अधिकारियों  ने  कोई  कारगर  कदम

 नहीं  उठाया  ।  हमें  बताया  गया  है  कि  कोई  लड़को  उसकी  मित्र  थी  जो  उससे  जेल  में  मिलती

 थी  और  अनेक  बार  उसके  पास  जेलਂ  में  ही  रुक  जाती  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की  गई  ?  किसी  जेल  प्राधिकारी  ने  इसके  संबंध  में  कभी  कोई  कार्यवाही  करने  की  कोई  बात  क्यों

 नहीं  सोची  ?  क्या  यह  कोई  बहुत  ही  गंभीर  बात  नहीं  थी  ?  इन  सभी  बातों  से  सरकार

 को  बहुत  गम्भीरता  पूर्वक  लेना  चाहिये  और  इसके  सम्बन्ध  में  तत्काल  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिये  ।  मैं  प्रो०  दंडवते  द्वारा  दिये  गये  इन  सुझावों  को  दोहराता  हूं  कि  इस  पूरे  मामले  के  संबंध

 में  एक  उच्च  स्तरीय  न्यायिक  जांच  कराई  जाये  ।  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  की  अंतिम  तिथि  भी

 निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।  दिल्ली  के  उपराज्यपाल  ने  जाँच  कराने  के  आदेश  दिये  हैं  ।  उन्होंने
 जो  अविलम्ब  कार्यवाही  की  उसके  लिये  हम  उसकी  प्रशंसा  करते  किन्तु  उस  जांच  अधिकारी

 की  जांच  से  हमें  संतोष  नहीं  होगा  ।  एक  उच्च  स्तरीय  न्यायिक  जांच  होनी  इसकी  जांच

 पूरी  होने  की  भी  समय  सीमा  निर्धारिव  की  जानी  चाहिये  ।  सम्पूर्ण  जेल  प्रशासन  से  पूछ  ताछ  की

 जानी  तिहाड़  जेल  देश  का  सबसे  बड़ा  जेल  है  और  जेल  प्रशासन  को  यहां  अपना  आदशें

 स्थापित  करना  चाहिये  ।  यदि  सुरक्षा  प्रबंध  में  कोई  कमी  तो  यह  हम  सभी  के  लिये  चिता  का

 विषय  है  कि  मैं  कह  चुका  हूं  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्‍्तंगत  ही  न्यायायिक  जांच  आयोग  को

 अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  करनी  उन  सिफारिशों  पर  तत्काल  उस  सभा  में  विचार-विमर्श

 किया  जाये  तथा  सरकार  उन  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  अब  तक  अनेक  आयोग

 नियुक्त  किये  जा  चुके  हैं  तथा  उन्होंने  अपनी  सिफारिशें  भी  दे  दी  किन्तु  हमें  नहीं  पता  चल

 सका  कि  इन  सिफारिशों  पर  उन्होंने  कोई  कायंवाही  की  है  अथवा  नहीं  ।  भागने  के  लिए

 सुरंग  कैसे  खोदी  यदि  यह  जानने  के  लिए  कोई  समिति  नियुक्य  की  गयी  थी  तो  मैं  यह  जानना
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 चाहता  हूं  कि  क्या  उस  समिति  ने  उसके  बारे  में  कोई  सिफारिश  की  है  ओर  यदि  तो  सरकार
 ने  उस  पर  क्या  कार्यबाही  की  ।  यदि  पहले  की  गई  सिफारिशों  के आधार  पर  समुचित  कार्यवाही
 की  तो  यह  शर्मनाक  घटना  न  घटती  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हुं  कि  यदि  उसको

 मित्र  वह  लड़की  उससे  मिलने  के  लिये  अक्सर  जेल  में  आया  करती  तो  उसके  सम्बन्ध  में  क्‍या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  जेल  में  लम्बे  समय  से  नशीली  दवाओं  का  व्यापार  चल  रहा
 मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  सब  बातों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जायेंगे  ।

 हमें  पता  हैं  कि  तिहाड़  जेल  में  ये  सब  बुराइयाँ  व्याप्त  किशोर  अपराधियों  के  साथ  क्या  क्या

 चार  किये  जाते  उसके  बारे  में  प्रो०  मधुदंडवते  बता  चुके  इस  लिये  इन  सभी  बातों  की  जांच

 पड़ताल  होनी  चाहिये  तथा  सारे  मामलों  कों  छान-बीन  करने  के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  न्यायिक

 जाँच  कराई  जानी  चाहिये  ।  को  इन  सभी  घटनाओं  को  बहुत  ही  गंभीर  और  चिता  का

 विषय  समझकर  एक  उच्च  स्तरीय  न्यायिक  जाँच  चाहिये  जो  निर्धारित  समय  में  अपना

 प्रतिबेदन  प्रस्तुत  करें  तथा  उसके  प्रतिवेदन  की  सभा  पटल  पर  रखा  जाये  तथा  इस  सभा  में  उस

 पर  बिचार-विमर्श  किया  जाये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 को  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष  हम  लोग  जिस  वक्‍तब्य  पर  चर्चा  कर  रहे

 वह  आकार-प्रकार  में  संक्षिप्त  है  ।  मेरे  विचार  से  गृह  मंत्री  के  समान  वह  सम्बा  चोड़ा  होना

 चाहिये  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चोड़ाई  में  ओर  लम्बाई  में

 क्री  सोमनाथ  च्रटर्जो  :  और  आन्तरिक  सुरक्षा  के  लिये  मंत्री  महोदय  कौ  चौड़ाई  के  समान

 अथवा  मेरे  समान  ।

 एक  सानलीय  सदस्य  !  आपके  समान  ।

 भी  सोसनाथ  चटर्जो  :  मैंने  कहा  था  मैंने  स्वयं  को  शामिल  कर  लिया

 अध्यक्ष  सहोवय  :  लम्बा  और  छोटा  दोनों  ?

 क्री  सोमनाथ  चहर्जो  :  लम्बा  और  महोदय  ।

 हमें  तो  इस  बात  की  चिता  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  जो  वक्तव्य  सभा  में  दिया

 उसमें  स्थिति  की  गंभीरता  का  पूरी  तरह  से  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  तथा  दुर्भाग्य  से

 पत्रों  क ेआधार  पर  जो  तथ्य  हमें  प्राप्त  हुए  उसे  वक्तव्य  में  प्रकट  करने  के  बजाये  छिपाया

 गया  है  ।

 हर  व्यक्ति  यह  सोचता  था  कि  सरकार  इस  मामले  को  बहुत  ही  गंभीरतापू  व

 लेगी  और  इसे  एक  मामूली  प्रशासकि  भूल  समझने  का  प्रयास  नहीं  करेगी  ।  किन्तु  ऐसा  नहीं  हुमा

 इससे  प्रतीत  होता  है  कि  प्रशासन  ने  नितांत  अक्षमता  और  सर्वंथा  आपराधिक  उपेक्षा  का  रबेया

 अपनाया  जिससे  प्रशासन  की  अयोग्यता  के  अलावा  कुछ  भी  परिलक्षित  नहीं  होता  है  ।
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 सोमनाथ

 गृह  जो  इस  काये  के  लिये  प्रत्यक्ष  रूप  से  जिम्मेवार  वह  केवल  कुछ
 षड़यन्त्रकारियों  को  गिरफ्तार  करके  अपने  उत्तरदायित्व  से  मुक्त  नहीं  हो  सही
 पड़ताल  से  ही  इसका  पता  चल  सकता  किन्तु  गम्भीर  बात  तो  तो  यह  है  कि  ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि  यह  देश  सभी  प्रकार  की  राष्ट्रविरोधी  जासूसी  नशीली  दवाओं  के  अवैध

 ओर  अन्य  कुकर्मों  का  अड्डा  बन  गया  इन  बातों  के  समाचार  रोज  ही  मिलते  रहते  हैं
 कि  विदेशी  एजेन्सियाँ  भी  इस  देश  यहां  तक  कि  राजधानी  भी  छाई  हुई  जेल  तो

 भारामगाह  बन  गये  है  और  विशेषकर  तिहाड़  जेल  तो  अपराधियों  का  तथा  कुछ
 सिष्ठान  के  बल  पर  भाग  निकलने  का  सुगम  स्थान  बन  गया  है|  यह  स्थिति  हास्यास्पद  मालूम
 पडता  है  कि  प्रो०  मधु  दण्डवते  हिन्दी  फिल्‍मों  के  बहुत  शोकीन  हैं  किन्तु  मैंने  जेम्स  बांड  की

 भी  एक  दो  फिल्में  देखी  इसके  बावजूद'”“*“अ

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनमें  विविध  कार्यक्रम  होंगे  ।

 हि  4
 क्योंकि  स्वयं  मुक्त  करने  के  लिये  उसे  भी  कुछ  शक्ति  प्रयोग  में  लानी  पड़ती  किन्तु  इस
 मामले  में  तो  शक्ति  का  प्रयोग  ही  नहीं  किया  गया  ।  कुछ  मिष्ठान  तथा  अंगूरों  के  सहारे  तिहाड़
 जेल  से  सुगमता  से  तिहाड़  टहलते  हुए  बाहर  निकला  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  संस्कृत  का  श्लोक  नहीं

 श्री  सोमनाथ  लटर्जो  :  किन्तु  महोदय  इसमें  जेम्स  वाण्ड  तक  कोई  महत्व  नहीं  रह  जाता  है

 यस्य  बल॑  तस्य  ।”

 ]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  बहुत  ही

 सुरक्षित  जेल  कि  घातक  अपराधियों  के  लिये  बहुत  ही  सुरक्षित  वे  जब  चाहे  इससे  बाहर  जा

 सकते  और  जब  उसमें  वापस  अन्दर  जा  सकते  एक  और  भी  रुचिकर  बात  है;--मुझे
 नंबर  दो  व्यक्ति  के  बारे  में  पता  नहीं  जो  कल  गिरफ्तार  किया  गया  है-उसे  गिरफ्तार  किया  गया

 था  अथवा  उसने  आत्मसमपंण  किया  मुझे  उसके  बारे  में  पता  नहीं  पहला  नम्बर

 एक  दिनेश  था  या  कीई  और  वह  तिहाड़  जेल  के  फाटक  पर  स्वयं  उपस्थित  हो  वह
 दिल्ली  में  अथवा  रेलवे  प्लेटफार्म  पर  भ्रमण  कर  रहा  किन्तु  सरकारी  पुलिस  कई  घंटों  तक  उसे

 गिरफ्तार  नहीं  कर  सकी  ।  की  तलाशਂ  किस  प्रकार  की  जाती  हमें  पता  नहीं  भर

 यह  व्यक्ति  दिनेश  यह  कहते  हुए  कि  मुझे  गिरफ्तार  कर  लोਂ  वहां  स्वयं  उपस्थित  हो  यहाँ
 दो  मंत्री  बंठे  हुए  मुझे  नहीं  पता  कि  उनकी  भूमिक्रा  क्या  क्या  उनकी  भूमिका  सम्पूरक  के  रूप

 में  ह ैअथवा  सामना  करने  वाले  के  रूप  में  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इतनी  बढ़िया  जगह  छोड़कर  जाने  से  तो  दुःख  होगा  ।
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 आन्तरिक  सुरक्षा  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  ।  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  करवद्‌ कि  दूसरा  व्यक्ति  मध्य  प्रदेश  में  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  ;  इससे  प्रतीत  होता  है  कि  मध्य  प्रदेश  की  पुलिस  दिल्‍ली  की  पुलिस  से
 अधिक  अच्छी  है  ।

 है

 प्रो०  सथु  वंडबते  :  शब्द  को  स्पष्ट  किया  जाय  ।  अम्यथा  माननीय  सदस्य
 को  गलत  फहमी  रहेगी  ।

 )

 श्री  सोमनाथ  चटजों  :  जबसे  श्री  अजय  मुशरान  मध्य  प्रदेश  छोड़र  यहाँ  भा  गये  तबसे
 अब  स्थिति  बेहतर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आपको  स्पष्ट  करना  होगा  कि  कौन  सा  है  ।

 शी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  मध्य  प्रदेश  में  पूर्ण  कालिक  गृह  मंत्री  हैं  जबकि

 हमारे  यहां  केवल  प्रभारी  गृद्द  मंत्री  ।

 )

 क्री  सोसनाथ  चटर्जो  :  कल  के  एक  राष्ट्रीय  समाचार  पत्र  में  ही  उस  शहर  की  कानून  और
 व्यवस्था  की  स्थिति  के  बारे  में  एक  गम्भीर  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ।  मुझे  विश्वास  कि  चर्चा
 के  भय  से  वह  इसके  महत्व  को  कम  करके  दिखाने  की  चेष्टा  नहीं  करेंगे  ।  1985  में  राणघानी  में

 हूर  18  घंटे  में  एक  हत्या  की  घटंना  घटी  है  भौर  उस  वर्ष  में  3121  हत्यायें  हुई  80  धटमायें
 बलात्कार  की  हुई  थी  ओर  उनमें  से  कुछ  का  अन्त  हत्या  के  साथ  हुआ  ।  इससे  यहाँ  के  पुलिस
 प्रशासन  की  स्थिति  का  पता  चलता  दस  बैंक  डकैतियां  पड़ी  ।  पता  चलता  है  कि

 दिल्ली  प्रशासन  पूर्णातः  निकम्मा  है  ।

 भरी  हरीश  राबत  :  इससे  तिहाड़  जेल  का  क्‍या  ताल्लुक  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोश्य  :  भाप  जेल  की  बात  कीजिये  ।

 थी  सोसमाय  चट्लों  :  ज़हाँ  तक  तिहाड़  जेल  का  सम्बन्ध  आप  जेल  के  बारे  में  कुछ  भौर
 जानना  चाहते  महोदय  ।  *
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 कु०  ममता  बनर्जो  safe  यदि  बह  दिल्ली  प्रशासन  का  मामला  तो  मैं

 पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा  के  बारे  में  कहूंगी  ।

 झो  सोमनाथ  चटलजों  :  मैं  बड़ी  उत्सुकता  के  साथ  इसका  इन्तजार  कर  रहां  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सिफं  तिहाड़  पर  ही  बोलिये  ।

 प्रौ०  सध  दंडबते  :  एक  दूसरे  से  मिलने  की  व्यवस्था  है  ।

 श्री  अदण  मेहर  :  पुलिस  पर  कोई  आक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि  पुलिस  का  जेल
 सन  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  समाचार  पत्रों  की  खबरों  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षों  में  ही  उच्च

 सुरक्षा  वाली  तिहाड़  जेल  से  आधा  दर्जन  से  भी  अधिक  जेल  तोड़ने  के  मामले  समाचार  पत्रों  में

 छप  चुके  मुझे  नहीं  मालूम  कि  यह  सही  है  या  प्रो०  दंडवते  ने  सुरंग  खोदने  का  उल्लेख

 किया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  सोचा  शायद  आप  कहने  वाले  थे  कि  वह  बेहतर  जानते  हैं  ।

 श्री  सोसनाथ  चटर्जो  :  महोदय  जुलाई  1985  में  हंसराज  जिसे  बलात्कार  तथा

 अपराधिक  हिसक  गतिविधियों  के  संबंध  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  जेल  परिसर  के  निर्माण-कार्य

 स्थल  से  एक  ट्रक  में  बेठकर  भाग  गया  तीन  माह  सूरज  प्रकाश  जेल  के  एक  फार्म  से  भाग
 गया  ।  हससे  एक  माह  लक्ष्मी  शोभराज  के  साथ  भागने  में  सफल  हो  उसने  अपने

 विरुद्ध  जारी  51  वारंटों  पत्रों  को फाड़कर  बचकर  भागने  का  प्रयत्न  किया  ।

 ये  ब्यौरों  दिये  गये  दिसम्बर  1984  में  9  लोगों  ने  भागने  की  कोशिश  की  और

 डनमें  से  एक  व्यक्ति  घायल  हो  गया  था  |  अक्टूबर  1984  तथा  1984  की  घटनाओं  का  जिक्र

 किया  गया  है  ।  चूंकि  मेरा  समय  सीमित  है  इसलिए  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  पह  17

 1986  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  यह  मेरा  समाचार  पत्र  नहीं  अगर  उन्हें  टाइम्स
 आफ  इंडिया  पसन्द  नहीं  है  तो  टाइम्सਂ  को  ले

 अध्यक्ष  महोदय  :  से  समय  की  याद  आती

 क्षी  सोमनाथ  चटर्जो  :  तिहाड़  जेल  के  सुरक्षा  ब्यवस्था  की  कंमियों  की  तरफ  बहुत  ही

 विस्तार  तथा  संगत  रूप  से  उल्लेख  किया  गया

 पहलो  कमी--प्रो०  दंडवते  ने  बतायी  रविवार  के  दिन  जेल  परिसर  में  किसी  भी  जाती

 वाले  को  अन्दर  आने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  तो  ये  व्यक्ति  किस  प्रकार  से  आ  ख्कते
 हैं

 ?

 दूसरी  कमी--ऐसा  लगता  है  कि  जेल  में  काटों  की  संड्या  तथा  उनको  पंजीकरण  संख्या  के

 बारे  में  जो  जेल  परिसर  में  आती  जाती  कोई  रजिस्टर  नहीं  न  हीं  रविवार
 को  बाहर  कार

 रोकने  वाला  कोई  होता  है  ।  वे  रविवार  को  कारों  को  बाहर  जाने  की  अनुमति  कंसे  दे  देते  हैं  ?
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 तीसरी--मीनार  टावर  पर  तैनात  ब्यक्तित  के  बारे  में  हालांकि  उपराज्यपाल  ने  उसे

 बिल्कूल  निर्दोष  बताया  टावर  पर  तैनात  व्यक्ति  के  पास  कोई  दुरबीन  नहीं  होती  और  वह  मात्र

 बह  निगरानी  करता  है  कि  दीवार  पर  चढ़ने  की  कोशिश  तो  नहीं  की  जा  रही  अगर  कोई
 व्यक्ति  दीवार  पर  चढ़कर  भागने  का  प्रयत्न  करता  है  तो  टावर  पर  तैनात  व्यक्ति  कूद  पड़ेगा  ।  यह
 एक  बहुत  ही  अद्भुत  प्रबन्ध

 चौथी  --  जेल  के  सहायक  अधीक्षक  और  चाल्स  शोभराज  जोकि  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  कुख्यात
 अपराधी  हैं  और  जेल  तोड़कर  भागने  के  लिए  प्रसिद्ध  को  भागने  से  एक  मिनट  पूर्व  एक  साथ  एक
 कमरे  में  देखा  गया  था  जो  द्वार  संख्या  3  के  मुख्य  द्वार  के  साथ  है  ।

 क्या  चार्स  को  एक  सैल  में  नहीं  होना  चाहिए  था  ?  उपराज्यपाल  ने  उत्तर  दिया

 वह  विचारणाधीन  ...”  परन्तु  विचारणाधीन  अभियुक्त  का  निश्चित  ही  जेल  के  सहायक
 अधीक्षक  के  साथ  जोलਂ  नहीं  होना  चाहिए  ।

 पांचवी--द्वार  संख्या  3  सदेव  बन्द  रहता  है  और  किसी  को  अन्दर  आने  की  अनुमति  नहीं
 दी  जाती  जब  तक  कि  उसकी  पहचान  मात्र  एक  व्यक्ति  मुन्शीਂ  द्वारा  नहीं  कर  ली

 श्री  कपूर  ने  बताया  ।  क्या  जेल  में  प्रवेश  करने  के  लिए  उपयुक्त  अधिकारियों  से  अनुमति  लेना

 अथवा  कागजात  दिखाना  आवश्यक  नहीं  है  ?  आम  तौर  पर  जेल  अधीक्षक  लिखित  अनुमति
 देता  है  ।

 छटी  --  अगर  कोई  यह  मान  ले  कि  शोभराज  जेल  के  सहायक  अधीक्षक  के  साथ  कुछ
 भौपचारिक  बात  कर  रहा  था  क्‍या  कोई  नियम  नहीं  है  कि  वरिष्ठ  अधिका:री  सथा  अन्य  कनिष्ठ

 कमंचारी  कोई  चीज़  खाने  से  अपने  को  बचाये  ....  ...  ...  माना  जाता  है  कि  नकदी  तथा  उपहार
 दोनों  का  व्यापार  वहां  चल  रहा  है  ।

 सातवीं--एक  बार  व्यक्ति  के  प्रवेश  करने  के  बाद  क्या  जेल  के  दरवाजों  को  बन्द  नहीं  क्र

 देना  चाहिये  .......  ....”  इन  कमियों  की  तरफ  इशारा  किया  गया  क्‍या  यह  पता  लगाने  के  लिए
 कि  ये  कमियाँ  हैं  अथवा  नहीं  जांच  करने  की  आवश्यकता  ये  कमियाँ  हमेशा  से  रही  हैं  एक
 व्यक्ति  जो  पक्‍का  अपराधी  जिसकी  बहुत  से  देशों  की  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  पुलिस  को  तलाश
 जो  उसकी  वापसी  पर  उसे  मृत्यु  दंड  देने  के लिए  इंतजार  कर  रहे  ऐसा  लगता  है  कि  वह  तिहाड़
 जेल  में  बेरोकटोक  घूम  रहा  था  ओर  सभी  बड़े  अधिकारी  उसके  इशारों  पर  नाच  रहे  शे  और  उसे

 खुश  करने  में  लगे  हुए  थे  ऐसा  प्रतीत  होता

 एक  बात  का  डंडवते  जी  ने  उल्लेख  नहीं  किया  परन्तु  मुझे  नहीं  पता  कि  यह  संगत  है  अथवा

 नहीं  परन्तु  मुझे  लगता  है  जब  इन  जेल  अधिकारियों  की  अंगूरों  तथा  कास्टेंडा  तथा  सभी
 चीजों  के साथ  आवभगत  की  वे  आधे  बेहोश  अथवा  बेहोश  या  तीन-चौथाई  होश  में  अथ  वा

 मुझे  नहीं  पता  परन्तु  चिपकाने  वाला  टेपों  के  साथ  उनके  मुह  बंद  कर  दिये  गये

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इससे  एक  प्रश्न  पैदा  होता  वे  ऐसा  कैसे  कर  सभी  को  एक  साथ

 बेहोश  ?

 प्रो०  दंडवते  :  उन्हें  कंप्यूटरों  दुवार  खिलाया  गया  मैं  कह  सकता  हूं  ।
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 करी  सोम  नाथ  चटर्जो  :  सरकार  की  दवायें  भी  तेजी  से  कार्य  करती  क्‍या
 उनके  पास  चिपकाने  वाले  टेप  तैयार  थे  ?  चिपकाने  वाली  टेपों  से  उनके  मुहें  बंद  कर  दिये  गये  थे  मौर

 उन्हें  रस्सी  से  बांध  दिया  गया  तिहाड़  में  भागने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  हर  उपलब्ध

 है  खाना  खया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  सिर्फ  एक  भेंट  थी  ।

 थी  सोसमांथ  लटऊो  :  वहाँ  एक  जन्म  दिन  मनाया  था  ।  किसका  लस्म  दिन  कोई
 व्यक्ति  आकर  कहे  कि  किसी  का  ज॑ंन्म  दिन  मनाने  के  लिए  मैं  कुछ  पेड़े  और  मिठाई  तथा
 सब  कूछ  लाया  हूं  और  लो  तथा  दरवाजे  खोल  दिये  वे  एक  जुलूल  में  आयें  चीजें

 उप-अधीक्षक  से  लेकर  संतरी  तक  सभी  जेल  के  अन्दर  पार्टी  में  समिम्लित  पार्टी  के  पूरा  होने
 से  पहले  ही  बे  सो  गये  और  बाहरं  चले  गये  और  यह  शक्तिशाली  सरकार  उनकी  तलाश  में  फिर

 रही  है  ।  महत्वपूर्ण  तथ्य  यहं  यह  भूल  का  प्रश्न  नहीं  यह  एक  अपराधपूर्ण  लापरवाही

 जानबूझकर  .......

 अध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  कम  अब  हमें  होशियार  रहना  चाहिए  कि  इस  प्रकार  से  कोई

 मिठाई  न  खाये  ।

 sft  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  नहों  खानी  चाहिये  कम  से  कम  यह  जेल  के  अन्दर  नहीं

 बाहर  खायी  जानी  चाहिए

 अध्यक्ष  महोवय  :  सिर्फ  एक  घंटा  ओर  बाकी

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  जो  व्यक्ति  आया  था-या  तो  वह  रोबटं  है  अथवा  डेविड-उनके  नाम

 रोजनामचे  की  किताब  में  बिब्कुल  नहीं  उनके  नाम  को  कहीं  पर  भी  दर्ज  नहीं  किया  गया

 वे  आये  होंगे  ।  उनके  साथ  न  केवल  गृह  सदस्य  बल्कि  भेंट  करने  वाले  व्यक्त  भी  थे  ।  उन्हें  वहाँ

 घूमने  की  खुली  छूट  है  ।

 5.00  स॒०  प०

 मैं  दंडवते  जी  की  शिकायत  से  सहमत  हूं  कि  इसका  जल्दी  से  जल्दी  दूरदर्शन  अथवा  रेडियो

 पर  प्रसारण  करना  चाहिए  क्‍या  मैं  अपना  महत्वपूर्ण  सुझाव  रख  सकता  महोदय  ?  मैं

 समझता  हूं  कि  अब  तक  मैंने  केवल  संगत  बातें  कहीं  .......  ..«

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  भापके  पास  कुछ  और  है  तो  आप  कह  सकते

 भरी  सोघननाथ  चटर्जो  :  मैं  समान  मुददों  को  छोड़ने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  ।....  ...

 संसदीब  कार्य  बिभाग  में  राज्य  संत्री  गुलाब  सबी  :  ये  सब  बातें  समाचार

 पत्रों  में  छूप  चुकी  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  अगर  समाचार  पत्रों  में  कोई  बात  आ  जाये  तो  क्या  हमें  सभा  में
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 उसकी
 पता

 नहीं  करनी  क्‍या  यह  सरकार  का  दृष्टिकोण  है  ?  ये  सब  बातें  एक  युवा  और सक्रिय  मंत्री  क्यों  कहता  है  ?
 ह

 मैं  समर्थन  करता  हूं  -  क्योंकि  आप  जहदी  में  और  हम  जल्दी  में  हैं  लगता  ऐसा  है है-न्यायिक  जाँच  की  तथा  कठोर  सजा  की  माँग  उप-अधीक्षक  स्तर  तक  ही  न  रह  जाये  बल्कि
 मंत्रालय  स्तर  तक  अगर  आवश्यक  हो  ।

 भरी  मूलचन्द  ढटागा  अध्यक्ष  मेरी  प्रार्थना  है  कि  यदि  यह  बहस  आज  6.00
 बजे  तक  खत्म  हो  जाए  तो  ठीक  अन्यथा  मेरा  हाफ-एन-आवर  डिस्कशन  कल  के  लिए  पोस्टपोन्ड
 कर  दिया

 ]

 श्रो  गुलाम  नवी  आजाद  :  यह  बजे  देखा

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  कल  कर  बीबी  राजी  तो  फिर  कोई
 झगड़ा  नहीं

 |

 श्री  प्रिय  रंजनबास  मुशझ्ी  :  इस  खास  घटना  ने  तथा  तिहाड़  जेल  से  इस  भागने
 ने  सारे  देश  को  हिलाकर  रख  दिया  हैं  क्योंकि  ऐसी  बात  देश  की  राजधानी  में  घटित  हुई  है  और
 जेल  प्रशासन  तथा  अन्य  लोगों  की  ज्ञूटियां  की  भी  संचार  माध्यम  द्वारा  सही  तस्वीर  प्रस्तुत  की
 गयी  है  ।  हु

 मैं  विस्तार  ने  नहीं  जान  चाहता  ।  मैं  बहुत  ही  विशिष्ट  तथा  व्यावहारिक  सुझाव  दू  गा
 आजकल  हमें  एक  वात  अच्छी  तरह  से  समझ  लेनी  चाहिए  जो  कि  दुर्भाग्य  से  काफी  लोग  नहीं
 समझते  हैं  जेल  अधिकारी  कैसे  कार्य  करता  है  और  पुलिस  अधिकारी  कैसे  कार्य  करते  हैं  ।
 जेल  अधिकारियों  का  कार्य  है  उच्च  न्यायालयों  तथा  निचली  न्यायालयों  के  आदेशों  का  पालन
 करना  है  और  पूछताछ  के  लिए  रखे  गये  कैदियों  के  बारे  में  रिमांड  आदेश  का  पालन  करता  तथा
 अपराधियों  पर  नजर  रखना  है  ।  ।  ज॑से  ही  वे  जेल  से  बाहर  आते  हैं  तो  कानून  व्यवस्था  को

 कायम  रखने  वाले  अधिकारियों  तथा  पुलिस  की  मुसीबत  आ  जाती  है  ।  जबतक  वे  जेल  के  अन्दर

 हैं  तो  जिम्मेदारी  जेल  अधिकारियों  की  जैसे  ही  वे  जेल  के  बाहर  आते  हैं  तो  उनकी  जिम्मेदारी

 पुलिस  अधिकारियों  की  हो  जाती  है  ।  दुर्भाग्य  से  जेल  व्यवस्था  ऐसी  प्रतीत  होती  है  जिसका  संचालन

 देश  में  सभी  जगह  राज्य  प्रशासन  द्वारा  किया  जाता  है  सिवाय  संघ  शासित  राज्य  में  और  यहां  पर

 भी  मेरे  विचार  से  तिहाड़  जेल  पंजाब  मैनुअल  का  अनुसरण  करता

 जब  तक  कि  पुलिस  चाहे  वह  अच्छी  है  या  बुरी  यह  एक  बिल्कुल  अलग  मामला  है
 तथा  खुफिया  विभाग  को  दखल  देने  का  तथा  नियमित  रूप  से  जेल  में  जाकर  जांच  करने  का
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 प्रियरंजन  दास  मु

 अधिकार  नहीं  होगा  मुझे  शक  है  कि  भविष्य  में  कुछ  सुधार  हो  सकेगा  चाहे  आप  जो  भी  सुधार
 कर  लें  -  क्योंकि  जेल  के  अन्दर  कीदियों  के  सहयोगियों  का  शासन  चलता  है  और  तथा  जेल

 अधीक्षक  मात्र  मुझे  कहना  चाहिए  उनके  औजार  हैं  और  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  क्योंकि  जेल  के

 अन्दर  का  गेंग  वार्डन  तथा  अन्य  संघ  यूनियन  सोसाइटियां  तथा  एसोसियेशन  बना  लेते  हैं  और  वे

 अपनी  मर्जी  चलाते  हैं  न  कि  जेलर  अथवा  जेल  अधीक्षक  का  हुक्म  चलता  ये  लोग  हैं  जो

 अभियुक्तों  के  बीच  कारयें  बांटने  का  कार्य  करते  यह  मैंने  अपने  अलीपुर  जेल  के  अनुभव  के

 देखा  है-जिन  कैदियों  पर  मुकदमे  चल  रहे  हैं  उनमें  कार्य  किसे  रसोई  का  काये

 करना  किसे  जमादार  का  कार्य  करना  इत्पादि  यह  कार्य  एसोसियेशनों  और  यूनियनों
 तथा  हित  के  लोगों  द्वारा  फैसला  होता  है  कि  कौन  क्या  यह  जेल  के  अन्दर  की  कहानी

 तो  पुलिस  बाहर  से  क्‍या  कर  सकती  है  मुझे  नहों  पता  ।  जिन  कंदियों  पर  मुकदमे  चल  रहे

 हैं  और विशेषकर  उन  अपराधियों  पर  जिन्हें  न्यायालयों  द्वारा  साक्षात्कार  तथा  अन्य  कार्यवाही

 पूरा  होने  के  बाद  अपराधी  घोषित  किये  जाने  की  उम्मीद  नजर  रखने  के  लिए  एक  व्यवस्था

 होनी  चाहिए  जिसे  जेल  आसूचना  सेवा  कहा  जा  सकता  है  जो  बाहर  रहकर  नियमित  रूप  से  जेल

 के  अंदर  की  स्थिति  और  विचारणाधीन  कैदियों  की  गतिविधियों  पर  निगरानी  रख  जब  तक

 आप  इसे  नहीं  बनाएगे  यह  बिल्कुल  असम्भव  आप  इस  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  सकते  आप  चाहे
 जो  भी  सुधार  मैं  कुछ  बातों  का  उल्लेख  करता  ।  जून  1980  को  स्वर्गीय  श्री

 ज्योतिमंय  विरोधी  दल  के  सदस्य  ने  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्श  उठाया  था  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  422  तिहाड़  जेल  में  व्याप्त  कुरीतियों  के  बारे  में  ।  उस  समय  सरकार  का  उत्तर  बहुत  ही
 निरपेक्ष  था  कि  जेलों  में  भीड़  को  समाप्त  करने  के  लिए  दिल्ली  में  कुछ  ओर  जेलें  बनानी  होंगी  और

 मेरे  ख्याल  से  सिर्फ  एक  जेल  पूरी  बनी  है  मुझे  नहीं  मालूम  दूसरी  पूरी  हुई  है  ।  1979  दुर्भाग्य
 से  यह  जनता  का  शासन  था  मैं  अभाग्यशालीं  नही  कहना  चाहता  और  अगर  हम  आज  तिहाड़  जेल

 में  जो  हुआ  है  उसकी  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  लेते  हैं  तो  इसी  प्रकार  से  दूसरी  पाटीं  को  भी  जो  1979

 में  हुआ  था  उसकी  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  लेनी  होगी  ।  उस  समय  72  अभियुक्त  कंदी  और  दो

 जेल  अधिकारी  मामले  में  शामिल  थे  मैं  कमंचारियों  को  भी  जेल  के  अन्दर  चल  रही  कुरीतियों  तथा

 गिरोहों  के  संचालन  के  लिए  दोषी  ठहराता  यह  जवाब  मंत्री  ने  श्री  ज्योतिमंय  बासु  के  प्रश्न

 के  उत्तर  में  दिया  1979  में  फिर  इससे  भी  बड़ी  बातें  घटित  हुई  थी  जिनके  बारे  में  मेरे

 ख्याल  स्रे  मधुजी  को  पता  सभा  में  16  दिसम्बर  1981  को  श्री  मकवाना  ने  श्री  मनोरंजन

 भक्त  के  प्रश्न  का  उत्तर  दियां  था  कि  जाली  अदालती  दस्तावेजों  के आधार  पर  8  व्यक्ति  तिहाड़
 जेल  से  रिहा  हो  जाने  थे  ।  इस  मामले  में  5  व्यक्ति  सफल  नही  हो  सके  और  2  सफल  हो  गये  थे

 और  बाद  में  एक  पकड़ा  गया  मुझे  यह  जानकर  आश्चय  है  कि  ऐसा  किसी  से  होता

 ऐसा  1679  में  हुआ  था  ।  भागने  में  लगे  हुए  पेशेवर  लोगों  द्वारा  तिहाड़  जेल  में  यह  घटना

 वह  आज  की  बात  नहीं  है  यह  एक  संगठित  षड़यन्त्र  मेरे  विचार  से  उन्हें  अपना  बुनियादी
 ढांचा  मजबूत  बनाना  चाहिए  और  इसे  करने  के  लिए  वे  अंतर्राष्ट्रीय  विशेषज्ञों  की  सहायता  ले

 सकते  मुझे  इस  पर  गहरी  चिता  इसीलिए  मैं  माननीय  मंत्री  को  सुझाव  देता  हूं  और  आज

 मैं  मधु  जी  के  साथ  पूर्णतया  एक  वाक्य  में  सहमत  हूं  में  जांच  करने  का  कोई  सवाल  नहींਂ

 हम  महसूस  करते  हैं  कि  तिहाड़  की  घटना  बहुत  गंभीर  बात  संपूर्ण  प्रशासन  को  जेल  अधीक्षक  से
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 वार्डेत  के  निचले  स्तर  तक  सभी  को  हटा  देना  इसके  अलावा  में  सुझाव  दूगा  कि  यह
 पता  लगाया  जाये  अगर  आपका  रवैन्यू  इटेलिजेंस  सिस्टम  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  है  तो  आप
 स्वयं  अपने  रवेन्यू  इटेलिजेंस  बनाये  ।  आप  पहले  वाले  जेल  अधीक्षक  से  जो  तिहाड़  जेल  अधीक्षक
 से  सेवा  निवृत  हो  चुका  उससे  आंकड़े  लेकर  उन  लोगों  से  मालूम  करें  हृवलदार  आदियों
 का  जो  सभी  दिल्‍ली  में  धन  एकत्रित  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  अपनी  सीमित  वेतन  में  डिफेंस  कालोनी
 में  मकान  बना  लिये  यह  एक  संगठित  गिरोह  अन्यथा  शोभराज  भाग  नहीं  सकता  था
 और  यह  सारी  बात  न  हुई  होती  ।  आप  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि आप  सदन  की  एक  समिति  को
 विस्तार  से  जांच  करने  और  रिपोर्ट  देने  के  लिए  नियुक्त  करेगे  में  नहीं  जानता  न्यायाधीश
 एम०  सी०  छागला  द्वारा  की  गई  जांच  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  जहाँ  उन्होंने  किशोर  और
 अन्य  अपराधियों  के  बारे  में  विस्तार  से  जांच  की  प्रत्येक  व्यक्ति  इसे  जानता  है  क्योंकि  इससे
 कई  लोग  प्रभावित  होंगे  ।  हम  दिल्‍ली  को  हांग-कांग  या  बैंगकाक  बनाने  को  बर्दाश्तु  नहीं  कर  सकते
 हम  इसे  बेघर  बनते  पर  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  |  केवल  पिछले  वर्ष  उग्रवादियों  ने  विस्फोटक
 बस्तु  रखी  श्री  ललित  माकन  मारे  गए  थे  और  आज  तक  आप  इसे  प्रमाणित  करने  के  लिए  आगे
 भी  नहीं  आ  सके  और  कोई  भी  नहीं  बता  सकता  कि  यह  किस  प्रकार  हुआ  ।  चाल्स  शोभराज
 उस  एक  घंटे  के  बाद  गया  जब  आगुन्तक  को  उसको  देखने  के  लिए  अनुमति  मिली  दूसरा
 व्यक्ति  जिसने  कल  आत्म  समपंण  किया  वह  उन  व्यक्तियों  में  से  था  जो  रविवार  को  भागे

 बह  चांदनीचौक  में  घूम  रहा  था  ।  मैं  बहुत  महसूस  करता  हूं  कि यह  जेल  अधिकारियों  को  दोष
 लगाने  और  अपशब्द  कहने  का  साधारण  प्रश्न  नहीं  है  जेल  के  भीतर  कुछ  बहुत  गलत  कार्य  हो  रहा

 है  और  हमें  वास्तविक  स्थिति  का  पता  लगाना  दिल्‍ली  पुलिस  और  दिल्ली  प्रशासन  ने  भी

 चूक  की  है  और  सरकार  को  बदनाम  किया  है  जो  बाहर  है  और  षड़यंत्र  में  लगे  हुए  हैं  उन्होंने
 प्रत्येक  मामले  में  सरकार  की  स्थिति  खराब  की  है  हमें  इसका  सख्ती  से  पता  लगाना

 यदि  आप  इसे  करने  में  असफल  होते  हैं  तो  मुझे  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि  इस  सदन  द्वारा  हमारीं
 अंतरात्मा  को  माफ  नहीं  किया  इतिहास  बताता  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  और  जेल

 अधिकारियों  से  चाल्स  शोभराज़  को  किसी  से  भी  मिलने  की  अनुमति  किस  प्रकार  से  दी  ।  वह  फौन

 क्या  उसने  भारत  के  संविधानिक  को  बनाया  है  वह  कौन  है  ?  वह  प्रत्येक  व्यक्ति  को  मिलेगा

 और  कहानियां  बताता  है-जो  ब्यक्ति  ग्रीस  से  भागा  था  जिस  व्यक्ति  को  फांसी  पर  लगाया  जानाः
 आपकने  उसे  से  में  स्थानानतरित  क्‍यों  किया  ?  इस  कार्यवाही  में  शीघ्रता  क्‍या

 थी  ?  इन  मामलों  को  विस्तृत  में  स्पष्ट  करना

 मुझे  खुशी  है  कि  भारत  में  ऐसा  पहली  बार  किया  गया  है  जबकि  जेल  अधिकारियों  को

 गिरफ्तार  किया  गया  हो  ।  मैं  सरकार  को  उसके  लिये  धन्यवाद  देता  हूं  ।  सरकार  ने  इसमें  साहस
 दिखाया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सभी  राज्य  सरकार  इसका  अनुसरण  मैं  इसमें  राजनीति  नहीं
 ला  रहा  अधिकतर  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  बातें  जेल  में  हो  रही  हैं  परन्तु  क्योंकि  वे  दिल्ली
 में  स्थित  नहीं  हैं  इसलिए  उन  पर  चर्चा  नहीं  की  जाती  यह  अधिकतर  प्रत्येक  जेल  में  हो  रहा

 ये  अपराधी  तस्कर  ये  सभी  लोग  गेंग  बनाते  हैं  और  जेल  के  भीतर  आप  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 बेचारे  जेलर  और  अधीक्षक  या  तो  लूट  के  माल  का  हिस्सा  लेते  हैं  या  चुप  रहते  हैं  कुछ  नहीं  कर

 सकते  हैं  ।  जेल  कमंचारियों  के  बीच  एक  संगठित  माफिया  गुट  काम  कर  रहा  यह  हो  रहा

 मैं  तीन  सुझाव  दू  गा  ।  पहला  सुझाव  तिहाड़  जेल  के  बारे  में  अन्‍्यों  के  लिये  मैं  अभी
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 कोई  सुझाव  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  राज्य  सरकारों  को  परामर्श  करना  चाहिए  कि  वे  किन  समस्याओं  का

 सामना  करते  हैं  यदि  तिहाड़  में  आप  एक  सप्ताह  के  भीतर  पूरी  व्यवस्था  में  परिवर्तन  नहीं  करते

 हैं  तो  आप  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  नहीं  कर  सकते  ।  दूसरा  यह  है  कि  आप  जेल  आसूचता  सेवा
 प्रणाली  को  शुरू  आप  दिल्ली  पुलिस  के  आयुक्त  को  दोष  देते  हो  जब  एक  कंदी  भाग  जाता

 लेकिन  क्‍या  आपने  पुलिस  आयुक्त  को  सप्ताह  में  एक  बार  जेल  का  दौरा  और  यह  देखने  के

 लिए  कोई  प्राधिकार  दिया  है  कया  जेल  में  जहां  अपराधी  रहते  हैं  वहां  प्रवन्ध  सुरक्षा  सही  और
 उचित  है  ताकि  वे  भाग  न  सकें  ?  आपने  उसे  यह  प्राधिकार  नहीं  दिया  परन्तु  जब  एक  अपराधी

 भाग  जाता  है  तो  आप  पुलिस  को  दोष  देते  हैं  अपराधि  जेल  में  होता  है  तो  यह  देखने  के  लिए
 कि  क्‍या  इन्तजाम  सुरक्षित  है  या  उस  समय  आप  पुलिस  को  जेल  का  दोरा  करने  की  अनुमति

 नहीं  देते  हो  बाद  मैं  अब  जेल  द्वार  ड्यूटी  प्राधिकारियों  पर  आता  जो  व्यक्ति  अन्दर

 जाने  की  अनुमति  देता  है  अर्थात  जेल  द्वार  ड्यूटी  अधिकारी  वबहों  से  मुख्य  भ्रष्टाचार  शुरू  होता
 मैं  माननीय  मंत्री  से  शुरू  से  लॉग  बुक  को  जांच  करने  का  अनुरोध  करता  देश  में  ऐसे  कुछ

 लोग  हैं  जो  भारो  रिश्वत  के  साथ  चैक  पोस्ट  ड्यूटी  लेना  चाहते  कुछ  लोग॑  भारी  रिश्वत  के

 साथ  विशिष्ट  पुलिस  स्टेशनों  में  ड्यूटी  लेना  चाहते  हैं  ।  जेलों  में  विशेषरूष  से  तिहाड़  में  यह  मामला

 मैं  इसे  प्रमाण  के  साथ  कहता  हूं  ।  उन्हें  लॉग  बुक  की  जांच  करने  दो  ।  कुछ  ऐसे  लोग  चार  या

 पांच  हैं  जो  विशेष  घन्टों  में  विशेष  दिन  हमेशा  ड्यूटी  लेना  चाहते  हैं  और  वे  ओर  वे  किसी  अन्य

 व्यक्ति  को  उस  समय  ड्यूटी  की  अनुमति  नहीं  देते  हैं  ऐसा  क्‍यों  है  ?  यह  सारा  संगठित  है  और  यह
 बातें  होती  कोई  भी  गहराई  में  नहीं  जाता  है  कि  क्‍या  हो  रहा  है  ।

 मेरा  तीसरा  सुझाव  प्रशिक्षण  के  बारे  में  संसद  में  आपने  संसद  के  नये  सदस्यों  के  लिये

 पूर्वाभिमुखीकरण  पाठ्यक्रम  या  पुनश्चर्या  पाद्यक्रम  की  प्रणाली  शुरू  की  है  ।  नई  स्थितियों  से  निपटने

 के  लिये  प्रत्येक  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  परन्तु  वे  लोग  जो  जेल  का  प्रबन्ध  करते  हैं  उन्हें
 प्रशिक्षण  नहीं  दिया  जाता  वे  नवीनतम  नवीनतम  विभिन्‍न  प्रकार  के  उपायों  को

 नहीं  जानते  हैं  जिन्हें  भागने  के लिए  उपयोग  किया  जाता  वे  केवल  इतना  जानते

 मीनार  पर  खड़ा  होना  है  और  यदि  मैं  किसी  को  दीवार  पर  चढ़ते  हुए  पाता  हूं  तो  मुझे  घण्टी  बजानी

 होगी  बस  यहीਂ  कोई  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  जाता  ।  उन्हें  फिल्में  नहीं  दिखाई  जाती  हैं  ।  मैं  नहीं
 समझता  कि  जेल  के  प्राधिकारी  फिल्‍मों  को  देखने  की  परवाह  करते  हैं  कि  वहां  कौन  सी  फिल्‍म

 आधुनिक  विश्व  में  किन  उपायों  का  उपयोग  किया  जाता  है  ।  उनको  केवल  यही  लगाव  होता  है  कि

 क्या  लूट  का  माला  मिलेगा  या  नहीं  ।
 ॥

 अब  मैं  मिठाईयों  और  अन्य  चीजों  पर  आता  जेल  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  यह  मेरा

 आरोप  कृपया  पूछताछ  कीजिये  ।  जहां  तक  मुझे  पता  जेल  नियम  पुस्तिका  स्पष्ट  बतलाती  है

 बाहर  से  कोई  भी  खाना  या  कोई  कपड़े  का  एक  टुकड़ा  भी  तब  तक  कैदी  या  अपराधी  को

 नहीं  दिया  जा  सकता  जब  तक  कि  विशेषरूप  से  यह  प्रमाणित  और  जेल  प्राधिकारियों  द्वारा  अनुमोदित

 हो  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  दिन  मिठाईयां  और  फल  बांटे  गये  थे  उस  दिन  जैल  का  ड्यूटी
 प्रभारी  अधिकारी  कौन  था  औरं  क्‍या  उसने  अनुमति  दी  थी  या  नहीं  ।  कृपया  इस  बात  की  भी  जांच
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 की  जाये  कि  पिछले  समय  में  इस  प्रकार  बातें  कितने  अवसरों  पर  हुई  ।  इन  सभी  बातों  का  प
 लगाना  चाहिए  ।

 मैंने  उल्लेख  किया  है  कि  1979  में  क्या  हुआ  था  ।  मैंने  उल्लेख  किया  कि  1975  में  क्‍या
 हुआ  था

 ।
 मैंने  सुरंगों  को  खोदने  का  उल्लेख  किया  था  ।  हर  समय  मामला  उठाया  जाता  है  परन्तु

 कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  वहीं  होती  ।  कम  से  कम  आज  से  कम  से  कम  दिल्‍ली  में  आपको  लोगों  के
 मन  में  विश्वास  पैदा  करने  की  कोशिश  करें  कि  न  केवल  सरकार  ने  निश्चय  किया  है  वल्कि  सरकार
 कुछ  प्रस्तावों  के साथ  आगे  आ  रही  है  जो  हमारी  सहायता  करेगी  ।

 महोदय  अन्त  में  एक  श्री  मधु  दण्डवते  अपने  सामान्य  व्यंग  रचना  की  भावना  और
 स्व्ाव  से  कहने  की  कोशिश  करते  हैं  कि  इन  दिनों  सदी  के  नाम  हूम  आयातित  वस्तु
 पर  अधिक  विश्वास  कर  रहे  हैं  ओर  चाल्से  शोभराज  अन्य  आयात  आज  से  इसे  शुरू  नहीं  करना

 ठीक  गोलाधारी  से  यह  शुरू  किया  मुझे  केवल  खेद  हम  इसमें  से  प्राप्त  नहीं  कर
 सके  हैं  ।

 भ्री  पी०  कछुलन्वदईवेलू  :  आज  शोभराज  तथा  सात  अन्य  कैदियों  के  भागने
 के  धारे  में  चर्चा  वास्तव  में  यह  नाटकीय  करार  है  तथा  सदी  की  सबसे  रोमांचक  घटना

 मैं  यहां  तक  कहूंगा  कि  007  फिल्‍मों  या  एस्केपਂ  में  हमने  शोभराज  जैसी  इस  प्रकार
 की  सनसनीखेज  रचना  नहीं  देखी  है  जैसा  कि  तिहाड़  जेल  में  हुआ  ।

 हम  जानते  हैं  कि  बदमाशों  कौर  हत्यारों  को  अच्छे  लोग  बनाने  के  लिये  जेल  केवल
 प्रशिक्षण  देने  के  उद्देश्य  के  लिये  परन्तु  अब  जेलें  भगोड़ों  के  लिये  प्रशिक्षण  स्थल  बनती

 जा  रही  इस  तरह  की  चीजों  को  हमेंशा  के  लिये  रोकना

 हम  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  शोभराज  अस्तर्राष्ट्रीय  अपराधी  है  भौर  उसका  चरित्र
 संदिग्ध  प्रकृति  का  उसका  नाटकीय  ढंग  से  भागना  केवल  अधिकारियों  की  साठगांठ  से  ही  संभव

 यह  पहले  से  तैयार  की  गई  योजना  भी  है  ।  मैं  इस  बारे  में  एक  या  दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।
 बिना  साठगांठ  और  पहले  तैयार  की  गई  योजना  के  बिना  यह  दिन  के  प्रकाश  में  नहीं  हो  सकता  है  ।

 वास्तविक  रूप  से  मुझे  सदन  के  सामने  यह  कहते  हुये  शर्म  आती  है  कि  दिन  के  प्रकाश  में

 राजनीति  के  नेताओं  को  भी  गोली  से  मारा  जा  रहा  यह  कल  या  आज  से  नहीं  हो  रहा

 यह  पिछले  दो  वर्षों  से  हो  रहा  इन्दिरा  जी  को  उनके  अपने  सुरक्षागार्ड  ने  दिन  में  गोली  मारी

 उसके  बाद  हमने  ललित  माकन  जो  हमारे  सदस्यों  में  से  एक  थे  उन्हें  दिन  में  गोली  से  मारा

 गया  था  और  इसके  बाद  श्री  लोगोंवाल  को  दिन  में  गोली  मारी  गई  इस  प्रकार  का

 अपराध

 शोभराज  जो  अस्तर्राष्ट्रीय  अपराधी  वह  तिहाड़  जेल  से  अधिकारियों  की  शिकजें  से  भागा

 यह  वास्तविक  रूप  से  जेल  नियमों  को  लागू  करने  में  असफलता  हैं  ।  यदि  जेलों  के  नियमों  को

 कठोरता  से  लागू  किया  जाता  तो  ऐसा  नहीं  होता  ।  जेल  नियमों  को  लागू  करने  की  असफलता  के

 कारण  शोभराज  भागा
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 [  श्री  पी०  कुलन्दई  वेलू  ]

 माननीय  मंत्री  जी  एक  विवरण  देने  के  लिए  आगे  आये  हैं  जिसमें  वह  कहते  हैं  कि  खाद्यय

 और  नागरिक  आपूर्ति  निगम  के  एक  अधिकारी  के  माध्यम  से  जांच  आदेश  दिये  गये  मैं  माननीय

 मंत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाता  हूं  कि  यदि  एक  अधिकारी  के  माध्यम  से  जांच  आदेश  किया  जाता

 है  तो  निश्चित  रूप  से  पूरी  सच्चाई  सामने  नहीं  आयेगी  ।  न्यायिक  जांच  के  आदेश  तुरंत  दिये  जाने

 चाहिये  ।  यह  मेरा  अनुरोध  है  ।

 मैं  नहों  जानता  हुं  कि  दूरदर्शन  और  रेडियो  में  इस  समाचार  के  बारे  में  मुख्य  विषय  क्यों

 नहीं  दिया  गया  ।  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  उन्होंने  क्यों  बिलम्ब  मंत्री  जी  भौर  सत्ता  दस  के

 सदस्य  इस  कारण  को  अच्छी  तरह  से  जानते  होंगे  ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  कैदियों  और  सहवासी  पर  भी  शोभराज  का  प्रभाव  बहुत  अधिक  यह
 अपने  आप  बताता  है  कि  किस  प्रकार  से  शोभराज  तिहाड़  जेल  से  भागा  पुलिस  स्रोत  भी

 कहती  है  कि  उन  कैदियों  से  जिनसे  प्रश्न  किये  गये  थे  वह  उसे  चाल्स  साहब  कहते  इसका

 क्या  मतलब  है  ?  वह  तिहाड़  जेल  में  राजा  की  तरह  था  |  यह  आधार  बताते  हैं  कि  पार्टियों  को

 मनाने  के  लिए  कैदियों  के  मित्र  भी  जेल  में  आते  थे  ।  हमें  तिहाड़  जेल  को  पांच  तारा  होटल  के

 रूप  में  करना  होगा  ।  यही  सब  कुछ  हम  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय  के

 न्‍्यायाशीध  से  जांच  करायें  ताकि  सच्चाई  सामने  आ  सके  ।

 थ्री  शांतारास  नायक  :  मूलतः  तीन  कारणों  से  कंदी  भागते  पहला
 कारण  इमारतों  का  स्वरुप  तथा  बनाबट  दूसरा  वहां  व्याप्त  भारी  भ्रष्टाचार  जिसके  कारण  उन्हें
 भागने  में  सहायता  मिलती  तीसरा  कारण  संभवत  यह  है  कि  हम  जेल  फो  रहने  के  लिये  एक

 सुन्दर  स्थान  नहीं  बना  सके  है  ।

 अध्यक्ष  मेरे  पास  न्यायमूर्ति  आनन्द  नारायण  मुल्ला  द्वारा  1980-83  में  दी  गई
 रिपोर्ट  उसमें  अपनी  आरम्भिक  टिप्पणी  में  उन्होंने  कहा  था  :

 ]

 दीवारों  के  पीछे  लोहे  की  सलाखों  के  अन्दर  रहते  हैं  मुकाफल  कुछ
 इन्सान  जो  नहीं  एक  गिनती  है  वह  दिन  आखिर  कब  आयेगा  जब  बदलेगा  यह  मौसम  थास

 कुछ  बेकस  उन्हें  आस  लगायें  उम्र  घड़ियां  गिनती  हैं  ।”

 .

 शायद  यह  शोभराज  पर  लागू  नहीं  होता  ।  वह  इन  सब  बातों  में  विश्वास  नहीं  करता

 वह  अपनी  आत्मा  का  खुद  मालिक  था  और  वह  अपने  तरीके  से  भागने  में  सफल  हो  गया  ।  अब  हमें
 शविष्य  के  बारे  में  कुछ  मैं  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  मुझे  हैरामी  है  कि  दूरदशंत
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 ने  इस  संबंध  में  का्यंवाही  क्‍यों  नहीं  की  ।  अगर  वे  तत्काल  फोटो  दिखा  देते  तो  संभवत  कुछ  स्थानों
 पर  कुछ  लोगों  को  पकड़ा  जा  सकता  पहले  भागने  वाले  दिनेश  कुमार  ने  जब  आत्म  समपंण
 किया  तो  भी  हस  समाचार  को  चौथा  या  पांचवा  स्थान  दिया  यहां  तक  कि  वुल्गारिया  के
 संबंध  में  एक  छुटपुट  समाचार  को  इससे  अधिक  प्राथमिकता  दी  सारे  देश  के  लोग  जब  यह्‌ जानने  को  उत्सुक  थे  कि  क्या  किसी  को  पकड़ा  गया  था  किसी  ने  आत्म  समर्पण  किया  तो  लोगों  को
 तत्काल  इसकी  सूचना  दी  जाती  तो  प्रेस  माध्यमों  की  तो  यह  प्रतिक्रिया  यह  बहुत
 दुर्भाग्यपूर्ण

 कहा  ग्रया  है  कि एक  समिति  का  गठन  किया  समिति  का  गठन  कर  भी
 लिया  गया  तो  भी  यह  सुरक्षा  के  सीमित  पहलुओं  के  साथ  मामले  पर  विचार  करेगी  क्‍योंकि
 मूति  मुल्ला  की  रिपोर्ट  में  जेल-सुधार  संबंधी  सभी  पहलुओं  पर  विस्तार  से  विचार  किया  गया  है  ।

 अन्य  पहलू  जिस  पर  बिचार  किया  जाना  चाहिए  वह  है  विधान  संबंधी  पहलू  ।  वैसे  भी
 का  स्वरूप  महत्व  रखता  इस  समय  जेल  1894  जेल  अधिनियम  1900,

 कैदियों  का  स्थानांतरण  अधिनियम  1950  तथा  सिविल  जेल  अधिनियम  1874  जैसे  पुराने  कानूनों
 द्वारा  विनियमित  होती  इन  कानूनों  के  अन्तगंत  हम  अपनी  जेलों  का  संचालन  करते  हम
 जेल  नियम  पुस्तिका  की  बात  करते  मालूम  नहीं  इन  पुस्तिकाओं  को  किसने  अधिकार  प्राप्त

 अगर  कल  हम  अधिकारियों  पर  यह  आरोप  लगाना  चाहें  कि  भगाने  के  लिए  वे  उत्तरदायी  है
 तो  संभवत  वे  दावा  करेंगे  कि  कुछ  मार्गनिर्देश  ऐसे  हैं  जिन्हें  कानून  लागू  नहीं  कर  सकता  ।  इसलिए
 जेलों  के  संबंध  में  देश  के लिए  एक  ऐसा  समेकित  कानून  होना  चाहिए  जो  महज  सिफारिशी  न  हो
 जिसे  लागू  भी  किया  जा  सके  ।

 अब  मैं  चन्द  शब्द  जेल  की  उनकी  अर्थात  बनावट  के  बारे  में  कहूंगा  ।  इस  समिति  ने
 टिप्पणी  की  है  कि  उसके  द्वारा  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  देश  में  23  जेल  इमारतें  125
 साल  से  भी  अधिक  पुरानी  तथा  183  इमारतें  लगशग  100  साल  पुरानी  ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  मौजूदा  जेलों  की  मरम्मत  तथा  नई  इमारतें  बनाने  का  काम

 नहीं  हो  सका  ।  इस  कारण  ज्यादातर  हर  राज्य  में  जेलों  में  समय  समय  पर  तथा  कोई  विशेष

 सर  आ  जाने  के  कारण  निर्धारित  संख्या  से अधिक  क॑दी  रहते  इमारतों  के  बारे  में  यह  टिप्पणियां

 की  गई  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  हो  सकता  है  भोर  कारण  भी  हों  ।  मैं  एक  अन्य

 पहलू  का  भी  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  समिति  ने  इस  बारे  में  भी  सिफारिश  की  है  कि  देश  में  किस

 तरह  की  जेलें  होनी  चाहिए  ।  उन्होंने  बार  तरह  की  जेलों  के  बारे  में  बताया  है  अर्थात्‌  विशेष  सुरक्षा
 अधिकतम  सुरक्षा  मध्यम  स्तरीय  सुरक्षा  तथा  न्यूनतम  सुरक्षा  जेलें  ॥  सारी  व्यवस्था

 में  सुधार  के  लिए  जब  जेलों  का  निर्माण  किया  जाए  तो  इन  बातों  पर  जरूर  बिचार  किया  जाए
 ताकि  सुधार  योग्य  कैदियों  को  न  सुधरने  वाले  कैदियों  स ेअलग  रखा  जाए  ताकि  उनके  साथ  भिन्न

 व्यवहार  किया  जा

 झो  वलबन्त  सिह  रामृवालिया  :  अध्यक्ष  महोदय  शोभराज  के  फरार  होने  तथा

 इसके  कारण  देश  को  लगे  आघात  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।
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 श्री  बलवन्तर्सिह

 आरम्भ  में  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  जेल  सुधारों  का काम  बहुत  समय  से  बकाया

 तिहाड़  और  अन्य  जेलों  में  सामान्य  कैदियों  या विचाराधीन  कैदियों  को  कोई  सुविधा  प्राप्त  नहीं

 है  लेकिन  शातिर  अपराधियों  को-हर  सुविधा  और  रियायत  मिलती  है  ओर  वे  उसका  उपभोग

 करते  हैं  ।

 शोभराज  द्वारा  जेल  के  कर्मचारियों  को  बेहोश  या  अर्ध  बेहोश  करने  से  कम  से  कम  देश

 इतना  चंतन्य  और  जागरूक  हो  सका  है  वह  इस  बात  पर  बिचार  करें  कि  तिहाड़  तथा  देश  की  अन्य

 जैलों  में  आए  दिन  क्या  हुआ  करता  है  ।  शातिर  और  कुड्यात  अपराधियों  के  साथ  जेल  अधिकारियों

 की  साठगांठ  ने  आन्तरिक  सुरक्षा  मंत्री  जी अवसर  दिया  है  कि  बह  जेल  के  ढाँचे  में  सुधार  करने  के

 लिए  कारगर  उपाय

 इस  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  कि  शोभराज  किस  तरह  जेल  में  मजे  किया  करता

 उसके  सैल  में  उसकी  महिला  मित्र  आया  करती  उसे  खाने  की  और  अन्य  अन्य  सुविधायें
 लब्ध  जेल  में  उसके  मित्रों  रिश्तेदारों  और  उसके  दल  के  लोगों  के  आने  जाने  और  मिलने  पर  कोई

 रोक  नहीं  थी  ।  बस्तुतः  इससे  हमें  देश  की  गुप्तचर  ऐजेंसियों  के  कामों  पर  संदेह  करने  का  मौका

 मिलता  उस  समय  गुप्त  ऐजेंसियों  के लोग  क्या  कर  रहे  थे  जब  जेल  में  यदह्‌  सब  हो  रहा  था  ?

 कया  वे  इस  मामले  की  रिपोर्ट  आन्तरिक  सुरक्षा  मन्‍्त्री  को  नहीं  दे  सकते  थे  जो  यह  दावा  कर

 सकते  हैं--मैं  उनकी  सराहना  करता  हुं--कि  वह  देश  में  यहां  तक  की  पंजाब  में  घटने  वाली  हर

 दुर्घटना  का  सूक्ष्म  अध्ययन  करते  ....  ।  यह  सही  है  कि  वह  हमारी  पंजाब

 समस्या  में  हमारी  सहायता  कर  रहे  हैं  वह  पंजाब  समस्या  को  राष्ट्रीय  समस्या  समझते  उन्हें
 पंजाब  से  सहानुभूति  ह ैऔर  इस  समय  पंजाब  को  सहानुभूति  ओर  समर्थन  की  जरूरत  है  और  यह
 सव  वह  दे  रहे  हैं  ।

 घटना  नाथ  ब्लाक  से  केवल  4  मीटर  के  लगभग  की  दूरी  पर  घटी  इससे  एक  यह
 धक्का  और  लगता  है  कि  अगर  राजधानी  मेंहुऐसा  हो  सकता  है  तो  राजधानी  के  बाहर  तो  और

 बड़ी  घटनाएं  घट  सकती  हैं  ।

 चार  पांच  बातों  पर  माननीय  मन्त्री  को  बिचार  करने  की  जरूरत  अध्यक्ष

 आप  आजादी  की  लड़ाई  या  किसी  मोचे  या  आन्दोलन  के  दौरान
 कभी

 जैल  में  रह  घुके  मैं  खुद

 भी  1971  में  इस  जेल  में  डेढ़  महीने  रह  चुके  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  स्थिति  है  ।

 आस्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  श्री  अरुण  नेहरू  उनके  द्वारा  दी  हर  सूचना  का

 स्वागत  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  जी  हां  उनकी  अपनी  जानकारी  के  माध्यम  से  दी  जाने  बाली  सूचना

 भरी  बलबंत  सिंह  रामवालिया  :  मैं  यह  सूचना  अपने  व्यक्तिगत  अनुभव  और  उसी  समय

 किए  गए  अध्ययन  के  भाधार  पर  दे  रहा  हूं  ।
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 एक  फंक्ट्री  जेल  में  कुछ  वस्तुएं  बनाती  जेल  अधिकारी  उन  वस्तुओं बम  पा
 |  को  अपने

 दीदा
 ब्

 को  बेचते  फार्म  में  उगने  वाले  खाद्यान्न  को  भी  सस्ती  कीमतों  पर  बेचा  जाता  है और  पैसे  से  अनुचित  लाभ  उठाया  जाता

 जेल  में  कैदियों  या  विचाराधीन  कैदियों  से  मिलने  आने  वाले  उनके  संबंधियों  या
 त्रों  को  मजबूरन  रिश्वत  देनी  पड़ती  उन  दिनों  डिप्टी  सुपरिटेंडेंट  इन्चार्ज  कैदियों  से

 मिलने  आते  वालों  से  हर  रोज  कम  से  कम  500  ०  वसूल  किया  करता  था  ।

 चोथी  बात  यह  कि  सरसों  के  सब्जी  आदि  का  एक  बाजार
 तिहाड़  जेल  अभियुक्तों  को  यह  सभी  वस्तुएं  निर्धारित  कीमतों  पर  सप्लाई  की  जाती  लेकिन
 किसी  भी  अभियुक्त  या  कंदी  को  निर्धारित  मात्रा  में  सामान  सप्लाई  नहीं  किया  जाता  ।  अधिकतर

 लकड़ी  आदि  बाहर  बेच  दी  जांती  है  ।

 ह  तिहाड़  जेल  में  खासकर  17-18  साल  से  कम  उम्र  के  बच्चों  के  मामलों  अपराध
 को  और  बढ़ावा  मिल  रहा  जेल  अधिकारियों  ने  वहां  अपना  साम्राज्य  स्थापित  कर  लिया  है  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  मौजूदा
 परिस्थिति  में  और  सुधार  करने  पर  विचार  करें  और  जेल  में  रहने  वालों  की  समस्याओं  का  भी

 अध्ययन  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  से  बचने  के  लिए  न्यायिक  जांच  के  आदेश  दिए  जाने

 चाहिए  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  जेल  के  समस्त  क्रिया-कलापों  के  अध्ययन  के  लिए  इस  सदन  की  एक

 समिति  भेजी  जानी  चाहिए  ।

 प्रो०  बच्डवते  :  परन्तु  उन्हें  बाहर  जाने  दिया  जाये  !

 श्री  सोमनाथ  श्टर्जो
 :  उनमें  से  कुछ  को  वहां  पर  भी  रखा  जा  सकता  है  !

 शो  बलवस्त  सिह  राम्‌वालिया  :  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 |

 श्री  जेनुल  बशर  :  भादरणीय  अध्यक्ष  भारत  सरकार  और  प्रदेश

 सरकारों  में  भी  जेल  विभाग  सबसे  अधिक  नजरअंदाज  किया  हुआ  विभाग  जहां  पुलिस  विभाग
 में  या  दूसरे  विभागों  में  नए  वैज्ञानिक  तरीके  स्थापित  किए  गए  हैं  क्राइम  को  खोजने  के

 क्रिमनल्स  को  पकड़ने  के  लिए  जहां  नए-नए  वैज्ञानिक  तरीकों  को  लगाया  गया  वहीं  अभी  तक

 जेलों  में  वेशानिक  तरीके  नही  अपनाए  गए  अभी  भी  हमारे  यहां  की  जेलें  पुराने  ढरे  पर  चल

 रही  हैं  और  उनके  रख-रखाव  के  सभी  जगहों  जेल  के  सभी  भागों  की  एक  जगह
 कारी  हासिल  करने  के  लिए  कोई  वेशानिक  तरीका  नहीं  अपनाया  गया  जैसे  टी०  वो०  चैमल्स

 अगर  जेलों  में  लगा  दिए  जिसमें  जेल  के  हर  भाग  की  हर  भाग  की  तस्वीर

 बारी  से  एक  जगह  इकट॒ठी  होती  रहे  तो  इससे  जेल  के  रख-रख्ाब  में  और  जेल के  मेंटीनेंस  में  बड़ी

 सहायता  मिल  सकती  है  ।
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 जेनुल

 अध्यक्ष  बाहर  हमारे  समाज  में  गरीब  और  अमोर  रहते  लेकिन  जेलों  में  जहां
 कि  बराबरी  की  आशा  की  जाती  है  कि  जेल  में  जो  भी  अपराधी  चाहे  वे  अमीर  हों  चाहे  गरीब

 हों  उनके  साथ  बराबर  का  बरताव  किया  कानून  के  मुताबिक  ।

 आज  यह  चीज  जेलों  में  नहीं  जेल  में  भी  अमीर  और  गरीब  अपराधी  अलग-अलग

 तरीके  से  रहते  एक  तरफ  तो  एक  बड़ी  लम्बी  फौज  गरीब  अपराधियों  की  है  जो  बहुत  खराब

 हालात  में  वहां  रहती  है  और  एक  तरफ  चाल्स  शोभराज  जैसे  बंदी  स्मगलस  गिरोहबंद
 डकंत  उनके  लिए  जैसा  कि  दण्डवते  जी  ने  कहा  कि  फाइब  स्टार  होटल  की  सुंविधाएं  उपलब्ध  हैं
 ओर  वे  वहां  एंजाय  कर  रहे  उसका  आनन्द  ले  रहे  और  अगर  बहुत  से  ऐसे  कैदी  जेल  से

 भागना  नहीं  चाहते  हैं  तो केवल  इसलिए  कि  उनको  भागने  की  इच्छा  नहीं  अगर  उनमें  से

 अधिकतर  भागना  चाहें  तो  किसी  भी  समय  जेल  से  भाग  सकते  हैं  वे  अगर  निकलना  नहीं  चाहते

 हैं  तो  उसके  बहुत  से  कारण  हो  सकते  जेल  से  भागना  भारत  में  कोई  नयी  बात  नहीं  है  ।

 दुनियां  के  बड़े-बड़े  देशों  में  जहां  बहुत  वैज्ञानक  तरीके  से  जेल  का  रख-रखाव  हुआ  वहां  भी  कैदी

 भागते  हैं  ।  कैदी  भी  बहुत  एडवान्स  होते  हैं  ।  उनकी  प्लानिंग  और  तरीके  भी  उसी  प्रकार  के  होते

 हैं  ।  जमंनी  ओर  ब्रिटेन  आदि  जगहों  में  भी  कंदी  भाग  जाते  हैं  ।  हमारे  यहूं  बहुत  पुराने
 तरीके  से  कैदी  रखे  जाते  वहां  कैदियों  का  भागना  कोई  बड़ा  मुश्किल  काम  नहीं  बगर  नहीं

 भागते  हैं  तो
 _  **'

 अध्यक्ष  महोदय  :  और  आसान  बना  दें

 श्री  जेनल  बदार  :  जिस  तरीके  से  रख-रखाव  है  और  किस  तरह  से  वे  अधिकारियों

 से  मिले  रहते  यह  तो  आपको  मालूम  माननीय  मंत्री  जी  श्री  अरुण  बहुत  एफीशियेंट

 हैं  ओर  बहुत  अच्छा  काम  करते  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आप  तिहाड़  जेल  छोड़
 किसी  भी  जेल  में  चले  जाइए  और  देख  लीजिए  कि  हाड्डन्ड  क्रिमीनल  कहां  रहते  आपको  मालूम
 हो  जायेगा  कि  किस  तरह  से  रहते  उनको  क्या  सुविधाएं  हैं  और  किस  तरह  से  हर  प्रकार  का

 एनजायमेंट  उनको  मिलता  है  |  कहीं  से कोई  रुकावट  उनको  नहीं  वे  अगर  भागना  चाहें  तो

 भाग  सकते  नहीं  भाग  रहे  हैं  तो  खुद  नहों  भाग  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जेलों  में  अधिक  सुधार
 की  मावश्यकता  है  ।  जेल  के  सुधार  में  वैज्ञानिक  तरीके  अपनाए  जाएं  ।  जेल  में  टी०  वी०  सकिट

 लगाया  जाए  जिससे  एक  जगह  बैठकर  देख  सकें  कि  वहां  पर  क्‍या  हो  रहा  है  क्‍योंकि  एयरपोर्ट  और

 अन्य  स्थानों  पर  इस  तरह  के  सकिट  लगे  रहते  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  जेल  का  प्रशासन

 भूतपूर्ष  सैनिकों  के  जिम्मे  किया  जाना  चाहिए  ।  जेल  के  प्रशासन  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 जाता  वह  पुराने  तरीके  से  घिसा-पिटा  ही  चला  आ  रहा  जेल  के  प्रशासन  में  भूतपूर्व  सैनिकों

 और  भूतपूर्व  अधिकारियों  को  लगाया  जाए  तो  इससे  अच्छे  तरीके  से  जेल  के  प्रशासन  में  मदद  मिल
 सकती  है  क्योंकि  वे लोग  आजमाए  हुए  उनकी  ईमानदारी  और  कतंव्यपरायणता  आज़माई

 हुई  है  इह  तरह  भूतपूर्व  सैनिकों  को  एम्पलायमेंट  भी  मिल  जायेगा  और  इस  की  बात  नहीं  हो
 पायेगी  ।  इस  सुझाव  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 230



 28  1907  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 शी  रासाश्रय  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  तिहाड़  जेल  पर  जो  चर्चा  चल

 रही  है  यह  ऐसी  चर्चा  नहीं  ह ैजिसको  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  बहुत  भयंकर  घटना  घटी  है  ।  मैं
 इसको  नहीं  मानता  |  कुछ  दिन  पहले  समाचार  पत्र  में  आपने  पढ़ा  यह  बात  छपी  थी  कि  यह
 आदमी  जो  भागने  वाला  वह  भागने  का  प्रयास  कर  रहा  है  और  वह  बीमारी  का  बहाना  बनाकर

 जब  यह  बात  अखबार  में  आ  गई  और  सरकार  के  बहुत  से  यंत्र  हैं  जो एकदम  बैठे  रह  गए
 फिर  भी  सरकार  ध्यान  नहीं  दे  सकी  है  और  यह  घटना  घट  गई  अभी  यह  कहाँ  गया  कि

 वेज्ञानिक  ढंग  अपनाया  जाना  वैज्ञानिक  ढंग  की  बात  नहीं  जेल  के  कर्मचारी  को  आप
 क्‍या  तन्ख्वाह  देते  अगर  कैदी  उसको  चोगुनी  तन्ख्वाह  देता  हो  तो  वह  किसका  हुक्म  पहले

 मुझे  भी  दस-बारह  बार  बिहार  सरकार  ने  जेल  में  भेजां  .  वहां  मैंने  देआा  है  कि  पैसे
 वाले  हत्या  बलात्कार  करके  आते  हों  तो  उनको  काफी  सुविधाएं  दी  जाती  इससे  ऐसा
 लगता  है  कि  जेलों  में  पैसों  के जरिए  खूब  भ्रष्टाचार  होता  है  और  जिसको  पैसा  मिलता  वह
 उसके  लिए  सुविधायें  उपलब्ध  करवा  देता  अगर  उसके  बारे  में  अखबारों  आता  है  तो  चाहे

 हमारी  केन्द्रीय  सरकार  हो  अथवा  राज्य  सरकार  कोई  उस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  जेल

 ऐसा  विभाग  जहां  लोग  समझते  हैं  कि  उसमें  कुछ  ऐसे  तबके  के  लोग  हैं  जो  जानवरों  से  भी

 बदतर  जिन्दगी  बिताते  हैं  और  मैं  यह  बात  ईमानदारी  के  साथ  कहता  हूं  और  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जो

 एकदम  कुख्यात  अपराध  करते  हैं  लेकिन  जेलों  में  आनन्द  से  जीवन  व्यतीत  करते  आनन्द  का

 मतलब  आप  समझ  सकते  हैं  कि  उन्हें  हर  तरह  की  सुख-सुविधा  मिलती  मैंने  अपनी  आंखों  से

 देखा  वहां  उनकी  बीवी  तक  आकर  मिलती  है  और  एकान्त  में  चार-चार  घण्टे  तक  रहती  है  ।

 यह  सरकार  के  लिए  बड़े  शर्म  की  बात  है  कि  वह  भभी  तक  इन  जेलों  की  स्थिति  में  सुधार  नहीं
 कर  पाई  ।

 जहां  तक  चाल्स  शोभराज  के  भागने  की  बात  वह  तो  जेल  में  पैसा  देता  था  भौर  इस

 तरह  अपने  नौकरों  से  काम  लेता  था  ।  जेल  के  लोगों  ने  सिर्फ  अपनी  इयूटी  को  निभाया  |  आज  के

 अखबारों  में  हमें  यह  भी  पढ़ने  को  मिला  कि  जिस  जगह  पर  वह  रहता  वहां  से  हटाकर

 उसको  दूसरी  जगह  ले  जाया  गया  ।  इसलिए  सारी  चीजें  बिल्कुल  सही  और  दुरूस्त  ढंग  प्लानिंग

 करके  हुई  हैं  और  जेल  के  अधिकारियों  को  निश्चित  रूप  से  काफी  पैसा  मिला  मैंने  जेल  के

 अधिकारियों  को  देखा  जब  वे  जेल  में  जाते  हैं  तो  दो  साल  में  5  लाख  रुपये  की  बिल्डिंग  गया  में

 हमारे  यहां  बना  ली  गई  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  इतना  पैसा  उनके  पास  कहां  से  आया  ।  आप  ही

 बताइये  जब  उनको  इतना  पैसा  मिलता  है  तो  वे  आपका  हुक्म  क्यों  मानने  लगे  ।  इसलिए  सवाल

 है  कि  स्मगलर्स  और  बड़े-बड़े  ड्कत  लोगों  को  कोन  बचाता  ये  अधिकारी  ही  बचाते  हैं  ।

 जितने  भी  राजनीति  करने  वाले  सब  की  उनके  साथ  सांठ-गाँठ  यहां  से  उन  दृष्करमियों  को

 अच्छी  तरह  से  रखने  के  लिए  फोन  जाता  है  कि  फलां  आदमी  को  ठीक  ढंग  से  रखा  जाए  क्योंकि

 उससे  हम  बाहर  निकलने  पर  काम  लेते  इसलिए  सारी  चीजों  को  आपको  देखना  होगा  ।  अगर

 आप  कोई  न्यायिक  जांच  करवायेंगे  तभी  आपको  इसकी  असलियत  पता  चलेगी  कि  इसमें  कौन  कौन

 इन्वाल्व  मंत्री  मण्डल  से  लेकर  कौन  लोग  इसमें  शामिल

 क्री  हरीक्ष  राबेत  :  भष्यक्ष  जिस  तरह  से  पिछले  दिलों  तिहाड़  जेल  में

 घटनाक्रम  चला  और  चाल्स  शोभराज  तिहाड़  जेल  से  अपने  कुछ  साथियों
 के

 साथ  भाग  उस  पर
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 विनिनशशननििनकिय  ५नतभतभीस  सनम  प्रकार

 हरीश  रावत  |

 इस  सदन  में  प्रो०  मधु  दंडवते  तथा  हमारे  कुछ  दूसरे  सम्मानित  सदस्यों  ने  बहुत  अच्छी  प्रकार  से

 प्रकाश  डाला  है  ।  वास्तव  में  तिहाड़  जेल  पिछले  कुछ  समय  से  गम्भीर  घटनाओं  और  अनियमितताओं

 का  एक  प्रकार  से  अड्डा  बन  गया  है  तथा  जिस  प्रकार  से  गैर-मानवीय  कृत्य  और  अशोभनीय  कृत्य

 वहां  होते  रहते  उन  सब  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  जब  दिल्‍ली  जैसे  शहर
 में  इस  प्रकार  की  घटनाएं  घटती  हों  तो  दूसरे  राज्यों  के  विषय  में  आप  सहज  हो  अनुमान  लगा  सकते

 हैं  कि  वहां  कैसी  स्थिति  होगी  ।

 पिछले  दिनों  अखबारों  में  एक  समाचार  पढ़ने  को  मिला  कि  पंजाब  के  गुरदासपुर  में  कुछ
 उग्रवादी  जेल  से  निकल  भागे  ।  वे  ऐसे  उग्रवादी  थे  जिनके  ऊपर  अहिसा  फैलाने  के  गम्भीर  आरोप

 पंजाब  के  बारे  में  एक  दूसरा  समाचार  यह  पढ़ने  में  आया  कि  वहां  कुछ  उम्रवादियों  ने  एक

 आमंरी  को  ही  लूट  ये  कुछ  ऐसी  घटनाएं  हैं  जिन्हें  हम  अलग-अलग  रख  कर  नहीं  देख

 बल्कि  हमें  इनको  एक-दूसरे  से  जोड़  कर  देखना  होगा  ।
 ह

 यहां  पर  माननीय  गृह  राज्य  मंत्री  जी  बैठे  हैं  और  भान्तरिक  राज्य  मंत्री  जी  भी

 मौजूद  मैं  उनसे  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  चाल्से  शोभराज  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  से  सम्बन्धित

 उसने  कई  अन्य  देशों  में  भी  भयानक  अपराध  किए  हो  सकता  है  कि  हमारे  देश  में  कुछ  अन्य

 अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  भी  सक्रिय  हों  क्योंकि  जिस  तरह  से  इस  देश  में  नशीली  दवाइयां  तस्करी

 के  माध्यम  से  लाई  जा  रही  हथियार  लाये  जा  रहे  हैं  भर  उनको  उम्रवादियों  को  सप्लाई
 किया  जा  रहा  वहां  इस  बात  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  यहां  कुछ  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय

 गिरोह  भी  सक्रिय  हों  ।  वे  भारत  में  गड़बड़  फैलाना  चाहते  भारत  को  कमजोर  करना  भाहते  हैं
 और  अव्यवस्था  फैलाना  चाहते  हैं  और  उन्होंने  हो  मिलकर  चात्स  शोभराज  को  जेल  से  निकलवाने

 में  मदद  पहु चाई  हो  |  हमें  इस  लाइन  पर  भी  सोचना  चाहिए  और  मैं  समझता  हूं  कि  जिस  प्रकार

 की  स्थिति  इस  समय  हमें  इस  घटना  को  केवल  एक  घटना  के  रूप  में  न  दूसरी  घटनाओं

 से  सारे  मामले  की  गम्भीरता  से  जांच  करनी  चाहिए  ।

 आपने  जो  तिहाड़-जेल  का  सुपरिण्टेण्डेण्ट  जिसके  ऊपर  यह  शक  था  कि  यह  उनसे  मिला

 हुआ  उसको  ससपेण्ड  किया  ।  इससे  हमें  उम्मीद  हैकि  आप  उससे  पूछ-ताछ  करके  कुछ  बातें

 निश्चितरूप  से  जानेंगे  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  के  लिए  मेरे  दिल  में  कभी  भी  आदर  का  भाव  नहीं  रहा  किन्तु  इस  काण्ड

 के  होने  के  बाद  और  इन  लोगों  के  जेल  से  भागने  के  उपरान्त  दिल्ली  पुलिस  ने  जिस  प्रकार  से

 नाएं  भेजीं  चारों  ओर  अपना  जाल  फैलाया  और  जिस  तत्परता  से  कार्यवाही  की  है  एवं  जिस  प्रकार

 से  नाकेबंदी  की  उससे  मेरे  दिल  में  दिल्ली  पुलिस  के  प्रति  आदर  का  भाव  जगा  इससे  ऐसा
 प्रतीत  होता  है  कि  चाल्स  शोभराज  भी  अब  इस  देश  से  भागने  नहीं  पाएगा  और  उसको  पकड़  कर

 जरूर  दण्ड  दिया  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  दो-तीन  सुझाव  देना  नाहता  पहला  सुझाव  तो  यह

 है कि पुलिस और इटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसी जेलों में जहां अन्तर्राष्ट्रीय भ्रपराधी रखे जाते 232
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 हैं महीने या दो महीने जांच करने का मौका मिलना जेलों में जहां इतने बड़े अपराधी रहते हों वहां बात की पूरी सम्भावना है कि वे जेल में और अपराधियों से मिलकर कोई षड़यंत्र कर सकते दूसरे अपराधियों को ट्रेनिंग दे सकते इसलिए मेरा सुझाव है कि पुलिस मैन्युअल में जांच करने का अधिकार होना चाहिए । दूसरा सुझाव मेरा यह है कि सारे देश में एक यूनिफार्म जेल मैनुअल जिसके अन्तर्गत पुलिस और इ टेलिजेंस ऐजेंसियां समय-समय पर जेलों के कार्यों की जांच करती रहें । मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जेल के अन्दर जो स्टाफ वह एक जेल में लम्बे समय तक न रहे । क्योंकि देखने में आता है कि जिस जेल में अपराधी लम्बे समय तक रहते उस जेल के स्टाफ के सम्बन्ध उन अपराधियों से प्र म और भाईचारे के हो जाते यह बात हम उत्तर प्रदेश की जेलों में देखते हैं । जहां पर लम्बे समय तक अपराधी रहते हैं वहां पर जेल स्टाफ के साथ उनके प्र म और भाईचारे के सम्बन्ध डिवेलप हो जाते हैं और उसके कारण जेल स्टाफ के गांव के लोग मात्र इसलिए भी डरते हैं कि उसकी जेल में बड़े-बड़े हत्यारे और अपराधी बन्द इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि स्टाफ को लम्बे समय तक एक ही जेल में नहीं रहने देना पुलिस और जेल के स्टाफ में आपस में बदला होती रहनो चाहिए । कभी जेल के स्टाफ के व्यक्ति पुलिस में आएं और कभी पुलिस के स्टाफ के व्यक्ति जेल के स्टाफ में जाएं जिससे जेल के स्टाफ का जेल के अपराधियों से कोई सामंजस्य नहीं रह पाएगा | अध्यक्ष इस माननीय सदन में जिस तरह से दूसरे माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की मैं भी अपने को उस चिन्ता में शामिल करते माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय को अपनी चिन्ता से अवगत कराते हुए यह उम्मीद करता हूं कि जो भी अपराधी भागें वे जल्दी से पकड़े जाएंगे । ] क्री के० पी० उम्नीकृष्णण : अध्यक्ष यहू अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता चाल्स शोभराज तथा उसके साथी अपराधियों द्वारा तिहाड़ जेल से भाग निकलने की घटना कोई साधारण घटना नहीं है । यह एक अत्यन्त लज्जाजनक घटना है जिसकी बदनामी सारे देश में फैल गयी है । दो वर्ष पूर्व जब पुलिस के उप-अधीक्षक श्री तुली ने उन्हें दिल्ली के विक्रम होटल में गिरफ्तार किया तब इस बात को अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस में बड़े बड़े शीर्षकों में छापा गया और पूरे विश्व ने चैन की सांस ली थी तथा विश्व भर की ओर जांच करने वाली संस्थाओं सभी ने दिल्ली पुलिस की प्रंस ने प्रशंसा की सर्वोपरि यह है कि इससे कुछ बात प्रकट होती बह श्रीमती इन्दिरा गांधी के सर्वोच्च प्रताप का काल था जब हमारा स्थिर शासन था । परन्तु अब वह भविस्मरणीय असफलता को काल में बदल गया है श्रीमान वस्तुतः हम से काफी आगे बढ़े उस , समय सुरक्षाਂ विभाग नामक हमारा कोई आइम्बर पूर्ण नाम बाला निभा नहीँ हमारे छोटे छोटे ताम हुए करते जैसे गृह मंत्रालय आदि । परन्तु अब आपका आस्तरिक 233
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 हर

 के०  पी०  उन्‍नीकृष्णन  ]

 सुरक्षा  विभाग  भी  है  परन्तु  हमारी  प्रणाली  तथा  जेल  सुरक्षा  आभिकरणों  की  कोई  क्षमता  में  बड़ी
 तेजी  से  भारी  गिरावट  हुई  यही  कारण  है  कि  एक  अत्यन्त  ही  खतरनाक  परन्तु  तीम्न  बुद्धि
 समय  अपराधी  ने  अपनी  दृढ़  इच्छाशक्ति  के  सहारे  से  सरकार  की  व्यवस्था  को  चूर-चूर  कर  दिया  ।

 वह  अन्य  अपराधियों  को  भी  साथ  ले  गया  ।  यह  झोचकर  मेरे  रोंगटे  खड़े
 हो  जाते  हैं  कि  वह  सतबंत  सिह  को  वहाँ  ही  छोड़  गया  ।  यदि  जेल  में  मनाई  गई  इस  जन्म  दिवस

 पार्टी  में  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  का  हत्यारा  भी  भाग  गया  होता  तो  क्‍या  होता  ।  क्या  इसकी  कल्पना

 को  जा  सकती  है  ।

 चाल्स  शोभराज  कोई  साधारण  अपराधी  नहीं  था  |  यह  सर्वेविदित  है  कि  थाईलैंड  में  कत्ल

 के  मामले  में  उसकी  तलाश  थी  नैपाल  में  मादक  ओऔषधियों  तुर्की  में  कत्ल  के  फ्रांस  जमेनी

 इत्यादि  में  उसके  विरुद्ध  बहुत  से  अपराधों  के  मामलों  में  उसकी  तलाश  थी  ।  तिद्दाड़  के  इस

 अंतर्राष्ट्रीय  कुख्यात  अपराधी  के  लिए  विशेष  सुरक्षा  की  आवश्यकता  थी  ।  क्‍या  इस  अपराधी

 तथा  उसके  गिरोह  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जितनी  सुरक्षा  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  थी

 उतनी  की  गई  थी  ?  हमें  अपने  आपसे  यह  प्रश्न  पूछना  है  ।

 अन्य  सदस्यों  ने  प्राथमिक  जेल  प्रशासन  के  बारे  में  बहुत  से  किस्से  सुनाये  परन्तु  मैं

 एक  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  भारत  में  अनग्रिनत  लोगों  से  सम्पर्क  थे  ।  उसने

 एक  भवन  निर्माता  कम्पनी  के  चेयर  मैन  के  बेटे  क ेसाथ  जो  कि  कई  मंत्रियों  को  मिले

 बम्बई  में  एक  व्यवसाय  खोला  हुआ  था  मैं  उनके  इस  समय  नाम  नहीं  लेना  चाहता  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  उस  व्यवसाय  का  क्या  हुआ  ?  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।  उसे  न  केवल
 अति  विशष्ट  कंदी  माना  जाता  अपितु  उसके  बहुत  से  सम्पर्क  सूत्र  थे  जो  ज़ासूसी  के  मामलों

 में  अंतग्रस्त  लोगों  तक  फैले  मैं  एक  मामले  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  एक

 स्वर्ण  राठोर  नामक  जो  कैप्टेन  राठोर  की  पत्नी  अपने  एक  इण्टरव्यू  के  दौरान  बताया

 चाल्स  शोभराज  मेरी  बेटी  की  शिक्षा  की  देखभाल  कर  रहा

 यह  1986  के  गौरवमय  वर्ष  की  बात  है  ।

 उसे  300  रुपये  प्रति  मास  देता

 चाल्स  ने  इस  उदारता  के  लिए  एक  ऐसे  सेना  अधिकारी  की  पुत्री  को  ही  क्‍यों  चुना  जिसके

 विरूद  जासूसी  का  मामला  है  ?  इस  बात  को  स्पष्ट  किये  जाने  की  आवश्यकता  मैं  इस  बात

 का  विशेष  रूप  से  उत्तर  चाहता  हूं  ।  उसे  धन  कहां  से  प्राप्त  होता  है  ।  वह  पिछले  10  व्े  से

 तिहाड़  जेल  में  विचाराधीन  वन्दी  है  यह  धन  प्रति  मास  एक  ऐसी  महिला  को  कैसे  भेजा  जाता  है  जो

 खुले  आम  यह  कहती  है  कि  उसकी  पुत्री  को  वह  शिक्षा  दे  रहा  उसके  द्वारा  दिल्ली  की  कितनी

 और  लड़कियाँ  शिक्षित  की  जा  रही  हैं  ?
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 यह  केवल  चार्ल्स  शोभराज  की  ही  बात  अपितु  देश  में  से  हच्च  अधिकारियों  तथा

 ऊंचे  सम्बन्धों  वाले  लोगों  ने  उस  के  साथ  सम्पर्क  बनाया  हुआ  हम  इसे  कुछ  जेल  अधिकारियों
 की  ही  विफलता  मात्र  न  मानें  जो  कुछ  मिठाइयों  या  थोड़े  धन  के  लालच  में  फेस  यह  तो

 हमारी  सुरक्षा  व्यवस्था  की  विफलता  इसके  लिए  मैं  श्री  अरुण  नेहरू  तथा  श्री  मिर्धा
 अथवा  किसी  अन्य  को  दोष  नहीं  देता  ।  यह  तो  पूरी  पूरी  सुरक्षा  व्यवस्था  की  बिफलता

 है  ।  अभी  कुछ  समय  पूर्व  केरल  में  हुई  घटना  की  ओर  मैं  सभा  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 यह  भी  सरकार  की  उसी  तरह  की  गम्भीर  बिफलता  का  मामला

 सप्ताह  पहले  एक  विचित्र  घटना  घटी  सप्ताह  29  जनवरी  1986  को

 कुवेत  और  सऊदी  अरब  के  दो  प्रमुख  व्यक्ति  सईद  यूसुफ  सैय्यद  हाशिम  अल  रिफाल

 मुस्लिम  माइनोरिटी  ब्रदरहुड  के  चेयर  मैंन

 प्रो०  मध्‌  मनुष्यों  के  नाम  ?

 श्री  के०  पी०  उन्‍नी  कृष्गनः  तथा  अनवर  याकूब  रिफाल  आबू  ढाबी  के  एक  विमान  द्वारा
 त्रिवेन्रम  में  इन  लोगों  के  प्रवेश  पर  गृह  मंत्रालय  के  दिनांक  12-7-1985  के  परिपत्र
 संख्या  44185  तथा  45185  द्वारा  रोक  लगाई  हुई  थी  ।

 करी  सोमनाथ  कौन  से  मंत्रालय  के  ?

 भरी  के०  पो०  उन्‍्नी  गृह  मंत्रालय  के  ।  आदेश  में  कहा  गया  था  कि  यदि  उनके

 वास  वैध  दस्तावेज  भी  हों  तो  भी  उन्हें  रोक  लिया  उन्हें  आगे  न  जाने  दिया  उनके

 मंत्रालय  तथा  विदेश  मंत्रालय  ने  इन  व्यक्तियों  को  इस  रूप  में  पहचान  लिया  है  कि  ये  उस  दल  के

 लोग  हैं  जो  भारत  की  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  भारतीय  राजनीतिज्ञों  के

 विपक्षी  पार्टियों  आदि  अभी  के  विरूद्ध  कपटपूर्ण  प्रयास  करने  में  लगे  उन्हें  उस  वर्ग  में  रखा

 गया  था  जिनसे  सचेत  रहने  की  आवश्यकता  होती  है  जिनसे  पहले  पूछताछ  करनी  होती  है  ।

 जब  ये  दोनो  रिफाल  इधर  उतरे  तो  उनके  पास  भारतीय  वीसा  नहीं  परन्तु  एक  मंत्री  के

 स्टाफ  ने  त्रिवेन्द्रम  एयरपोर्ट  के  अप्रवासी  अधिकारी  से  कहा  उन  दोनों  को  48  घंटे  का  लैडिग  परमिट

 जारी  किया  जाय  ।  उनका  शासक  वर्ग  के  दो  जो  मुस्लिम  लोग  के  द्वारा  फूल  मालाओं

 अदि  से  स्वागत  किया  तथा  उन्हें  राज्य  की  कारें  भी  उपलब्ध  कराई  जिन  पर  राष्ट्रीय  तिरंगा

 फहरा  रहा  था  ।

 शासक  फ़न्ट  के  विधायकों  को  साथ  लेकर  केरल  के  मेजबानी  में  वे  कालीकट  तथा

 कन्तानोर  में  सरकारी  गेस्ट  हाउसों  में  ठहरे  तथा  अपनी  राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियाँ  जारी  रखीं  ।

 पहले  मालापुरम  के  पुलिस  अधीक्षक  को  उनके  परमिट  को  बढ़ा  कर  उनके  पासपोर्टों  पर  स्टाम्प

 लगाने  के  लिए  कहा  गया  ।  इनमें  से  किसी  भी  स्थान  पर  उन्हें  विदेशी  पंजीयन  अधिनियम  के

 अधीन  विदेशी  के  रूप  में  पंजीकृत  नहीं  किया  गया  था  |  इसके  बाद  में  मालापुरम  जिले  के  तथा ४६०
 कालीकट  जिले  के  कलेक्टरों  पर  दबाव  डाला  गया  ।  इस  प्रकार  वे  सरकारी  गैस्ट  हाउसों  में  कोचीन

 कालीकट  तथा  कन्‍्नानोर  में  रहते
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 eee  ससफफफकक्‍क्‍कससफ  सस  स,७-ससफफ  लशउक्‍इ  इ  नौ  ऑल  न्‍  हुए

 थ्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इस  समय  वे  दिल्ली  में  हैं  ?
 कै

 भरी  के०  पो०  उनन्‍्नीकृष्णन  :  अब  वे  वापस  चले  गये  अदण्डित  रहते  हुए  इन  रष्ट्रविरोधी
 निन्‍्दकों  ने  हमारी  सुरक्षा  व्यवस्था  का  इस  प्रकार  उपहास  यदि  लोग  इस  प्रकार  हमारे  देश
 में  आ  सकते  हैं  ओर  इस  प्रकार  कहीं  भी  जा  सकते  हैं  तथा  इस  प्रकार  का  सम्मानजनक  व्यवहार  पा

 सकते  हैं  तो  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  चाहे  वह  चाल्स  शोभराज  का  मामला  हो  जो  जेल  से  बाहर
 भाग  जाता  है  या  ये  रिफाल  बन्धुओं  का  मामला  हो  जो  इस  प्रकार  भारत  में  प्रवेश  पा  जाते

 हमारी  सुरक्षा  व्यवस्था  क्‍या  हमारे  सुरक्षा  अभिकरण  कया  कर  रहे  ?  जब  वे  भारत  में  थे  तब  ये

 लोग  क्‍या  कर  रहे  थे  ?  इसके  प्रभारी  कोन  है  ?  जैसा  कि  मैंने  बताया  हमने  एक  नया  एक

 आडम्बरपूर्ण  ताम  रख  लिया  आन्‍्तरिक  परन्तु  हमारी  हमारे  यहाँ  सुरक्षा  व्यवस्था  क्या

 है  ?  चाहे  वह  चाल्से  हो  अथवा  रिफाल  बन्धु  हों  अथवा  अन्य  कोई  जो  कोई  भी  जो  कोई
 भी  हमारी  सीमाओं  का  अधिलंघन  कर  रहा  है  वह  गम्भीर  खतरा  पैदा  कर  रहा  है  ।

 प्रो०  सैफुददीन  सोज  :  अध्यक्ष  मैं  लम्बा  भाषण  नहीं  दूंगा  किंतु
 तिहाड़  जेल  में  जो  भी  हुआ  है  वह  खेद  जनक  है  क्‍यों  कि  इससे  हमारे  देश  की  प्रतिष्ठा  को  धक्का

 पहुंचा  है  ।  जो  भी  विभाग  संबंधित  है  -  मुझे  तो  मालूम  नहीं  लेकिन  उननीक्ृष्णन  जी  ने  एक  प्रश्म

 उठाया  है  कि  ये  केन्द्रीय  गृह  मंत्रालय  का  मामला  है  या  आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  का  -  किंतु  मैं

 आग्रह  करता  हूं  कि  उसके  विरुद्ध  कड़ी  कायंवाही  की  जानी  चाहिए  जिसने  देश  की  प्रतिष्ठा  को

 धक्का  पहुँचाया  है  ।  विशेषकर  तव  जब  देश  में  वातावरण  सही  नहीं  है  और  लोगों  में  असुरक्षा
 की  भावना  है  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  जेल  अधिकारियों  के  विरुद्ध  पडयन्त्र  का

 मामला  दर्ज  किया  है  मेरे  विचार  से  यह  षडयन्त्र  हीं  था  क्योंकि  मैं  इस  विचार  से  सहमत  नहीं

 हूं  कि  अधिकारियों  ने  शराब  पी  रखी  थी  ओर  वे  बेहोश  हो  गये  बे  जरूर  बेहोश  हो  गये

 होंगे  लेकिन  उन्होंने  इस  षडयन्त्र  में  भी  भाग  लिया  होगा  ...  ........

 अध्यक्ष  महोदय  :  योजना  के  अनुसार  ।
 हु

 प्रो०  सेफुदूदीन  सोज  :  शोभराज  ऐसा  ही  व्यक्ति  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  तिहाड़
 जेल  में  प्राधिकारी  अपने  कार्य  के  प्रति  इतने  लापरवाह  कैसे  मैंने  श्री  मधु  दन्डवते  का  भाषण

 सुना  ।  उन्होंने  विस्तारपूर्वंक  बताया  है  कि  किस  तरह  तिहाड़  जेल  के  अधिकारियों  ने  अपने  काम

 के  प्रति  लापरवाही  दर्शायी  ।  और  श्री  उन्‍्नीकृष्णन  ने  भी  इस  बारे  में  बताया  अब  सरकार  यह

 कहती  है  कि  हमें  मालूम  है  कि  ये  षडयन्त्र  है  कितु  हम  इसकी  जांच  किसी  अधिकारी  से  करवायेंगे  ।

 इस  बात  में  मैं  मधु  दंडवते  जी  से  सहमत  हूं  कि  इस  मामले  कौ  ऊंचे  पैमाने  पर  न्यायिक  जांच

 होनी  चाहिये  ।  यहां  मैं  माननीय  अध्यक्ष  जी  की  अनुमति  से  ऊंचे  दर्ज  की  व्याख्या  करते  हुये  बताता

 हैं  कि  इस  मामले  की  जांच  ऐसे  न्‍्यायधीश  द्वारा  की  जानी  चाहिये  जो  अपनी  ईमानदारी  के  लिए

 प्रसिद्ध  हो  ।  मैं  न्यायाधीशों  के  पूरे  वर्ग  पर  कोई  इल्जाम  नहीं  लगा  रहा  ।
 9

 6.00  म०  १०

 कितु  आप  जब  भी  किसी  ऐसे  न्यायाधीश  की  नियुक्त  करेंगी  जिसके  प्रति  लोगों  में  विश्वास

 न  तो  सवाल  उठाये  जाते  कुछ  ऐसे  भी  न्यायाधीश  हैं  जो  इस  बात  के  लिए  प्रसिद्ध  हैं  कि  उन्हें
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 वश  में
 किया

 जा  सकता  इसलिए  काम  पर  किसी  ऐसे  न्यायाधीश  को  लगाया  जाना  चाहिए जिसका  देश  में  उसकी  ईमानदारी  के  लिए  आदर  किया  जाता  हो  और  जिसको  भारत  किसी  अन्य
 व्यक्ति  या  वस्तु  से  अधिक  प्रिय  हो  ।

 अध्यक्ष  भहोदव  :  यह  ठोक  है  ।

 प्रो०  सेफुद्दोन  सोज  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  मैं  लम्बा  भाषण  नहीं  दू  मेरे
 दिमाग  में  कुछ  सवाल  हैं  जिन्हें  मैं  संक्षेप  में  बताता  हूं

 एक  प्रश्न  यह  है  :

 ऐसा  क्‍यों  हुआ  कि  हमारे  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  इस  घटना  का  समाचार  बड़ी  देर  से
 पहुंचा  विशेषकर  वम्बई  हवाई  अंड्डे  पर  ?  बम्बई  में  8.30  बजे  म०  प०  ये  समाचार  पहुँचा  और
 थो  भी  सीधे  सम्पर्क  द्वारा  नहीं  जयपुर  कें  माध्यम  से  ।  इसका  क्या  कारण  है  ?  क्योंकि  वम्बई  भारत
 के  सभी  शहरों  में  महत्व  पूर्ण  ह ैऔर  1971  तथा  1976  में  शोभराज  के  यही  होने  का  संदेह  था  ।

 दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  ये  घटना  2.30  बजे  म०  प०  हुई  ।  दिल्ली  में  केन्द्रीय  पुलिस  कंट्रोल
 रूम  को  इसकी  सूचना  3.40  बजे  दी  इसमें  विलम्ब  क्‍यों  ?

 तीसरी  बात  यह  है  कि  शोभराज  को  छोटे-मोटे  अपराध  के  जुर्म  में  पकड़ा  गया  था  यद्यपि
 वो  नशीली  दवाओं  के  अतर्राष्ट्रीय  गिरोह  माफिया  से  संबंधित  था  और  उसके  लिए  काम  करता
 वो  कोई  साधारण  अपराधी  या  छोटा  मोटा  तस्कर  नहीं  था  ।

 मैं  एक  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  शोभराज  एक**

 मुझे  इस  सम्माननीय  सदन  में  हन  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  करना  चाहिये

 कितु  तिहाड़  जेल  के  अधिकारियों  को  ये  बात  मालूम  उसकी  महिला  मित्र  उससे

 मिलने  आती  रहती  थीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  में
 दर्जे

 न  किया

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  क्या  उसके  बारे  में  कोई  रिकार्ड  है  ।  एक  परिवीक्ताधीन
 कंदी  है  अजय  कुमार  ।  वो  भी  शोभराज  के  साथ  भाग  गया  हालांकि  उसे  सिर्फ  दो  या  तीन  माह  ही
 और  जेल  में  रहना  पड़ता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  से  मिकाल  दिया  जाये  ।

 प्रो०  सेफददीन  सोज  :  वह  क्यों  भागा  ?  तत्कालीन  सहायक  कमिश्नर  श्री  यादव  का

 कहना  है  कि  जेल  से  वे  10.30  बजे  भागे  ।  मोहम्मद  अतीक  जिन्होंने  कि  जेल  अधिकारियों  का

 साथ  दिया  और  भागने  से  इंकार  कर  दिया  क्या  कहना  है  ?  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में

 +%  अध्यक्ष  पी०  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाल  दिया
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 व्य  दिया  जानना  चाहिए  था  ।  जहां  तंक  कि  समय  का  प्रश्न  है  अब  सहायक  कमिश्नर  साहब

 कहना  है  कि  यह  घटना  10.30  बजे  हुई  जबकि  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  में  2.30  बजे  का  समय

 दिया  गया

 5
 3

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 प्रो०  सैफुददीन  सोज  :  और  अब  श्री  मोहमद  अतीक  का  क्या  कहना  है  शोभराज  को  अपेक्षा

 कम  कड़ी  सुरक्षा  वाले  क्षेत्र  में  भेज  दिया  गया  |  इसका  क्‍या  कारण  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  सभी  बातें  कही  जा  चुकी  हैं  ।

 प्रो०  सैफुदूदीन  सोज  :  अंत  श्री  विनेश  कुमार  जेल  अधिकारियों  के  सामने  समपंण  कर

 देते  मुझे  लगता  है  कि  ये  षडयंत्र  का  ही  हिस्सा  हो सकता  है  कि  शोभराज  हमारा  ध्यान

 अपने  से  हटाकर  दिनेश  कुमार  की  ओर  लगाना  चाहता  है  ओर  ये  षडयन्त्र  का  ही  एक  भाग  हो  ।

 इन  सब  बातों  का  पता  चल  जाएगा  ।  यदि  सरकार  एक  दिन  के  अंदर  अंदर

 न्यायिक  जांच  के  आदेश दे  दें  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  ।

 डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :  अध्यक्ष  विपक्ष  के  मित्रों  की  बात  सुनकर
 मैं  एक  ही  बात  सोच  रहा  था  कि  यदि  कहीं  शोभराज  मिल  जाता  तो  मैं  कहता  कि  हमारे  दोस्त

 तुम्हें  बहुत  मिस  कर  रहे  इस  तरह  घोरों  की  तरह  से  भागना  तुम्हें  शोभा  नहीं  देता  शोभराज
 ये  दोस्त  तुम्हारी  शोभा  यात्रा  दो  दिन  पहले  ही  तुम  भाग  नहीं  तो  ये  तुम्हें  तिहदार
 से  बिहार  ले  ज  ते  ओर  क्रान्ति  मार्च  का  अगुवा  .,  ....

 |

 सोमनाथ  चटर्जो  :  बहुत  बुरी  बात

 एक  साननीय  सदस्य  :  उनका  क्‍या  मतलब  है  ?

 ]

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  मैं  एक  बात  कहूंगा  ।  आप  लोगों  को  आश्चयें  हो  रहा  जो

 अखवारों  में  हैं  उन्हें  कोई  आश्चयें  नहीं  हुआ  जब  शोभराज  भाग  गया  ।  बहुत  लोगों  को  पता  था
 कि  शोभराज  बहुत  लोगों  को  एन्टरटेन  करता  है  और  वह  बहुत  से  लोगों  का  प्रति  पालन  करता  है

 यह  खुलेआम  कहा  जाता  था  कि  शोभा  के  स्पाई-केस  में  जो  पकड़े  गये  थे  उनके  घर  का  पूरा  खर्चा

 वह  करता
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 समय  कम  होने  के  कारण  मैं  केवल  एक-दो  बातें  ही  कहना  चाहता  हूं  ।  रेजिडेंशियल  एरिया
 में  गैस्ट  हाउसेस  बनाए  हुए  इनको  बन्द  कर  दीजिए  ।  दिल्ली  में  ड्रग  का  बहुत  बड़ा  ब्यापार  होता
 है  और  सारे  क्रिमिनलल्स  ड्रग  का  व्यापार  करने  वाले  इन्हीं  गैस्ट  हाउसस  में  रहते  हैं  भौर  सारा
 ओपरेशन  वहीं  से  होता  है  ।

 मैंने  कई  जेलों  को  जाकर  देखा  जेल  के  निरीक्षक  कहते  हैं  कि भाई  मेरी  क्‍या  गारन्टी

 क॑दी  जेल  से  भाग  जाएगा  या  उसे  बेल  हो  तो  मेरे  परिवार  को  भष्ट  कर  देगा  ।  मेरे

 परिवार  की  क्या  गारन्टी  है  ?  कुछ  ऐसा  इन्तजाम  करना  जैसा  कि  जेल  निरीक्षक  ने  कहा
 उनके  परिवार  वालों  को  सुरक्षा

 तीसरी  बात  जो  कि  बहुत  सीरियस  बात  अभी  आप  ने  कहा  कि  आल  इंडिया  रेडियो

 और  टीवी  की  न्यूज  रीडर  पढ़  रहा  बाहर  का  आदमी  घुस  कल  कोई  आदमो  आल

 इंडिया  रेडियो  और  टीवी  में  घुस  उस  आदमी  को  हटाकर  खुद  ब्रॉडकस्ट  कर  तो  इसका

 कया  होगा  ।  मैं  कहूंगा  कि  यह  बहुत  ही  गम्भीर  समस्या  है  और  काफी  गम्भीरता  से  इसको  लेना

 चाहिए  ।

 ]

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  प्रह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  निथास  महोदय  मैंने

 प्रो०  मधु  दडवते  तथा  दिल्ली  में  जेल  तोड़ने  की  अत्यन्त  खेदजनक  घटना  के  बारे  में  बोलने  वाले

 अन्य  माननीय  सदस्यों  की  बात  को  बड़े  ध्यानपूर्वक  सुना  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  की

 गई  चिता  बिलकुल  सही  है  भोर  हसे  में  भी  मानता  हूं  भर  मैं  हस  विषय  में  जो  कि  सुरक्षा  के

 दृष्टिकोण  से  इस  घटना  विशेष  के  बारे  में  तथा  मोटे  तौर  पर  सुरक्षा  के  बारे  में  अत्यन्त  महत्व

 की  माननीय  सदस्यों  की  भावनाओं  उनके  विचारों  तथा  प्रतिक्रियाओं  को  समझ  सकता  हूं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  कुख्यात  व्यक्ति  शोभराज  के  कारण  ये  मामला  और  भी  गम्भीर  ऐसी  कोई  भी

 घटना  निःसन्देह  महत्वपूर्ण  होती  चूंकि  इस  मामले  में  शोभराज  जैसे  व्यक्ति  का  हाथ  है  इसका

 महत्व  और  भी  बढ़  जाता  मैं  सदम  को  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  इस  भटना

 को  साधारण  घटना  नहीं  समक्षती  इसके  विपरीत  हम  इसे  अत्यन्त  गम्भीरता  से  ले  रहे  हैं

 आपको  आश्वासन  देते  हैं  कि  हम  इसके  लिए  पूरे  प्रबन्ध  करेंगे  कि  ऐसा  दोबारा  भ  हो  और  हम

 इस  घटना  से  सबक  लें  |

 यह  घटना  15  तारीख  को  हुई  ।  दिल्ली  पुलिस  कंट्रोल  रूम  को  सूचना  देदी  गई

 उन्होंने  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  हवाई  अड्डों  को  सूचना  दे  इंटरपोल  तथा  विदेशी  सरकारों

 को  भी  सूचना  दी  गई  और  ये  काम  शीक्रता  मै  किया  गया  |  जैसा  कि  मैंने  अभी  अभी  कहा  है

 दिनेश  कुमार  को  17  ता०  को  पकड़  लिया  गया  था

 कछ  भामनीय  सवस्थ  :  उसने  आत्म  समपंण  किया

 झी  राम  निवास  भिर्धा  :  वह  जेल  आ  गया  ।

 एक  माननोय  और  उसके  बाद  समर्पण  कर  दिया  ।
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 भी  सोलसाथ  चटर्जी  :  उसे  शर्म  आ  गई  कि  उसे  गिरफ्तार  नहीं  किया

 श्री  रास  निवास  सिर्घा  :  उसे  पुलिस  ने  गिरफ्तार  किया  ।

 प्रो०  दण्डवले  :  उसे  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  ।  वहू  भाया  और  आपके  गले  लग

 गया  ।

 शी  रास  निवास  उसने  महसूस  किया  होगा  कि  उससे  गलती  हो  गई  है  भोर  उसने

 अपने  आपको  गिरफ्तार  करवा  लिया

 ्थू
 महोदथ  भोला  राम  के  बारे  Ferre

 अध्यक्ष  सहोदय  :  नाम  का  भोला  था  ।

 |

 भी  राम  नियास  सिर्धा  :  दिल्ली  पुलिस  ने  उसका  पीछा  उन्हें  कुछ  सूची  मिली

 थी  कि  वो  दिल्ली  में  कहां  पर  हो  सकता  है  और  अन्त  में  वे  ग्वालियर  चले  गये  जहाँ  भांज  तड़के
 उसे  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।

 महोदय  प्रो०  मधु  दण्डयते  ने  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  सबाल  उठाया  है  कि  शोभराज़  को

 प्रत्यापेण  की  कार्यवाही  पूरी  होने  के  बाद  भी  देश  से  क्‍यों  नहीं  निकाला  गधा  ।  वह  सही  है  कि

 प्रत्यापंण  संबंधी  कार्यवाही  पूरो  हो  चुकी  थी  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  एक  विशेष  अनुमति
 याचिका  उच्चतम  न्यायालय  में  थी  इस  लिए  हमने  उसे  नहीं  निकाला  ।

 कली  सोप्रनाथ  चटजों  :  क्‍या  कोई  स्थगन  आदेश  लिए  गए

 की  राम  सिक्स  बिर्धा  :  महोदय  मेरे  सामने  प्रत्याषण  अधिनियिस  रखा  है  जिसमें  लिखा

 है  कि  ऐसी  कोई  भी  कायंवाही  बाकी  हो  तो  हम  उसे  नहों  निकाल  सकते  ।  ये  कोनूनी  मसला

 है  और  हम  उसे  उच्चतम  न्यायालय  में  मुकदमा  चलते  बाहर  नहीं  निकाल  सकते  थे  ।

 *

 प्रो०ण  सध  दंडवते  :  मैं  एक  जानकारी  चाहता  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  इसमें

 हस्तक्षेप  किया  था  और  यह  आग्रह  किया  था  कि  इसे  क्रियान्वित  न  किया  जाए  ।

 भरी  राम  निवास  मिर्धा  :  उसके  विरुद्ध  बहुत  से  मामले  लम्बित  पड़े  कुछ  मामलों  में

 उसे  बरी  कर  दिया  गया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  विशेष  अनुमति
 याचिका  दायर  की  थी  ।  वे  नहीं  चाहते  कि  उसे  छोड़  दिया  जाय  ।
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 ैैै.़्ऱ

 फफकफज--++
 प्रो०  मध  दंडवते  :  उसे  थाइलैंड  भेजा  जाना  यदि  वहां  उसे  मौत  की  सजा  हो जाती  है  तो  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  और  सज्ञा  देने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  रहती  ।

 ध
 झी  राम  निवास  कुछ  कानूनी  उपबंध  क्योंकि  उसके  खिलाफ  उच्चतम  न्यायालय

 में  मामला  चल  रहा  था  इसलिए  हम  उसे  थाइलेंड  महीं  भेज  सके  ।  जब  तक  ये  मामला  चलेगा
 हम  और  कोई  कदम  नहीं  उठा  सकते  ।

 अब  सबाल  यह  उठता  है  कि  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाया  इस  संबंध  में  बहुत  कुछ
 कहा  जा  चका  है  ये  सिर्फ  भागने  का  सबाल  नहीं  है  ये  कोई  बहुत  बड़ा  षड़यंत्र  हो
 सकता  हैं  जिसमें  बड़े  अधिकारी  भी  शामिल  हो  सकते  है  और  जेल  की  भीतर  और  बाहर
 षड़यंत्रकारियों  की  संख्या  बहुत  बड़ी  हो  सकती  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार
 ने  उन्हें  न  केवल  निलम्बित  ही  किया  है  बल्कि  उसके  विरुद्ध  आपराधिक  मामले  दे  किए
 हैं  भोर  8  अधिकारियों  को  गिरफ्तार  किया  है  जो  कि  जहाँ  तक  मुझे  याद  है  अभूतपूर्व  माननीय

 .  सदस्य  को  इस  संबंध  में  बेहतर  जानकारी  हो  सकती  है  कि  इस  प्रकार  के  प्रशासनिक  मामले  में
 हमने  उन्हें  गिरफ्तार  किया  है  और  उन  पर  4  अभियोग  लगाये  गए  विभिन्‍न  अपराधों  में
 धारा  120  ख  यह  कह  कर  जोड़ी  गयी  है  कि  वे  इस  बड़  घषड़यंत्र  का  एक  अंग  है  और  हम  इस
 जांच  को  गम्भीरता  से  आगे  बढ़ा  रहे  इस  समय  सरकार  इस  विषय  में  अत्यन्त  गम्भी  रतापूरव॑ंक
 कार्य  कर  रही  हम  किसी  बात  को  संयोग  पर  नहीं  छोड़  रहे  यह  एक  कारण  है  जिसकी

 बजहू  से  हम  कोई  न्यायिक  अथवा  अन्य  प्रकार  की  जाँच  नहीं  करा  पायेंगे  क्योंकि  आखिर  उस
 जांच  का  क्यों  परिणाम  निकलेगा  ।  वे  यही  कहेंगे  कि  बहुत  से  लोगों  को  फंसाया  गया  हम
 स्वयं  कहते  है  उन्हें  फसाया  गया  हम  केवल  कहते  ही  नहीं  अपितु  हमने  मामला  दर्ज  कर
 लिया  है  ओर  जांच  पड़ताल  चल  रही  गवाही  ली  जायेगी  और  जो  भी  व्यक्ति  इसमें  किसी

 भी  तरह  से  अन्‍्तंग्रस्त  होगा  उसे  सजा  दी  जायेगी  ।  हम  यह  आश्वासन  सदन  को  दे  सकते

 इस  प्रकार  हमने  एक  बहुत  गम्भीर  कदम  उठायो  है  और  सभी  को  इस  बात  पर  आश्वस्त  होना

 चाहिए  कि  सरकार  ने  इस  मामले  को  गंभीरतापूर्वक  लिया  है  ।

 दूसरी  बात  यह  उठाई  गई  थी  कि  यह  एक  लीक  पर  चलने  वाली  प्रशासनिक  जांच  और  यह
 उस  प्रकार  की  बड़ी  जांच  कां  स्थान  नहीं  ले  सकती  जिसका  सुझाव  दिया  गया  है  ।  यह  एक

 प्रशासनिक  जांच  है  जो  अपने  रास्ते  किस्तु  कार्यवाही  की  गम्भीरता  की  एक  झलक

 इस  बात  से  मिल  जाती  है  कि  हमने  हन  लोगों  के  विरुद्ध  षड़यंत्र  के  मामले  में  केस  दर्ज  कर  लिया

 है  और  इस  दृष्टिकोण  से  हम  इस  पर  कार्यवाही  करेंगे  ।  इसी  दृष्टिकोण  से  बहुत  से  प्रश्न  उठाये

 गये  समाचार  पत्रों  में  अनेक  समाचार  प्रकाशित  हुए  यद्यपि
 मेरे  पास  ऐसे  कुछ  तथ्य  है

 हैं  जितको  में  सदन  के  समक्ष  रख  सकता  किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  जो
 जांच  चल  रही  है  वह

 इससे  पूर्वाग्रहयुक्त  हो  जायेगी  ।  अतः  मैं  उन  भनेक  घटनाओं  का  उल्लेख  नहीं  करूगा  जिनके

 बारे  में  माननीय  सदस्यीं  ने  जानना  चाहा  था  ।

 ं  हीं  का  सम्बन  में  में  क्या  करना  भाहते जहां  तक  व्यापक  मुद्दों  का  सम्बन्ध  है  कि  उनके  बारे  में  हम  भविष्य  हह

 चावला  आयोग  के  बारे  में  और  किसीं  ने  मुलला  झ्रायोग  का  भी  माम  लिया  था  तो  मैं
 इस

 बारे

 में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  सर्वे  प्रथम  हमांरा  यह  विचार  है  कि  हम  तिहाड़  जेल  के  लिए  पूर्णकालिक
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 रामनिवास

 पुलिस  महानिरीक्षक  नियुक्त  करेंगे  ।  हमने  आज  ही  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  एक
 बरिष्ठ  अधिकारी  की  नियुक्ति  की  है  ।  अभी  तक  उपायुक्त  ही  पदेन  पुलिस  महानिरीक्षक

 हुआ  करता  हम  समझते  है  कि  यह  ठीक  स्थिति  नहीं  एक  पूर्णकालिक  बरिष्ठ  अधिकारी
 को  इसका  प्रभारी  होना  चाहिए  और  हमने  उसे  नियुक्त  कर  दिया  है  ।

 क्री  सोमनाथ  श्रटर्जो  :  कारागार  महानिरीक्षक  उसके  आधीन  होगा  ?

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  :  वह  महानिरीक्षक  इस  समय  उपायुक्त  ही  पदेन

 निरीक्षक  होता  है  ।  अब  वहां  एक  पूर्णकालिक  अधिकारी  होगा  ।  और  अब  वह  भारतीय

 पुलिस  सेवा  का  है  और  वह  तिहाड़  जेल  का  प्रभारी  पुलिस  महा  निरीक्षक  होगा  ।  हमने  जेल

 सन  को  मजबूत  करने  का  निश्चय  किया  है  ।  हम  इस  सारे  मामले  के  सुरक्षा  पहलुओं  का  अध्ययन

 कर  रहे  हमने  कमंचारी  वर्ग  के  लिए  फोटो  परिचयपत्र  प्रणाली  आरम्भ  कर  दी  हम
 मिलने  वालों  के  लिए  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  बना  रहे  मैं  माननीय  सदस्यों  की  इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  रविवार  को  कोई  मिलने  वाले  नहीं  आने  दिये  जायें  ।  खाना  बाहर  से  लेने  को  रोकने

 वाले  नियम  भी  बने  हुए  परन्तु  इन  सबका  उल्लंघन  किया  गया  अन्यथा  ये  सब  बातें  हुई
 ही  नहीं  होतीं  ।  हम  उन  सभी  त्रूटियों  को  दूर  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  जो  इस  तरह  से  हमारे
 सामने  आई  हैं  हम  ग्रह  देखने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ।

 तिहाड़  जेल  में  क्षमता  से  अधिक  कैदी  रहते  हैं  वहां  कर्मचारियों  की  कमी  है  ।  हम  स्थिति

 में  सुधार  करने  का  प्रयास  करते  रहे  हैं  ।  जैसा  कि  मैंने  अभी  कहा  हैं  हम  एक  नई  जेल  भी  बनायेंगे

 हमने  शाहदरा  में  75  एकड़  से  अधिक  भूमि  अर्जित  कर  ली  नई  जेल  बनाने  के  लिए  योजता

 में  हमने  2.5  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  हम  इस  तथ्य  से  अवगत  हैं  कि  इस  जेल  में

 क्षमता  से  अधिक  कंदी  हैं  और  हम  यथासम्भव  शीघ्र  कुछ  कंदियों  को  वहां  स्थानान्तरित  करने  की

 कोशिश
 |

 जेल  सुधार  के  बारे  में  बहुत  सी  बातें  कही  गई  हैं  ।  वास्तव  में  इस  प्रकार  के  बाद-विवाद

 के  परिणाम  स्वरूप  हमें  जेल  सुधार  के  अधिक  व्यापक  पहलुओं  का  पता  चला  है  जो  स्वयं  में  बहुत
 ज़टिल  हैं  किन्तु  साथ  ही  विचार  के  लिए  महत्वपूर्ण  पहलू  हैं  ।

 जेल  प्रशासन  में  सुधार  तथा  नई  जेल  की  नई  इमारतों  को  बनाने  के  लिए  आठवें  वित्त

 आयोग  ने  विभिन्न  राज्यों  क ेलिए  137  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  हमारा  विचार  है

 उन्होंने  इस  धन  का  प्रयोग  उन  प्रयोजनों  क ेलिए  कर  लिया  होगा  जिनके  लिए  वह  दिया  गया  था

 इस  पंचवर्षीय  योजना  में  भो-गृह  मंत्रालय  ने  50  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  है  जोकि  अगले

 चार  वर्षों  राज्य  सरकारों  को  समानुपाती  आधार  पर  देने  के  लिए  हमें  उपलब्ध  होंगे  ताकि  वे  अपने

 जेल  प्रशासन  में  सुधार  कर  सकें  जेलों  की  इमारतें  बनवा  सकें  आदि  ।

 जैल  सुधारों  के  सम्बन्ध  में  चावला  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  गया  उसमें  अनेक

 सिफारिशें  की  गई  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  पर  काय्यंवाही  की  जा  रही  है  ।  किशोर  अपराधियों  को  अलग
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 किया  गया  है  महिला  कैदियों  को  पहले  ही  अलग  किया  हुआ  है  ।  उन्होंने  सुझाव  दिया  था  इन्हें  कुछ
 काम  न  सिखाया  हमने  वह  भी  किया  हमने  कई  छोटे  लेकिन  महत्वपूर्ण  सुधारों  को  लागू
 किया  है  जिसका  उन्होंने  सुझाव  दिया

 ह  |

 मैं  माननीय  सदस्यों  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  जो  कुछ  भी  न  केवल  तिहाड़  जेल

 के  बारे  में  बल्कि  पूरे  देश  के  समग्र  जेल  प्रशासन  के  बारे  उपलब्ध  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए
 जेल  सुधारों  सम्बन्धी  प्रश्न  पर  पूरे  विस्तार  से  विचार  किया  जाना  हम  वहां  जायें  और

 जेल  आसूचना  के  बारे  कमंचारियों  के  प्रशिक्षण  के  बारे  नये  लोगों  की  भर्ती  के  बारे  भूतपूर्व
 सैनिकों  की  भर्ती  के  बारे  जानकारी  एकत्र  करें  और  इन  सभी  चीजों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 विचार

 मैं  एक  बार  फिर  आपको  तथा  आपके  माध्यम  से  समग्र  सभा  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं
 कि  हमने  इस  मामले  को  बहुत  गम्भीरता  से  लिया  है  ओर  केवल  तिहाड़  जेल  में  ही  नहीं  अपितु
 अन्य  जेलों  में  भीं  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  हम  यथाशक्ति  हर  संभव  प्रयास

 प्रो०  वण्डबते  :  हमारे  चर्चा  पूरी  कर  लेने  तक  क्‍या  अपराधी  गिरफ्तार  कर  लिया

 गया  है  ?
 '

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  नहीं  जानता  ।

 श्री  के०  पी०  उनन्‍्नीकृष्णन  :  मैंने  जो  प्रश्न  उठाये  थे  उनका  कया  रहा  ?

 क्रो  सोमनाथ  च्टर्जो  :  केरल  वाला  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उनका  भी  ध्यान  रखा  जायेगा  |

 री  के०  पी०  कृष्णन  :  मैंने  उन  व्यक्तियों  के  बारे  में  भी  पूछा  था  जो  भाल्स  शोभराज  से

 मिलने  जाते  हैं  और  शोभराज  उससे  नियमित  रूप  से  घन  प्राप्त  करते  हैं  ।
 '

 क्री  अदण  नेहरू  :  केरल  वाले  मामले  के  बारे  अगर  मुझे  उत्तर  देने  की  अनुमति  हो

 मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  उन  व्यक्तियों
 के

 भारत  प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  तथ्यों  का  ठौक

 उल्लेख  किया  किया  है  हमने  आदेश  भेजे  थे  ।  हम  जांच  पड़ताल  कर  रहे  हम  इस  विषण  को

 फिर  देखेंगे  ।

 श्री  के०  पी०  उन्‍्नीकृष्णन्‌  :  :  बहुत  अच्छा  ।

 क्री  गुलामनबी  आजाव  :  मुझे  दो  बातों  के  दारे  में  कहना  पहली  बात  आधे  घंटे  की

 चर्चा  के  बारे  में  है  जिसे  हसके  बाद  आरम्भ  किया  जाना  हम  इसे  कल  करना

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  सदन  ऐसा  चाहता  है  तो  ।

 थ्री  गुलाम  नबी  आजाव  :  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  पर  भी  चर्चा  होनी  थी  ।

 प्रो०  बण्डबते  :  महाराष्ट्र  के  राज्यपाल  सम्बन्धी  मामले  को  कल  ले  लीजिए  ।
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 की  गुलाम  नबी  आज़ाब  :  हम  इस  पर  पहले  चर्चा  कर  चुके  और  विपक्ष  ने  भी  यह्‌
 चाहा  था  कि  इसे  बाद  में  लिया  अतः  मैं  समझता  हूं  हम  इसे  बाद  में  ले  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  सदन  ऐसा  चाहता  है  तो  मुझे  ऐतराज  नहीं  है  |  ठीक  हम
 इसे  बाद  में  कभी  लेंगे  ।

 6.18

 तत्पशणात्‌  लोक  सभा  20  1983/29
 1907  के  ग्यारह  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  126
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